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 प्रश्नों  क ेमौखिक  उत्तर

 बासमती  चावल  का  सिर्यात
 ]

 ५
 *326,  श्री  चिन्तामणि  जेसा  :

 श्री  मोहन  भाई  पटेल  :  क्‍या  बाणिण्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  बासमती  चावल  का  कितनी  मात्रा  में  और  किस  मूल्य
 पर  निर्यात  किया

 चावल  का  निर्यात  किस  एजेंसी  के  माध्यम  से  किया  जा  रहा  है  ;

 किन-किन  देशों  को  चावल  का  निर्यात  किया  जांता  और

 क्‍या  सरकार  का  देश  में  बासमती  चावल  की  मांग  पूरी  करने  के  लिए  इसके  निर्यात
 पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  प्रियरंजन  दास  :  से  एक  विवरण
 सभा  पटल  पर  रखा  गया  है  ।

 नीचे  की  तालिका  में  गत  तीन  बर्धों  के  निर्यात  किए  गए  बासमती  चावल  की  मात्रा
 तथा  मूल्य  दिया  गया  है  :-

 वर्ष  मात्रा  टन  मूल्य  २०
 1985-86  2,35,213*  173.23*

 1986-87  2,37,153*  206.78*
 1987-88  3,66,111*  339.98*

 *...अनन्तिम
 :  कृषि  तथा  संसाधित  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास

 बासमती  चावल  के  निर्यात  की  अनुमति  खले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तगंत  की
 जाती  है  ।

 जिन  देशों  को  बासमती  चावल  का  म्‌ख्यतः  निर्यात  किया  जाता  वे  हैं  :

 सऊदी  संयुक्त  यू०  संयुक्त  राज्य  अमरीका  तथा  बहरीन  ।

 नहीं  ।



 मौखिक  उत्तर  17  1989

 श्री  चिस्तामणि  जैना-मैंने  मन्‍्त्री  महोदय  से  निर्यात  किए  जाने  वाले  बासमती  चावल  का
 भाव  पूछा  लेकिन  मन्‍्त्री  महोदय  ने  मेरे  प्रश्न  उत्तर  एक  वित्ररण  देकर  दिया  है  जिसमें

 कुल  लागत/म्‌ल्य  के  ऑकड़े  दिए  हुऐ  हैं  लेकिन  भाब  नहीं  बताये  गये  हैं  ।

 तथापि  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्या  ए०  पी०  ई०  डी०  ए०  ने  बासमती  चावल  का
 निर्यात  बढ़ाने  के  कई  उपाय  सुझाये  हैं  और  यदि  हाँ  तो  ये  सिफारिशें  क्‍या  हैं  और  क्‍या  इन
 सिफारिशों  में  बासमती  चावल  के  उत्पादन  क्षेत्र  को  बढ़ाने  का  और  उसकी  मात्रा  बढ़ाने  का  भी

 कोई  सुझाव  है  ?

 यदि  हाँ  तो  उनकी  प्रत्येक  सिफारिशों  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ? और  सरकार

 द्वारा  उनको  लागू  करने  वी  क्‍या  योजना  है  ?  इसके  अतिरिवत्त  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या
 1988-89  के  लिए  निर्धा.रत  लक्ष्य  बासमती  चावल  के  निर्यात  से  कम  है  और  यदि  हा  तो  उसके

 क्‍या  कारण  हैं  ?

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुन्शो  :  पहली  बात  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  बताना  चाहूंगा  कि
 पह  कहना  कि  उनके  पूछे  गये  सभी  प्रश्नों  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  ठीक  नहीं

 माननीय  सदस्य  ने  बासमती  चावल  के  निर्यात  की  मात्रा  पूछी  थी  |  हमने  उसका  उत्तर
 दे  दिया  फिर  उन्होंने  ऐजेंसी  के  बारे  में  पूछा  हमने  उसका  भी  उत्तर  दे  दिया
 माननीय  सदरय  ने  बासमत्त  चावल  की  किसी  विशेष  किस्म  या  बिशेष  मात्रा  के  बररे  में  नहीं  पूछा
 था  ।  अब  मैं  उनके  प्रश्नों  हा  ही  उत्तर  देना  चाहूंगा  ।  पहली  बात  जो  मैं  माननीय  सदस्यों  को  बताना

 चाहूंगा  वह  यह  है  कि  चाल  का  उत्पादन  और  इस  क्षेत्र  विशेष  के  सामान्य  उत्पादन  की  क्रमशः  राज्य
 सरकारों  द्वारा  उनके  कृषि  विभागों  के  माध्यम  से  देखा  जता  लेकिन  यह  सच्चाई  है  कि  इस
 बात  को  ध्यान  में  रखते  ट_ये  कि बासमती  चावल  के  निर्यात  से  अच्छे  दाम  मिल  रहे  हैं-हमने
 विजेषक  र  पंज  उत्तर  राजस्थान  और  हरियाणा  के  मुख्यमन्त्रियों  को  जहाँ  चावल  की
 इस  विशेष  किस्म  की  खेती  होती  है  -  उनके  अपने  तरीकों  द्वारा  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिगे  लिखा
 था  |  ओर  हमें  आशा  है  +ः  राज्य  सरक।रे  इसमें  अपना  विशेष  सहयोग  देगी  ।  हमें  पंजाब  और

 राजस्थान  से  आ!।जनक  उत्तर  प्राप्त  हुये  हैं  । जहाँ  तक  कीमतों  का  प्रश्न  बासमती
 चावज़  के  निर्यात  की  हम।री  एक  प्रणाली  प्रणाली  यह  है  कि  इसकी  न्यूनतम  निर्यात  मूल्य
 निर्धारित  होता  है  ।  इस  स्मय  न्यूनतम  निर्यात  मूल्य  8000  रुपये  प्रति  मीटरी  टन  है  और  जहाज
 पर  लदान  से  पहले  कृषि  विपणन  सलाहकारों  या  निर्यात  संबद्धंन  एजेंसी  द्वारा  जांच  का  प्रावधान
 है  और  इस  जांच  के  जरिः  निर्यात  किया  जाता  है  ।  जहों  तक  1988-89  के  चाल  वर्ष  के  कार्य
 निष्पादन  की  ब.त  है  मैं  प्राननीय  सदस्य  को  यह  बताना  चहूंगा  कि  जहाँ  तक  अप्रल  1988
 से  जनवरी  1989  तक  ब  पमती  चावल  के  निर्यात  की  औसत  यूनिट  लागत  का  अबछ्म  वह
 पिछले  वर्ष  से  थोड़ी  ज्याद  यह  9,696  रुपये  प्रति  मीटरी  टन  इस  ब,त  को  ध्याने  में  रखते

 हुए  कि  हमारा  स्यूनतम  मूल्य  800|-  प्रसि  मीटरी  टन  है  ।  जहाँ  तक  कुल  निर्यात  का  प्रश्न
 1987-88  में  अमुमान्ति  मात्रा  तीन  लाख  66  हजार  टन  जिससे  339.98  करोड़  रुपयें

 निर्यात  मूल्य  के  रूप  में  बएल  हुए  ।
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 ओर  चितामणि  जेना  :  मैं  आपका  संरक्षण  चाहता  मैंने  ए०  पी०  ई०  डी०  ए०  द्वारा
 बासमती  चावल  के  निर्यात  और  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  की  गई  सिफारियों  के  बारे  में  पूछा  था  ।
 यह  सिफारिशें  क्या  हैं  और  उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?  इन  प्रश्न  का  मन्त्री  महोदय
 द्वारा  उत्तर  नहीं  दिया  गया  ।  मैं  उनसे  निवेदन  करू गा  कि  वह  उस  प्रश्न  का  उत्तर  दें  ।

 थ्रो  प्रियरंजन  दास  मुरशी  :  जैसा  कि  मैं  कह  चुका  कोई  विशेष  सिफारिशें  नहीं  की  मई
 ए०  पी०  ई०  डी०  ए०  निर्यात  को  प्रोत्साहन  देने  वाली  एक  एजेंसी  ए०  पी०  ई०  डी०  ए०

 समय-समय  पर  सुझाव  देती  है  ।  दिल्ली  में  हुए  एक  सेमिनार  में  आपकी  उपस्थिति  में  हमने  बासमती
 चावल  के  निर्यात  से  सम्बन्धित  कई  ब,तों  पर  चर्चा  की  हम  इसके  लिए  राज्य  सरकारों  पर
 निर्भर  है  कि  वह  किस  तरह  चुनीदा  क्षेत्र  मे ंचावल  उगायें  और  एक  क्षेत्र  पिशेष  में  उनके  उस्पादन
 को  बढ़ायें  ।  यही  बात  है  ।  कोई  और  विशेष  सिफारिशें  नहीं  की  गई  थी  ।

 श्री  सोमनाथ  रथ  :  मैं  माननींय  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  यह  सच  है  कि
 बासमतीं  चावल  का  निर्यात  करते  वक्‍त  इसमें  मिलावट  की  जाती  जिसके  कारण  नियत  में  कमी
 आई  है  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  इस  पहलू  पर  स्थिति  जानना  ।

 ओऔ  प्रिय  रंजन  बास  मुस्शो  :  निर्यात  में  कमी  नहीं  आई  क्योंकि  जंसा  कि  मैंने  ऑकड़ों  में
 बताया  पिछले  वर्ष  हमने  3,66,111  टन  का  निर्यात  किया  था  जिससे  339.98  करोड़  रुपये
 की  आमदनी  हुई  थी  ।  और  पिछले  वर्ष  से  पूव  हमने  2,37,153  टन  का  निर्यात  किया  था  और
 206.78  करोड़  रुपये  प्राप्त  किये  थे  । इस  तरह  1986-87  की  तुलना  में  1987-88  में  निर्यात
 की  मात्रा  कहीं  अधिक  थी  |  जहाँ  तक  1988-89  के  हाल  के  वर्ष  का  सम्बन्ध  है  तो  इस  समय
 स्थिति  बताना  संभव  नहीं  है  ।

 श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  यह  आपके  ध्यान  में  है  कि  निर्यात  करते  समय  इसमें
 बट  की  जाती  है  ?

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुसशी  :  जैसा  कि  मैं  पहले  कह  चुका  यदि  बगोई  शिकायत  हमारे  पास
 आती  है  तो  हम  उसकी  विशेष  जांच  करते  हैं  लेकिन  हम।रे  पास  शिकायते  ही  नही  आयी  यह
 एक  चुनीदा  उत्पादन  है  या  तो  निर्यातकों  को  कृषि  विपणंम  सलाहकार  के  माध्यम  से  या  निर्यात
 संवंधन  एजेंसी  के  माध्यम  से  एगमार्क  प्रमाण  पत्र  प्राप्त  करना  है  ।  दूसरी  यदि  सरकारी
 विभाग  सरकार  से  सरकार  द्वारा  खरीद  के  अधार  पर  खरीद  करता  है  तो  जो  विदेशी  खतोददार
 सरकार  की  तरफ  से  खरीददारी  है  अपनी  संतुष्टि  के  लिये  अपती  जांच  एजेंसी  नियुक्त  कर
 सकता  है  हमारी  जांच  प्रक्रिया  का  इस्तेमाल  किये  बिना  |  इसलिए  किसी  देश  को  चावल  के
 निर्यात  में  किसी  प्रकार  की  कोई  शिक/यत  नहीं  हो  सकती  ।

 थी  सोहम्भद  अयूब  लां  :  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  जानना  च!हूंगा  कि  क्‍या
 उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  जम्मू  कश्मीर  क्षेत्र  में  पर्याप्त  मात्रा  में  बासमती  चावल  का
 उत्पादन  होता  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  चा/गा  कि  क्या  माननीय  भन्त्री  महोदय

 राज्य  सरकार  से  इस  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  की  है  ।

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुस्शी  :  हम  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  से  सम्पर्क  नहीं  करते

 महोदय  जैसा  कि  आप  जानते  हैं  और  माननीय  सदस्य  महोदय  भी  जानते  नियतिक  सारे
 देश  में  घुमकर  बाजार  में  बासमती  चावल  के  क्षेत्रों  का  पता  लगाते  हैं  ।

 कऋणण  तन

 तप
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 जहाँ  तक  बासमती  चावल  की  खेती  के  लिये  क्षेत्र  चुनने  की  बात  है  हमने  उन  राज्यों  को

 पहले  ही  सूचना  दे  दी  है  जहाँ  इसकी  खेती  होती  जम्म  कश्मीर  के  स  में  सुझाव  को  ध्यान
 में  रखा  जायेगा  और  हम  मुख्यमन्त्री  को  लेकिन  यह  भी  सत्य  है  कि  जम्मू  कशमीर  के
 लोग  अपनी  घरेलू  बिरयानी  के  लिए  ज्यादा  बासमती  चावल  का  प्रयोग  करते  हैं  और  संभवतः  इस
 कारण  निर्यात  के  लिए  वहाँ  कुछ  नहीं  बच  पाता  ।

 गुजरात  के  ताप  विद्युत  केस्त्रों  को  कोयले  की  सप्लाई

 +327.,  श्री  रणजोत  सिह  गायकवाड़  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रेलवे  वर्ष  1988  के  दोरान  गुजरात  में  ताप  विद्य॒त  केन्द्रों  को  कोयले  की
 सप्लाई  समय  पर  कर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  राज्य  में  विद्यत  उत्पादन  पर  इसका  बया
 प्रभाव

 इस
 वर्ष  के  दौरान  गुजरात  में  तपप,बिद्युत  केन्द्रों  को  आबंटित  कोयले  की  मात्रा  की

 तुलना  में  उन्हें  सप्लाई  की  गई  मात्रा  का  ताप  विद्युत  केन्द्र-वार  ब्यौरा  क्‍या  और

 गुजरात  में  ताप  विद्युत  केन्द्रों  को  कोयले  की  समय  पर  सप्लाई  करने  के  लिए  रेलवे
 द्वारा  क्या  कदम  उठाये

 जायेंर

 ]
 रेल  मम्जालप  में  उप  मस्त्रों  महावीर  :  जी  हाँ  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।  धि

 कुल  मिलाकर  गुजरात  राज्य  के  ताप  बिजली  घरों  के  लिए  कोयले  की  मांग  को  पूर्ण
 रूप  से  पूरा  किया  जा  रहा है  ।

 विधरण

 वर्ष  1988  से  के  दोरान  गुजरात  राज्य  को  कोयले  के  आबंटन  और
 सप्लाई  के  सम्बन्ध  में  कार्य  क्रम  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है

 :

 माल  डिब्बों  के  हिसाब
 बिजली  घर  कार्य  क्रम  आबंटन  सप्लाई  का  प्रतिशत

 कार्य क्र  से  आबंटन  से

 साबरमती  80672  7583  73272
 गाँधी  नगर  43633  20084  32950
 उकई
 सणाकबो  री  233966  238248
 सिक्‍का  5323

 जोड़  496689  452923  425349  85  प्रतिशत  94  प्रतिशत

 4
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 कऊजयज  जय

 ]
 झ्री  रणजीत  सिह  गायकबाड़  :  माननीय  मन्त्री  महोदय  द्वारा  दिया  गया  उत्तर  प्रभावशाली

 है  ।  क्या  यह  सच  नहीं  कि  कोयले  की  असामायिक  सप्लाई  के  कारण  तापीय  विद्युत  घर
 के  ऊर्जा  उत्पादन  में  कमी  आयी  जिसकी  शिकायत  गुजरात  सरकार  ने  की  है  ?  मैं  महोदय  से
 निरपेक्ष  रूप  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  इस  दिशा  में  उनका  मंत्रालय  क्‍या  कदम  उठाना  चाहती
 है  जिससे  कि  राज्य  के  उत्पादन  में  कमी  न  आये  ।

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मम्त्री  माधवराव  :  जहाँ  मेरी  जानकारी

 ऐसी  कोई  शिकायत  प्राप्त  नही  हुई  है  ।  इसलिए  यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
 हु

 ]

 क्री  सोमजीभाई  डामर  :  अध्यक्ष  गुजरात  के  लिए  जो  कोयला  भेजा  जाता  है
 वह  ट्रंन  हरियाणा  में  आकर  खाली  हो  जाती  क्या  बात  सही  है  ?

 भी  साधवराब  सिस्धिया  :  अभी  माननीय  सदस्य  ने  मुझे  जो  जानकारी  दी  उसके  बारे  में  मैं
 अवश्य  जांच  करू  गा  ।

 कर्माटक  में  सुभिगत  जल  संगठन  सुहृढ़  बनाना

 +330  श्री  एम०  बो०  चगाशेजर
 क्री  वी०  श्रीमिवास  कया  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  राज्य  भूमिगत  जल  संगठन  को  शसुहढ़
 बनाने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  अन्तर्गत  उपकरण  खरीदने  की  अनुमति
 प्रदान  करने  का  अनुरोध  किया  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  अब  तक  कोई  निर्णय  लिया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैँ  ?

 जल  संसाधन  मम्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  कृष्णा  :  से  राज्य  सरकार

 को  चाल  वर्ष  के  दोरान  राज्य  भूजल  संगठन  को  सुहढ़  बनाने  के  वास्ते  30.47  लाख  रुपये  की  खच
 न  की  गई  राशि  को  उपयोग  करने  हेतु  अनुमति  दे  दी  गई  है  ।

 भी  एम०  बी०  चम्ग  शेखर  अध्यक्ष  कर्नाटक  सरकार  ने  1987  में  एक
 प्रस्ताव  भेजा  था  जिसमें  1988-89  के  दौरान  कुछ  उपकरणों  के  लिए  घन  देने  को  कहा  गया  था
 ताकि  भूमिगत  जल  संगठन  को  मजबूत  बनाया  जा  सके  |  मुझे  इस  बात  की  खुशी  है  कि  भारत
 सरकार  ने  करीब  30  लाख  रुपये  के  उपयुक्त  घन  के  उपयोग  के  लिए  अपनी  स्वीकृति  प्रदान  की

 मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  कुछ  उपकरण

 5.

 .
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 खरीदने  के  लिए  लाइसेंस  और  विदेशी  मुद्रा  हेतु  आग्रह  किया  है  ताकि  भूमिगत  जल  संगठन  को
 सुदृढ़  किया  जा  सके  ।  क्या  सरकार  ने  इसके  ऊपर  कोई  निर्णय  लिया  अगर  तो  क्या  इस
 बात  की  कर्नाटक  सरकार  को  दी  गयी  है  ।

 श्रीमती  कृष्णा  साही  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  का  जो  प्रश्न  है  वह  सामान  की
 खरीदारी  से  सम्बन्धित  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  कर्नाटक  सरकार  को  अनुमति
 दी  गई  है  लेकिन  वावजूद  उसके  कर्नाटक  सरकार  ने  राशि  का  उपयोग  नहीं  किया  आप  सभी
 जानते  हैँ  कि  पानी  की  कितनी  कीमत  होती  है  ।  अनुमति  उनको  चाहिए  थी  और  9  1989

 को  भारत  सरकार  से  उन्हें  अनुमति  दे  दी  गयी  है  जिस  राशि  का  उन्होंने  इस्तेमाल  नही  किया
 इस्तेमाल  करने  का  प्रश्न  आप  जानते  हैं  राज्य  सरकार  से  सम्बन्धित  सम्भवतः  पैसों  का

 वहाँ  डाईवर्जन  किया  गया  भूमिगत  जल  के  विकास  में  खर्च  नहीं  किया  गया  है  और  इसलिए  यहेँ
 परेशानी  उत्पन्न  हुई  है  ।

 माननीय  सदस्या  का  जो  प्रश्न  इम्पोंट  जाइसेन्स  के  बारे  में  है  वह  हमारे  डिपाटंमेन्ट  से
 सम्बन्धित  नहीं  कर्नाटक  सरकार  ने  कन्सन्ड  डिपाट्ट  मेन्ट  को  एप्रोच  किया  उसकी  जानकारी
 तो  हमें  डायरेक्ट  नहीं  होती  परन्तु  जहाँ  तक  मुझे  जानकारी  कर्नाटक  सरकार  ने

 यल्स  के  इम्पोट  के  लिए  ।

 ]

 जहाँ  तक  हम  जानते  आय!त-निर्यात  के  मुख्य  निमंगक  पहले  ही  उन्हें  लिख  चूके  हैं
 कि  निर्बाध  सामान्‍य  अनुज्ञात  के  अन्तगगंत  सरकारी  विभाग  पूजीगत  सामान  कच्चा  पुर्जे
 इत्यादि  मंगा  सकते  हैं  ।

 क्री  एम०  बो०  चम्प्रशेखर  मूर्ति  :  अध्यक्ष  कुछ  राज्य  सरकारों  के  लिए  अब  यह
 आम  ब।त  हो  गई  है  कि वे  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजनाओं  के  अन्तर्गत  आबंटित  रुपयों  का  या  तो
 वास्तविक  उर्ह  श्यों  के  लिए  उपयोग  नहीं  करते  या  फिर  उसका  गलत  उपयोग  करते  हैं  चाहे  वह
 सिचाई  के  लिए  हो  या  भूमिगत  जल  संगठन  के  जिसे  कुछ  हद  तक  मन्त्री  महोदय  द्वारा
 स्वीकारा  भी  गया  है  |  इसको  देखते  हुए  मैं  मामनीय  मनन्‍्त्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  राज्य
 को  सिचाई  व्यवस्था  के  लिए  और  भूमिगत  जल  संगठन  के  लिए  कितने  रुपये  आबंटित  किए  गये
 हैं  और  कर्नाटक  सरकार  ने  इस  पर  अब  तक  कितने  रुपये  खर्च  किए  हैं  ।  आगे  मैं  यह  भी  जानना
 चाहूंगा  कि  इस  क्षेत्र  में  आबंंटित  रुपयों  का  दूसरी  जगह  उययोग  करना  या  गलत  उपयोग  करने
 का  कोई  विशेष  उदाहरण  भारत  सरकार  के  ध्यान  में  आया  है  ।

 [  हिस्दी  ]
 श्रोमती  कृष्णा  साही  :  अध्यक्ष  केन्द्र  संचालित  जो  योजनायें  हैं  उनका  पहली  बार

 पाँचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  प्रबधान  किया  गया  था  और  उसमें  तकरीबन  5  करोड़  रुपये  का
 प्रावधांन  था  और  जब  यह  प्रावधान  किया  गया  था  उस  समय  से  50:  50  मै्िंग  ग्राम्ट  से  वह
 काम  चलाया  गया  था  50  प्रतिणत  भारत  सरकार  देतीं  50  प्रतिशत  राज्य  सरकार  देती

 योजना  में  भी  यह  योजना  चाल्‌  रही  यद्यपि  इसका  स्वरूप  थोड़ाਂ  बदल  उसके  बाद
 इसमें  5  करोड़  से

 25  करोड़  की  राशि  उपलब्ध  कराई  1982-83  के  बाद से  इसे  हमेशा
 ही  प्रार्थीमकता  दी  गई  इसका  आउटले  सेविथ  प्लान  में  25  करोड़  रहा  ।  यह  माननीय  सदस्य
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 मे  सही  कहा  कि  जो  राशि  दी  जाती  है  और  कर्नाटक  सरकार  को  जो  राशि  दी  गई  उसमें

 इसइवर्शन  हुआ  और  उसका  पूरा  इस्तेमाल  नही  किया  मैंने  अपने  उत्तर  में  बत.या  है  कि उनको

 34.97  लाख  रुपए  केरद्र  से  दिये  गये  थे  और  उसमें  से  मात्र  साढ़े  खार  लाख  रुपये  कर्नाटक  सरकार

 हस्तेमाल  किये  और  वाकी  इस्तेमाल  नहीं  किये  और  स्तमाल  न  करने  के  कारण  वहाँ  योजनायें

 आगे  महीं  बढ़  सकी  ।  1985-89  में  1947  लाख  रुपये  गबनेमेंट  आफ  इन्डिया  ने  पूरे  देश  में  विये
 ये  जौर  उसमें  कर्नाटक  सरक्राश  को  जो  राशि  दी  वह  मैंने  माननीय  सदस्य  को  बता  दी

 [  अनुवाद  ]

 श्री  प्री०  कुलमदई  ब्रेल  :  जहाँ  तक  भूमिगत  जल  का  सम्बन्ध  तो  यह  एक  चिन्ता  की
 बात  है  क्‍योंकि  सूखे  की  स्थिति  में  ज्यादातर  पानी  गहरे  कुओं  और  दूसरी  ऐसी  सुविधाओं  के  द्वारा
 निकाला  जाता  शमिलनाड  में  भी  80  प्रतिशत  से  ज्यादा  भूमिमत  जल  को  इस  तरह  से  निकाला
 ज,ता  अगर  लोग  इस  तरह  से  जल  को  निकालते  रहे  तो  तमिलनाडु  दूसरा  राजस्थान  हो
 जायेगा  ।  मेरा  सवाल  यह  है  कि  आप  भूमिगत  जल  के  लिए  50  प्रतिशत  की  राज  सहायता  देते

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  भूमिगत  जल  की  मात्रा  में  बृद्धि  करने  के लिए  कोई  कदम  उठा  रही  है  ।
 क्योंकि  वर्षा  तथा  बारहमासी  नदियों  का  राज्य  में  अभाव  होने  के  कारण  भूमिगत  जल  स्वतः
 धीरे-धीरे  कम  होता  जायेगा  क्योंकि  यह  जल  लोगों  के  द्वारा  निकाला  जा  रहा  है  और  कुछ  समय
 बाद  कहीं  भी  भूमिगत  जल  उपलब्ध  नहीं  होगा  ।  भूवेज्ञानिकों  ने  भी  इस  ब/त  की  भविष्यवाणी
 की  है  कि  10  से  15  साल  के  बाद  तमिलनाडु  में  कोई  भूमिगत  जल  नहीं  होगा  ।

 यह  राज्य  का  विषय  नहीं  यह  एक  केन्द्र  का  विषय  क्‍या  केन्द्र  द्वारा  इस
 दिशा  में  कोई  कदम  उठाया  जा  रहा  है  जिसमें  कि  पूरी  सहायता  का  केवल  इसके  लिए  ही
 योग  किया  जाय  ?  माननीय  सदस्य  श्री  चन्द्रशेखर  मूर्ति  ने  रुपयों  के गलत  उपयोग  के  बे  में  पूछा

 लेकिन  मैं  आप  से  पूछ  रहा  हूं  कि  क्‍या  केन्द्र  सरकार  द्वारा  इस  दिशा  में  कोई  ऐसा  निर्देष
 दिया  है  जिससे  कि  प्राप्त  राज  सहायता  की  पूरी  राशि  उसी  योजना  पर  खचं  की  जाय  जिसके
 लिये  यह  आवंटित  है  ?  क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  का्यंवाही  की  जा  रही  है

 ?

 भ्ोमती  कृष्णा  साहो  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  जो  प्रश्न  पू
 छा

 वह  लमिलनाडु
 से  सम्बन्धित  है  जब  कि  यह  प्रश्न  कर्नाटक  से  सम्बन्ध  रखता  तमिलनाडू  के  बररे  में  अलग  से
 नोटिस  की  जरूरत  है  लेकिन  जैसा  माननीय  सदस्य  जानना  चाहते  हैं  ।

 ]

 पी०  कुलनदई  बेल  :  मैं  एक  सामान्य  सवाल  पूछ  रहा  हूं  ।

 भीमती  कृष्णा  साहे  :  भारत  सरकार  सूखे  से  प्रभावित  क्षेत्र  को  भी  सहायता  दे  रही
 अपने  बारे  में  पूछा  भारत  सरकार  पहले  से  ही  सूखे  से  प्रभावित  क्षेत्र  को  केन्द्रीय  सहायता
 दे  रही  है  ।  ॥

 श्री  पो०  कुछनदई  बेखू  :  आप
 50 प्रतिशत  राजसहायता  दे  रहे

 ओमती  कृष्णय  सप्हे  :  कभी-कभी  हम  पूरी  सहायता  भी  द्वेते  हैं  ।
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 विधि  और  न्याय  मन्‍्त्री  जल  संसाधन  मस्त्रो  वो०  :  माननीय  सदस्य

 ने  जल  की  अन्धघुस्ध  खुदाई  जिससे  की  भूमिगत  जल  में  और  भी  गिरावट  आई  है  के  बारे  में  ठीक

 प्रश्न  किया  है  इसके  लिए  भारत  सरकार  कुछ  वर्ष  पूर्व  एक  आदर्श  विधेयक  लायी  थी  जिससे

 कि  भूमिगत  जल  और  प्रबन्धन  को  विनिर्यायत  किया  जा  सके  ।  गुजरात  को  छोड़कर  किसी  भी

 राज्य  ने  इस  विधेयक  को  पारित  करने  के  लिए  भी  कोई  कदम  नहीं  उठाया  ।  इसे  लागू  करने  की

 बात  तो  दूर  रही  ।  जब  धनी  किसान  गहरे  नलकूपों  के  द्वारा  पानी  निकालते  हैं  तो  निश्चय  ही
 छोटे  किसानों  को  नुकसान  उठाना  पड़ता  है  क्योंकि  इससे  उनके  नल-कूप  और  कुएं  सूख  जाते  हैं  ।

 इस  विषय  पर  राज्यों  को  गहन  रूप  से  सोचना  चाहिए  और  इस  विधेयक  को  पारित  करना

 चाहिये  जिसे  हमने  भूमिगत  जल  को  विनिमयन  और  प्रबन्ध  के  लिए  परिचालित  किया

 क्षेत्रीय  प्रामीण  बेकों  के  कर्मचारियों  के  बेतनमातों  में  संशोधन

 ]
 *332,  श्री  हरीश  रावत  :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  क्वृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनका  मन्त्रालय  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के  कमंचारियों  के  वेतनमानों  में  संशोधन
 करने  पर  विचार  कर  रहा  है

 क्‍या  इन  बैंकों  के  कमं  चारियों  को  वाणिज्यक  बैंकों  के  समकक्ष  कमंचारियों  से  कम

 वेतनमान  दिया  जाता  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  असमानता  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार
 द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 है  ।
 ]

 बित  सस्तालय  में  राजस्व  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  से  एक
 विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 प्रादेशिक  ग्रामीथ  बैंक  1976  में  शामिल  उपबन्धों  के  अनुसार  किसी  क्षेत्रीय
 ग्रामीण  बैंक  के  अधिकारियों  और  कमंचारियों  का  पारिश्रमिक  सम्बद्ध  .

 राज्य  सरकार  और
 नीय  प्राधिकरणों  के  तुलनीय  स्तर  और  दर्जे  के  कम  चारियों  के  वेतन  ढॉँचे  को  ध्यान  में  रखकर
 निर्धारित  किया  अतः  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के  कमंचारियों  के  वेतनमान  अलग-अलग
 राज्यों  चिंन्न-भिन्‍न  हो  सकते  हैं  तथा  उनकी  तुलना  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  के  अखिल  भारतीय
 ढॉचे  से  नहीं  की  जा  सकती  है  ।

 2.  भारत  के  उच्चतम  न्यायालय  के  एक  निर्देश  के  अनुसरण  सरकार  ने  पहले  से  ही
 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  क ेकमंचारियों  के  भत्तों  तथा  अन्य  लाभों  से  सम्बन्धित  प्रश्न  पर
 निर्णय  लेने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  औद्योगिक  अधिकरण  का  गठन  किया  है  ।

 ]
 श्री  हरीश  रावत  :  अध्यक्ष  रीजनल  रूरल  बैंक  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बेंकिग  एक्टिविटीज

 को  फंलाने  में  सबसे  इफक्टिव  मीन्स  इनसे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  डवेलपमेंट  एक्टिविटीज  में  मदद
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 भी  मिल  रही  लेकित  उनमें  जो  काम  करने  वाले  कर्म  चारी  ऊनकी  संलरी  वया  है  ?  दूसरों
 की  तुलना  जो  कामशियल  बैंक  बहुत  कम  हैं  और  कई  मामलों  में  तो  राज्य  सरकार  के

 कर्म  चारियों  को  जितने  सैलरी  एलाउन्सेस  मिलते  उनसे  भी  कम  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से
 जानना  चाहता  क्या  सरकार  इनके  सेलरी  एलाउन्सेज  को  बढ़ाने  के  बारे  में  विचार  कर  रही
 है  था  इसके  लिए  कोई  कमेटी  गठित  की  गई  है  या  इस  समय  सरकार  के  पास  क्‍या  स्कीम  है-वह्‌
 बताने  की  कृपा  करेंगे  ?

 ]

 श्री  ए०  के०  पांजा  :  इसका  जवाव  सभापटल  पर  रखे  गये  वक्तव्य  में  दे  दिया
 गया  है  ।  जंसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कमंचारी  प्रादेशिक  बैंक  1976  की
 धारा  17  (1)  के  अनुसार  संचालन  किये  जाते  विधेयक  को  पारित  कस्ते  वक्‍त  संसद  द्वारा
 यह  भी  विचार  किया  गया  था  कि  एक  या  दो  जिलों  जहाँ  वे  काम  कर  रहे  तथा  उनके

 काम  की  मात्रा  भी  दूसरे  वाणिज्यक  बैंकों  की  जैसी  नहीं  हैं  ।  जहाँ  पर  क्षेत्र  भी  ज्यादा  है  और  उन
 पर  उत्तरदायित्व  भी  ज्यादा  है  लेकिन  अब  ज्यादा  से  ज्यादा  प्रादेशिक  बैंकों  का  ग्रामीण
 क्षेत्रों  में  प्रसार  होने  के  कमंचारी  ऐसा  महसस  करते  हैं  कि  ये  भी  वाणिज्यक  बैंकों  के  जेसा

 ही  काम  कर  रहे  इसलिये  उन्होंने  एक  याचिका  उच्चतम  न्यायालय  में  दायर  की  थी  ।
 उच्चतम  न्यायालय  ने  दोनों  पक्षों  यानी  सरकार  और  कमंवारियों  से  विचार  करने  के  बाद
 एक  राष्ट्रीय  औद्योगिक  न्‍न्यायाधिकरण  स्थापित  करने  का  विचार  किया  ।  सरकार  भी  इससे  सहमत
 है  ।  अब  न्यायाधिकरण  इसकी  विस्त।र  पूर्वक  जॉच  कर  रही  न्‍्यायाधिकरण  जो  भी  अपना
 मत  देगा  सरकार  उस  पर  विचार  करेगी  ।

 ]

 श्री  हरीश  राबत  :  अध्यक्ष  यों  तो  न  केवल  कमंचारियों  के  पे-स्ट्रक्चर  के  मामले  को
 देखने  की  जरूरत  बल्कि  आरआरबी  के  टोटल  फंग्शनिंग  और  इसके  लिक्विडिटी  रेशा  इत्यादि
 का  जो  प्रपोंशन  उन  सब  चीजों  पर  विचार  करने  की  आवश्यकता  है  ।  इधर  फाइनेंस  मिनिस्ट्री
 ने  यह  रिस्ट्रिक्शन  लगा  दी  ह ैआर  आर  बी  के  ऊपर  कि  लिमिटेड  मामलों  में  ही  नहीं
 खोलने  के  विषय  में  लाइसेन्स  दिये  जायेंगे  ।  यह  स्थिति  करीव-करीब  जितने  भी  प्रामीण  बैंक

 उन  सबके  विषय  में  है  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मन्त्री  जी  से  जानना  त्राहता

 फाईमेंस  मिनिस्ट्री  ने  या  रिजवं  बैंक  ने  कुछ  इन्स्ट्रक्शन्स  क्षेत्रीय  ग्रमीण  बैंकों  को  दी  है  कि  वे

 अपनी  और  शाखायें  न  खोलें  या  फिर  लिमिटेड  एरियाज  में  ही  शाखायें  यदि  ऐसे  निर्देश

 दिए  गए  तो  उनका  औचित्य  क्‍या  है  और  अगर  जहाँ  शाखायें  खोलने  की  आवश्यकता

 उनके  अनुरूप  खोलने  की  इजाजत  दी  लाइसेन्स  दिये  जायेंगे  ?

 [  अनुवाद  ]
 श्री  ए०  के०  पांजा  :  जैसा  कि  मैंने  जहाँ  तक  करमंचारियों  का  सम्बन्ध

 न्यायाधिक  रण  उनके  मामले  को  देख  रहा  जहाँ  तक  नए  बेंक  खोलने  का  सम्बन्ध  इसका

 अर्थ  है  कि  आधिकोश  बेकों  को  घाटा  हो  रहा  इसलिए  यह  जानने  के  लिए  इस  मामले  की

 छानबीन  की  जा  रही  है  कि  क्या  कदम  उठाए  जाएं  ताकि  वह  अर्थ  हो  सके  और  घाटे  में

 न  यह  प्रक्रिया  पूरी  होने  पर  सरकार  निश्चित  रूप  से  इसकी  करेगी  ।



 मौखिक  उत्तर  17  1989
 न कार

 श्री  एच०  एन०  नज्जे  भारतीय  रिजय॑  बैंक  द्वारा  सेवा  क्षेत्र  परिकल्पना

 के  ब  रे  में  जारी  किये  गये  तए  मय  निरेशों  के  अनुपार  चाहे  वाणिज्यक  बैंक  शाखा  हो  या  ग्रामीण

 बैंक  इसका  लाभ  उठने  बल्ले  व्यवितप्रों  की  संख्या  बराबर  किन्तु  इन  ग्रामीण

 बैंकों  में  लोगों  की  सहायता  करने  की  क्षमता  नहीं  इसलिये  जिन  गाँवों  में  भी  वाणिज्यक  बैंक

 की  शाखायें  उन्हीं  के  निवासी  कवर  होते  हैं  तथा  उन्हीं  के  ढ्वारा  उनकी  सहायता  की  जाती  है  ।

 किन्तु  ग्रामीण  बैंकों  के  अन्तांत  आने  वाले  लोगों  को  सहायता  के  अभाव  में  परेशान  होना  पड़ता

 इसलिए  वाणिज्यक  बैंकों  के  अन्तगंत  आने  वाले  लोगों  तथा  ग्रामीण  बैंकों  के  अन्तगंत  आने
 बाले  लोगों  के  बीच  इस  अन्तर  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्‍या  उपाय  करने  का  है  ।

 भरी  ए०  के०  पांजा  :  महोदय  इस  प्रकार  का  कोई  अन्तर  नही  है  ।  या  ग्रामीण  बैंक  जिनका
 जिक्र  चल  रहा  लघु  और  सीमान्‍्तक  किसानों  के  लिए  स्थापित  किए  गए  थे  और  छोटे
 तथा  सीमान्तक  किसानों  की  अच्छी  प्रकार  से  देखभाल  हो  इसलिए  1976  के  विधान  में
 पहले  ही  यह  परिकल्पना  की  गई  थी  कि  इनका  क्षेत्र  एकया  दो  जिले  ही  हो  ताकि  वह
 वहाँ

 जा  सके  ।  इसलिए  इन  दोनों  अर्थात  इन  बैंकों  और  वाणिज्यक  बैंकों  के  बीच  कोई  समानता  -

 नहीं  छोटे  सीमान्तक  +सान  वाणिज्यक  बैंकों  का  लाभ  उठा  सकते  हैं  ।  किन्तु  यह  ग्रामीण
 बैंक  तो  हैं  ही  निर्धनों  छोटे  और  सीमान्तक  किसानों  के  जो  उनका  विशेष  ध्यान  रखते  हैं  ।

 ]
 श्री  केयूर  भूषण  :  अध्यक्ष  मेरा  प्रश्न  गाँवों  के  छोटे  किसानों  को  बैंकिंग  सुविधा  देने

 की  दृष्टि  से  छोटे  किस  नों  का  संगठन  मुख्य  रूप  से  ग्राम  पंचायत  है  ।  कया  ग्राम  पंचायतों  को
 बैंकिंग  सुविधा  देने  की  कोई  व्यवस्था  की  जा  सकती  है  ।

 ]  "
 श्री  ए०  के०  पांजा  :  ग्राम  पंचायतों  को  सुव्धिएं  देने  का  प्रश्न  नहीं  इनका  गठन

 छोटे  और  सीमानन्‍्तक  किसा  के  लिये  किया  गया  जो  इसके  संविधान  तथा  उसके  अन्तगंत

 सहायता  करते  हैं  ।

 ]
 ओ॥री  राम  प्यारे  मन्त्री  जी  ने  अपने  उत्तर  में

 यह  बताया  है  कि  उनके
 बेवनमान  और  भत्तों  के  एक  नेशनल  इंडस्ट्रियल  ट्राईब्युनल  की  स्थापना  का  निर्णय  लिया  गया
 है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  क  क्‍या  माननीय  मन्त्री  जी  जब  तक  उनका  निर्णय  न  आ  जाए  तब  तक
 विभिन्न  राज्यों  और  क्षेत्रों  में  प्रदेण  सरकारों  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  मिल  कर  जो  विनिमय  वेजिज
 तय  किये  हैं  कम  से  कम  उनको  एम्पलाईज  खास  करके  फोर्थ  क्लास  के  एम्पालाईज  को  देने  की

 कृपा  करेंगे  ?

 ]

 श्री  0०  के०  पांजा  :  जैसा  कि  मैंने  1976  के  विधान  के  अन्तर्गत  जिन
 विधियों  का  प्रावधान  किया  एया  उनका  भुगतान  किया  गया  यह  धारा  17  की  उपधारा

 (1)  के  अन्तगंत  नियन्त्रित  है  और  मुझे  विश्य!स  है  कि  जब  संसद  ने  इसका  अनुमोदन  किया

 उन्होंने  न्यूनतम  बेतन  से  नी  वे किसी  वेतनमान  का  अनुमोदन  नहीं  किया  था  ।

 10
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 श्री  रामसह  यादव  :  माननीय  अध्यक्ष  जी  इन  बैंकों  की  जो  कार्य  प्रणाली  है  वह
 जनक  बिल्कुल  नहीं  अनेक  राज्यों  में  किसान  उपभोक्ताओं  ग्रामीण  जनता  में  उनकी

 कायं  प्रणाली  के  बारे  में  कतई  सन्‍्तोष  नहीं  इसके  दो  कारण  एक  यह  कि  रीफाईनंस  करने
 की  प्रोपर  व्यवस्था  नहीं  दूसरा  यह  है

 कि  इन  बैंकों  में  काम  करने  वाले  कम  चारियों  को
 न्‍किंग  सविसज  के  लिए[प्रशिक्षण  या  ट्रेनिंग  नहीं  दी  गई  किसी  ने  किसी  बैंक  में  6  महीने

 या  एक  साल  कक्‍लक  का  काम  किया  हो  उनको  मेनेजर  बना  कर  इनमें  भेज  दिया  जाता  बाद
 में  उनकी  पोस्ट  ट्रेनिंग  भी  नहीं  होती  ।  उनका  व्यवहार  और  कायंप्रगणाली  उपभोक्ताओं  के

 कल  उनका  पूर्ण  रूप  से  प्रशिक्षण  वे  सही  तरह  काम  पर  ध्यान  उनकी  सही  हृष्टि
 इस  बात  के  लिए  उन्हें  पूर्ण  रूप  से  प्रशिक्षित  करने  के  लिए  आप  क्‍या  कदम  उठा  रहे  हैं  ।

 [  अनुवाद  ]

 श्री  ए०  के०  पांजा  :  जब  यह  समस्याएं  सरकार  की  जानकारी  में  लाई  गई  तो  एक  कार
 दल  का  गठन  किया  गया  था  और  काय॑  दल  ने  सिफारिशें  की  थी  और  सिफाशि  संख्या  3  में  मैंने

 देखा  कि  स्टाफ  को  प्रशिक्षण  भी  दिया  जाना  सरकार  कार्य  दल  की  सिफारिशों  के  ब्यौरे  की
 छान  बीन  कर  रही  है  और  इन  ग्रामीण  बैंकों  के  कार्य  चालन  में  सुधार  लाने  के  लिए  काय॑ं  दल

 द्वारा  कई  उपाय  करने  की  सिफारिश  की  गई  हैं  ।

 उड़ीसा  फी  खेराबंकी  सिंचाई  परियोजना  को  मंजूरो  प्रदान  करना

 +334  :  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्या  जल  संसाधन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  गंजम  जिऐे  भें  खेराबंबी  सिंचाई
 योजना  को  शीक्र  मंजूरी  देने  का  अनुरोध  किया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल  संसाधन  मम्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  कृष्णा  :  जी  ऐसी
 योजना  रिपोट  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 श्री  सोमनाथ  रय  :  अध्यक्ष  इस  परियोजना  की  आधार  उड़ीसा  राज्य  के
 सिंचाई  मन्त्री  द्वारा  चार  वर्ष  पूर्व  रखी  गयी  थी  |  अधिकारियों  के  वेतन  पर  आवश्यक  व्यय  किया
 गया  है  तथा  कुछ  क्वाट  रों  और  सड़कों  का  निर्माण  भी  किया  जा  चुक्रा  ऐसा  प्रतीत  होता  है
 कि  पर्यावरण  और  बन  मन्त्रालय  ने  इस  परियोजना  को  मंजूरी  नहीं  दी  इसलिए  मुख्य
 योजना  कायं  आरम्भ  नहीं  हुआ  है  |  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहता
 हूं  कि  क्‍या  मन्त्री  पर्यावरण  और  वन  मन्त्री  से  बात  करेंगी  त।कि  इसे  मंजूरी  मिल  सके
 और  परियोजना  का  काय॑  शीघ्र  आरम्भ  हो  सके  ।

 हिस्दी
 ]
 ]

 श्रीमती  कृष्णा  साही  :  अध्यक्ष  यह  प्रश्न  विभाग  से  राम्बन्धित  नहीं  है  ।

 ]
 श्री  सोमनाथ  रथ  :  यह  सिंचाई  परियोजना  की  मंजूरी  से  सम्बन्धित  यह  आपके  विभाग

 जल  संसाधन  से  सम्बन्ध  रखती

 है

 ।
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 औमली  कृष्णा  साही  :  मेरे  विभाग  में  सैन्ट्ल  वाटर  कमौशन  में  ऐसी  पोजना  आई  ही  नहीं
 है  +  आओ  _  अभिममड  (De

 परियोजना  रिपोर्ट मैंने  कहा  है  कि  सव  प्रोजेक्ट  है  रिपोर्ट  हैज  नाट  बीन  रशिसीब्ड  परि  रिपोर्ट  प्राप्त

 नही  हुई  जब  विभाग  में  आयी  ही  नहीं  तो  मैं  क्या  कर  सकती  हूं  ।

 ]

 विधि  और  स्याय  मरी  तथा  जल  संसाधन  मसत्री  बी०  :  मैं

 आपके  माध्यम  से  माननीय  सदस्य  को  बंता  दूਂ  कि  हमने  पर्यावरण  मन्त्रालय  से  पूछतॉछ  की  है  ।

 उन्होंने  बताया  है  कि  उन्हें  कुछ  भी  प्राप्त  महीं  हुआ  है  ।

 श्री  समनाथ  रथ  :  आपके  माध्यम  से  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  उड़ीसा  में

 ऐसी  कितनी  सिंचाई  परियोजनाएं  जारी  हैं  जिसका  खर्च  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  किया  जा  रहा  है
 और  प्रत्येक  परियोजना  के  लिए  वहु  और  कितना  धन  दे  रहे  हैं

 श्रीमती  कृष्णा  साही  :  आप  गंजम  जिले  में  चल॑  रही  परियोजनाओं  के  बारे  में  जानना

 चाहते  हैं  ।
 ॥

 श्री  सोमनाथ  रथ  :  उड़ीसा  में  ।

 श्रीमती  कृष्णा  साहो  :  अध्यक्ष  मेरी  जानकारी  के  अनुसार  मैं  माननीय  सदस्य  को
 बताना  चाहती  हूं  कि

 बधुआ  रूशीकलिया  ये
 चार  योजनाएं  स्वीकृत  हैं  औरां  पांचवीं  सेंट्रल  वाटर  कमीशन  जांच  रिपोर्ट  के  लिए  परामर्श  कमेटी
 को  भेज  दी  परामर्श  कमेटी  ने  योजना  विभाग  को  भेजा  है  और  प्रक्रिया  के  बाद  राज्य  सरकार

 को  चाहिए  कि  जंगल  संत्रंध्री  को  पूरा  करे  |  जहां  तक  राशि  के  बरे  में  इन्होंने  जामना  चाहा  है
 तो  लेटेस्ट  एस्टीमेटेड  क/स्ट  9449  लाख  एक्सपेंडीचर  छटी  पंचवर्षीय  योजना  में  2358  लाख

 हुआ  है  और  सातवीं  पंचवर्यीय  में  प्लान  आउट  ले  364  लाख  का  है  ।

 श्री  कुवर  राम  :  अध्यक्ष  बिहार  में  अपरसकरी  जलाशय  योजना  केन्द्र  सरकार  ने
 स्वीकृति  की  है  और  इसका  शिलान्यास  भी  हुआ  है  |  हमने  शंकरानंद  जी  से  पत्र  द्वारा  प्रार्थना
 की  थी  और  उनका  उत्तर  आया  था  कि  50  करोड़  रुपए  इस  वर्ष  दे  रहे  हैं  तभा  इस  बोजना  के
 भ्रारस्भिक  स्तर  के  काम  को  चालू  किया  जाएगा  ।  इसकी  क्या  प्रगति  है  ।  है

 श्रीमती  कृष्णा  साही  :  अध्यक्ष  यद्यपि  यह  बिहार  से  सम्बन्धित  नहीं  उड़ीसा
 से  सम्बन्धित  है  ।

 श्री  कुबर  राम  :  इनका  क्षेत्र  भी  वहीं  पड़ता  है  ।

 श्रीमती  कृष्णा  साही  :  माननीय  अपरसकरी  जलाशय  योजना  के  बारे  में  जानना

 चाहते  यह  प्रोजेक्ट  आया  था  ओर  स्वीकृत  हो  गया  परन्तु  पर्यावरण  विभाग  द्वारा  बहुत  से
 तकनीकी  सवाल  किये  गये  इसलिये  बिहार  सरकार  को  वापिस  कर  दिया  गया  अभी  तक
 वहाँ  से  उत्तर  नही  आया  है  ।
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 भी  वृजमोहन  महन्ती  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  मन्त्रालय  में  मन्जूरी  के  बाढ़  से
 बचाव  तथा  सिंचाई  सम्बन्धित  कितनी  परियोजनायें  लम्बित  पड़ी  हैं

 तथा  पिछड़ा  राज्य  होने  के
 नाते  उड़ीसा  में  उन  परियोजनाओं  को  देने  में  कोई  विशेष  प्राथमिकता  दी  जा  रहीं  है  या
 नहीं  ।  तत्पश्चात  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  भारत  सरकार  द्वारा  कृष्णा  प्रसाद  एम्बाकंमेन्ट
 योजना  पर  विचार  किया  जा  रहा  यह  प्रस्ताव  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।

 ]

 आीमती  कृष्णा  साही  :  अध्यक्ष  यह  प्रश्न  इससे  सम्बन्धित  नहीं  इसके  लिए  अलग
 से  नोटिस  चाहिए

 ]

 श्ही  बृजमोहन  महस्ती  :  मन्त्रालय  को  चाहिए  था  कि  बह  माननीय  भन्त्री  जी  को

 पूरी  जानकारी  देता  ।

 ]

 डा०  कृपासिस्धु  भोई  :  अध्यक्ष  हमारी  मन्त्री  महोदया  ने  जो  उसर  दिया  उस
 उत्तर  से  सप्लीमेंटरी  पैदा  होता  हैਂ

 एक  माननीय  सदस्य  :  उत्तर  से  पुत्तर  पैदा

 डा०  कृपासिन्धु  भोई  :  उत्तर  से  प्रश्न  पंदा  होत

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  जेन्डर  क्‍यों  बदल  दिया  ।

 डा०  कृपासिन्धु  भोई  :  इन्होंने  जनरल  उत्तर  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  तो  ठीक  है  लेकिन  आपने  जेन्डर  क्‍यों  बदल  दिया  ।

 डा०  कृपांसिन्धु  भोई  :  हिन्दी  में  थोड़ा  गड़बड़  होता  आपने  हिन्दी  में  बोलने  के  लिए
 कहा  हैं  इसलिए  हिन्दी  बोल  रहा  कोई  गलती  हो  जाये  तो  माफ  कर  जो  एडवांस
 प्लान  है  उसमें  राजीव  जी  ने  1989  तक  175  मिलियन  टन  फूड  प्रोडक्शन  करने  के
 लिए  तय  किया  हुआ  है  इसलिए  180  मिलियन  टन  तक  हो  सकता  एक  प्रपोजल

 हिराकुड  मार्डर्नाइजेशन  एण्ड  एक्सपेन्सन  उसमें  देर  लगेगी  |  हमने  शंकरानन्द  जी  को  पत्र
 लिखा  वे  भोलेनाथ  न  होकर  हमको  एडवांस  प्लान  स्कीम  से  कुछ  पंसा  दिला  सकते  हैं  क्‍या  ।

 झीमती  कृष्णा  साही  :  अध्यक्ष  यह  प्रश्न  तो  बिल्कुल  पिनपाइन्ट  है  ।  माननीय
 सदस्य  का  जो  प्रश्न  पूर्व  में  था  उसमें  ख॑  राबंकी  इरीगेशन  प्रोजेक्ट  के  क्‍लीयरेंस  के  बारे  में  पूछा

 अब  जो  माननीय  सदस्य  जानना  चाहते  वह  मैं  प्राप्त  करके  इनके  पास  भेज  सकती  हूं  1
 क्या  सही  है  और  क्या  सही  नहीं  अभी  मैं  तत्काल  नहीं  बता  सकती  ।

 ॥॒  राष्दीयक्त  बंकों  में  महिला  उद्यमियों  के  लिए  पृथक  सेल

 *337  श्रों  नम्जे  नौडा  :
 भरो  बनचारी  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 _  केन्द्रीय  रा  ने महिला उद्यमियों के ऋण सम्बन्धी  _िंिैैै््//__+__+ै

 केन्द्रीय  सरकार  ने  महिला  उद्यमियों  के  ऋण  सम्बन्धी  आवेदनों  को  शीघ्र

 के  लिए  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  पृथक  सेल  स्थापित  करने  की
 सलाह  दी  है

 यदि  तो  क्‍या  किसी  राष्ट्रीयकृत  बेंक
 ने  इस  बीच  ऐसी  कोई  सेल  बनाया  है  ;

 और
 .

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  का  महिला  उद्यमियों  को  बैंकों

 के  माध्यम  से  समुचित  लाभ  प्रदान  करने  के  लिए  और  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मस्त्रालय  में  राजस्थ  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्ती  ए०  के०  से  एक
 विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  यद्यपि  उसने  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  को  महिला
 उद्यमियों  से  प्राप्त  ऋण  आवेदनों  का  निपटान  करने  के  लिये  पृथक  सेल  बनाने  के  लिए  नहीं  कहा

 लेकिन  उसने  बैंकों  को  महिला  उद्यमियों  को  अधिक  ऋण  उपलब्ध  कराने  तथा  उस  पर  नजर
 रखने  और  राज्य  स्तरीय  बंक  समितियों  की  बैठकों  में  इस  सम्बन्ध  में  कायं  निष्पादन  की  संवीक्षा
 करने  के  अनुदेण  दिये  हैं  ।

 श्री  एच०  एन०  मन्जे  गौड़ा  :  यह  बताया  गया  है  कि  भारतीय  रिजरवं  बैंक  ने
 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  को  निर्देश  दिये  हैं  कि  बह  महिला  उद्यमियों  को  अधिक  ऋण  दे  और  उस
 ऋण  पर  निगरानी  यह  निर्देश  कब  जारी  किये  गये  थे  ?  क्‍या  यह  निर्देश  जारी  करने  के
 पश्चात  राज्य  स्तर  पर  कोई  पुनरीक्षा  की  गई  थी  ?  यदि  तो  इस  निर्देश  के  परिणाम  स्वरूप
 महिला  उद्यमियों  को  मिलने  वाले  ऋण  की  क्‍या  स्थिति  है  ?

 श्री  ए०  के०  पांजा  :  यह  निर्देश  जारी  किए  जाने  की  वास्तविक  तारीख  मेरे  पास  नहीं  है  ।

 किन्तु  ऐप्ता  प्रतीत  होता  है  कि  यह  विकास  अ  लघु  उद्योग  के  तत्वाधान  में  उद्योग
 लय  द्वारा  राष्ट्रीय  स्तर  की  एक  समिति  हमारी  मन्त्री  ,  श्रीमती  मारग्रेट  अल्वा  जिसकी

 सभापति  थी  का  गठन  किए  जाने  के  पश्चात  जारी  किये  गये  थे  ।  1987  श्रीमती  मारग्रेट
 अल्बा  के  सभापतित्व  में  समिति  द्वारा  कुछ  सिफारिशें  की  गई  ।  तत्पश्चात  रिजवं  बेंक  द्वारा  निर्देश
 जारी  किये  रिजवं  बेंक  के  निर्देश  यह  थे  कि  राज्य  स्तर  की  जो  समितियाँ  काम  कर  रही
 महिला  उद्यमियों  को  दिए  जाने  वाले  लाभों  की  निगरानी  के  लिए  बेहतर  संगठन  है  तथा  किसी
 विशेष  सेल  की  आवश्यकता  नहीं  होगी  ।  अधिकॉश  समितियों  ने  अपनी  सिफारिश  की  हैं  किन्तु
 ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  उनमें  से  बहुतों  न ेकोई  सिफारिश  नहीं  की  है  ।

 को  एच०  एम०  नम्जे  गौड़ा  :  प्रत्येक  जिले  में  एक  लीड  बैंक  प्रत्येक  जिला  एक  लीड़
 बेंक  से  जुड़ा  इसलिए  यदि  विशेष  कक्ष  के  माध्यम  से  नहीं  तो  लीड  बैंक  के  माध्यम  से  ऐसा
 किया  जा  सकता  क्‍या  सरकार  यह  आवश्यक  समझती  है  कि  भारतीय  रिजव॑  बैंक  को  पिर्देश
 जारी  किये  जाएं  प्रत्येक  नगर  में  आगे  लीड  बैंकों  को  निर्देश  जारी  करे  कि  वह  महिला
 मियों  की  सहायता  करे  ताकि  उनकी  कठिनाइयों  को  दूर  किया  जा  सके  ?

 भरी  ए०  के०  पाजां  :  लीड  बैंक  को  केवल  हिंदायत  देने  से  ही  महिला  उद्यमियों  को  कोई
 फायदा  नहीं  होगा  ।  जहाँ  कहीं  भी  राज्य  स्तर  की  बैंकर  समिति  रिजव॑  बैंक  ने  निर्देश
 दिए  हैं  कि  महिला  उद्यमियों  की  निगरानी  इन्ही  समितियों  के  माध्यम  से  होनी  चाहिए  ।
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 यदि  जिला  मुख्य/लय
 में  कोई  लीड  बैंक  तो  वह  सम्पूर्ण  जिले  में  महिला  उद्यमियों  की  सहायता

 नहीं  कर  इसलिए  कोई  निर्देश  नदीं  दिया  गया  था  ।

 ]
 भरी  बनवारो  लास  पुराहित  :  अध्यक्ष  वर्मन  इंटरप्रिनर  डवलपमेंट  प्रोग्राम  में  भाग  लेने

 के  लिए  मन्त्री  जी  गये  थे  और  वहाँ  पर  रिजवं  बैंक  के  अलावा  अन्य  बैंकों  के  भी  अधिकारी  थे  ।

 वहाँ  पर  इन्होंने  आदेश  दिया  था  बँकों  को  कि  आप  इनके  लिए  अलग  से  सेल  उत्तर  में
 यह  आया  कि  रिजवं  बेंक  ने  ऐसा  कुछ  नहीं  किया  ।  भारत  सरकार  के  वित्त  मन्त्री  के  कहने  के
 बाबजूद  रिजवं  बैंक  ने  इनकी  बात  को  नहीं  इसके  क्या  कारण  इन्होंने  जो  निर्देश  दिये
 उसके  बाद  में  क्या  नतीजा  आया  है  यानि  कितने  प्रतिशत  लोन  बढ़ा  है  यह  बतायें  ?  इनके  आऑकड़े
 क्या  बताते  हैं  ।

 ]
 श्री  ए०  के०  पांजा  :  मन्त्रालय  द्वारा  रिजवं  वेंक  को  स॑ंल  खोले  जाने  के  बररे  में  हिदायत

 देने  सम्बन्धी  मुप्ते  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  जैसा  कि  आप  जानते  हैं  कि  रिजव॑  वेंक  संविधान  के

 तहत  एक  स्वतंत्र  निकःय  किन्तु  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  रिजव॑  वेंक  ने  सभापति  के  रूप  में
 श्रीमती  अल्वा  की  रिपोर्ट  पर  विचार  करने  के  पश्चात  पृथक  सेल  बनाने  का  निर्देश  नहीं  दिया
 क्योंकि  इससे  दोहरापन  हो  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  की

 विकलांग  सामान्‍य  महिलाओं  और  कमजोर  वर्गों  के  लिये  एक  पृथक  सेल  हो  सकता  है  ।
 किन्तु  निर्देश  दिया  गया  है  कि  राज्य  स्तर  की  समितियां  इसके  ब्यौरे  को  देखेंगी  और  इसकी  जांच
 करेगी  ।

 जहाँ  तक  बीस  सूत्री  कायंक्रम  के  सूत्र  संख्या  12  अर्थात  महिला  उद्यमियों  की  ओर  विशेष

 ध्यात्र  देने  का  सम्बन्ध  है  ,  आंकड़ों  से पता  चलता  है  कि  1987  के  दौरान  935  लाख
 खाते  खोले  गये  और  बकाया  267.96  करोड़  रुपये  था  |  खातों  की  संख्या  बढ़  कर  11,42,000
 हो  गई  है  तथा  जून  1988  तक  राशि  बढ़  कर  350.61  लाख  रुपए  हो  गई  है  ।  इसलिए  यह  वेखा

 t गया  है  कि  अधिकाधिक  महिला  उद्यमी  आगे  आ  रही  है  और  लाभ  उठा  रही  हैं  ।

 भ्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  यह  न्यूज  आइटम  है  हिन्दुस्तान  टाइम्स  की  ।

 ]

 22  नई  दिल्‍ली  राजस्व  राज्य  मन्त्री श्री  अजित  पांजा  ने
 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से  यह्‌  आग्रह  किया  है  कि  वह  महिला  उद्यमियों  के  सब  आवेदनों  के  तेजी  से
 निपटाने  के  लिए  पृथक  कक्ष  बनाए  ।

 यह  न्यूज  गलत  है  या  सही  यह  बताएं  ।

 ]
 ह

 भरी  ए०  के०  पांजा  :  यह  समाचार  सही  महिला  उद्यमियों  के  दिल्ली  सम्मेलन  में  जब

 मुझे  बुलाया  गया  तो  मेरी  व्यक्तिगत  राय  पूछी  गयी  थी  ।  मैंने  वहाँ  पर  उपस्थित  बेंकरों  से इसकी
 छानबीन  करने  को  कहा

 प



 मौखिक  उत्तर  17  1989
 $$$  ---  ौ+ौकौकौ  - नये  एाौाय््

 श्री  बनवारी  लाल  मन्त्री  अधिकारियों  से  कह  रहे  थे  ।  ,

 श्री  ए०  के०  पांजा  :  माननीय  सदस्य  को  यह  बात  समझनी  चाहिए  कि  रिजवबं  कानून
 के  अन्तगंत  एक  स्वतंत्र  निकाय  है  ।  हम  उनसे  आग्रह  करते  हैं  और  हम  जब  भी  किसौ  नीति

 सम्बन्धी  मामले  में  उन्हें  कुछ  कहते  हैं  तो  वह  विचार  करते  इसलिए  इन  निर्देशों  का  पालन

 एक  सैल  खोल  कर  नहीं  किया  जा  सकता  क्‍योंकि  उन्होंने  स्पष्ट  किया  है  कि  विभिस्न  वर्गों  की
 विभिन्न  महिलाओं  के  कार्यों  में  दोहरापन  आ  जायेगा  ।  किन्तु  यह  राज्य  स्तरीय  समिति  के  माध्यम
 से  किया  जाता  है  जिससे  अच्छे  परिंणाम  प्राप्त  हो  रहे  हैं  ।

 कुमारी  ममता  बनर्जी  :  अध्यक्ष  जैसा  मन्त्री  जी  न ेकहा  महिलाओं  एमन्ट्र  प्र  न्‍्यौर्स  के
 लिए  संपरेट  सैल  होने  से  ही  सब  कुछ  ठीक  नहीं  हो  ऐसी  मेरी  मान्यता  है  ।  मैं  प्रधान  मन्त्री
 जी  को  बधाई  देना  चाहती  हूं  कि  उन्होंते  महिलाओं  के  लिए  30  परसेंट  रिजर्वेशन  का  प्रावधान
 किया  है  ।

 मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  जःनना  चाहती  हुं  कि  किसी  नेशनेलाइन्ड  बैंक  की  टोटल
 रिस्पौन्सिविलिटी  आप  क्‍या  महिलाओं  के  सुपुर्द  किये  जाने  की  किसी  योजना  पर  विचार  कर  रहे

 जिसमें  मंनेजर  भी  महिला  त्रेंक  के  सभी  कर्मचारी  महिला  रहें  और  आूसरे  स्तर  के  सभी

 कम  चारी  भी  महिला  हों  क्या  सरकार  किसी  ऐसे  प्रोपोजल  पर  बिचार  कर  रही  है  ।

 श्री  हरोश  रावत  :  फिर  तो  भिनिस्टर  भी  महिला  ही  होगी

 ]
 है  । भरी  ए०  के०  पांजा  :  सुझाव  नोट  कर  लिया  गया  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  कल  को  कहीं  पालियामैंठ  ही  अलग  न  मांग  लें  ।

 श्री  पी०  एम०  सईद  :  फिर  तो  अध्यक्ष  भी  महिला  को  ही  बनाना  पड़ेगा  ।

 क्रो  ए०  के०  पाँजा  :  सुझाव  नोट  कर  लिया  गया  है  ।  किन्तु  पुरुष  होकर  भी  प्रधान
 मन्त्री  यह  सब  निर्देश  महिंल।ओं  की  ओर  से  दे  रहे  हैं  ।

 कुमारी  ममता  बनर्जी  :  क्‍या  माननीय  मन्त्री  जी  इस  सुझआव  पर  विचार  करेंगे  ?

 बिहार  में  रेल  परियोजनायें

 *343.  ड्ा०  गौरी  शंकर  राजहूंस  :  क्‍या  रेल  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  में  खनिज  और  अयस्कों  की  परिवहन  सम्बन्धी  मांग  को  पूरा  करने  के

 लिए  प्ररिवहन  सुविधायें  अपर्याप्त  हैं  ;  *

 बिहार
 में  ऐसे  क्षेत्रों  के  लिए  स्वीकृत  की  गई  रेल  लाइन  सम्बन्धी  परियोजनाओं  का

 ब्यौरा  क्‍या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है

 क्‍या  खनिजों  और  अवस्कों  के  शीघ्र  परिवहन  के  लिए  इन  क्षेत्रों  में  कुछ  और  नई
 रेल  लाइनें  बिछाने  हेतु  कोई  प्रस्ताव  स्वीकृति  हेतु  विचाराधीन

 न
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 क्‍या  वर्ष  1989-90  के  दौरान  बिहार  में  बढ़ी  लाइनों  रेल  मार्गों  का  विस्तार

 करने  के  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मम्तालय  में  उप  मम्त्ी  महाबीर  :  जी  नहीं  ।

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  जिसमें  खनिज  और  अयस्क  के  परिवहन

 में  सुधार  लाने  के  लिए  इस  समय  बिहार  राज्य  में  चल  रही  अनुमोदित  परियोजनाओं  को  सूची  वद्ध

 किया  गया  है  ।

 जी  नहीं  ।

 और  (5)  85.13  कसेड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  पर  बिहार  पड़ने
 वाले  छपरा-औडिहार  सी०  ता०  रूण्ड  (171  कि०  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  का  प्रस्ताव

 1989-90  के  बजट  में  रखा  गया  है  ।

 विवरण

 खनिज  और  अयस्क  के  परिवहन  में  सुधार  लाने  क ेलिए  बिहार
 में  अनुमोदित  परियोजनाओं  का  ब्यौरा

 क्रम  परियोजना  का  नाम  अ  नुमानित  लागत  12/88  तक  प्रगति
 रुपयों

 1.  सिगसिगी  और  बगहा  विष्णुपुर  के  बीच  (79  50.28  5

 दोहरी  लाइन  बिछाना
 2.  गढ़वा  रोड  से  सिगसिनी  (6  कि०  और

 गोमनगर  से  बगहा  (8  कि०  पर  7.49  80

 कहीं-कहीं  दोहरी  लाइन  बिछाना
 3.  बोकारो  स्टील  सिटी  स्टेशन  और  बोकारो  स्टील  2.20  96

 सिटी  केबिन  के  बीच  (4.5  कि०

 दोहरी  लाइन  बिछाना
 4.  और  पुन्दाज  के  वीच  कहीं-कहीं  दोहरी

 लाइन  विछाना  तथा  राध  गाव  और  बोकारो  6.24  99
 विन्यास  या  केबिन  के  बीच  (3
 जुड़वां  इकहरी  लाइन  बिछाना

 5.  कंद्रा-योम्हारिया  खंड  (10  कि०  का  8.53  75

 दोहरीकरण
 6.  गया-मुगलसराय  खंड-खंडीय  क्षमता  बढ़ाना  8.41  25
 7.  बरवाडीह-उत्तरी  करनपुरा  क्षेत्र  में  डिपो  यार्ड  31.44  -

 का  विकास
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 डा०  गौरीशंकर  राजहूंस  :  अध्यक्ष  हमारे  मन्त्री  जी  हमारे  बिहार  के  बिल्कुल
 नजदीक के  क्षेत्र  से  आते  हैं  लेनिन  बिदार  से  इनका  लगाव  बहुत  कम  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  पड़ोसी  कहिये  न  ।

 डा०  गौरीशंकर  राजहंस  :  जब  भी  मैं  ट्रेन  से  जाता  हूं  तौ  मैंने  यह  नोट  किया  है  कि  हमारे
 मन्त्री  जी  को  बिहारियों  का  ख्याल  ज्यादा  लेकिन  यह  बिहार  का  ख्याल  नहीं  रखते  हैं  ।  इन्होंने
 कहा  है  कि  छपरा-औडिहार  मी८रगेज  लाइन  को  ब्रौडगेज  में  बदले  जाने  का  प्रस्ताव  बजट  में  शामिल
 कर  लिया  गया  शायद  इसलिये  कि  इस  लाइन  का  एक  छोटा  पार्ट  बिहार  से  होकर  गुजरता
 क्या  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  सनुरोध  कर  सकता  प्राथंना  कर  सकता  हूं  कि  इन्हीं  बातों  को

 यान  में  रखते  हुए  समस्तीपुर  दरभंगा  मीटर  गेज  रेलवे  लाइन  को  आप  कब  तक  ब्रौडगेज  लाइन  में
 परिवतित  करेंगे  ।  ॥ै

 करी  महावीर  प्रसाद  :  माननीय  विद्वान  सदस्य  ने  समस्तीपुर-दरभंगा  रेलवे  लाइन
 को  ब्रौडगेज  में  परिवर्तित  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  मांगी  इस  लाइन  को  ब्रौडगेज
 में  बदलते  के  लिये  1974-75  मे  अनुमोदित  किया  गया  था  लेकिन  जब  पर  आगे  विचार  हुआ
 और  सर्वक्षण  में  उसकी  लागत  26  करोड़  रुपये  बतायी  तो  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय
 सदस्य  को  बताना  चाहता  हूं  कि  उसका  प्रतिफल  नगण्य  ऋणात्मक  इसलि
 लाइन  को  ब्रौडगेज  में  परिवर्तत  करने  का  प्रस्ताव  व्यावहारिक  नहीं  पाया  उस  पर  आगे
 विचार  नहीं  किया  गया  ।

 डा०  गौरीशंकर  राजहुंस  :  मन्त्री  जी  ने  बहुत  अच्छा  कहा  :  बया  मन्त्री  जी  दावे  के  साथ
 कह  सकते  हैं  कि  जहाँ  जहाँ  इन्होंने  मीटरगेज  को  ब्रौडगेज  में  परिवर्तित  किया  सब  का  प्रतिफल
 ठी  व  सभी  लाइनें  ला'।कारी  पायी  गयी  थीं  ।  मन्त्री  जी  ने  मुझे  लिखकर  भी  दिया  है  कि
 सव  हुआ  था  परन्तु  उसे  लाभका  ये  नहीं  पाया  गया  इसलिए  इसे  ब्रौडगेज  में  परिवर्तित  नहीं  किया
 जायेगा

 क्या  मैं  मन्‍्त्री  जी  से  पूछ  सकता  हूं  कि  जहाँ-जहाँ  पिछले  दस  वर्षों  में बदला  गया  क्या  वह
 वह  सब  लाभकारी  है  ?  फिर  मैं  चेलेंज  के  साथ  कहूंगा  कि  यह  नहीं  है  और  समस्तीपुर  दरभंगा  के
 साथ  अन्याय  हुआ  है  |  यही  नहीं  समस्तीपुर  और  दरभंगा  की  लाइन  बिछ  रहीं  थी  एक  रेल  मन्त्री
 उठाकर  उसे  अपनी  कॉस्टीट्यूएजी  में  ले  गया  था  ।  अब  आप  कहिए  हां  या  नहीं  ?

 ल्‍
 झी  महाबीर  प्रसाद  :  कौन  सम्मानित  रेल  मन्त्री  इसके  विषय  में  मैं  कुछ

 नहीं  कह  सकता  हूं  ।  जहाँ  तक  शरेहरीकरण  या  आमान  परिवतंन  की  बात  आती  इसमें  हम
 विशेष  कर  इस  पर  ध्यान  देते  है  कि  यातायात  का  घनत्व  जहाँ  पर  अधिक  पाया  जाता  है  उस
 आधार  पर  हम  आमान  परिवतंन  विशेषरूप  से  करते  हैं  ।

 डा०  गौरीशंकर  राजहूंस  :  वहां  तो  अध्यक्ष  एशिया  का  सबसे  बड़ा  घनत्व  है  ।
 मैं  प्रिवलेज  लाना  चाहता  हूं  ।  तो  एशिया  का  सबसे  बड़ा  घनत्व  है  ।  मन्त्री  जी  जबाब  देने  के

 पहले  सोच  लीजिएगा  कि  क्‍या  ज्बाव  दे  रहे  एक  रेल  मन्त्री
 अपनी

 ले  जाता  है और  आप  कहना  +7हते  हैं  कि  घनत्व  नहीं  यह  साथ  बिलकुल  अन्याय

 है  ।  हम  बिहारी  इसे  बर्दाश्त  भहीं  करेंगे  हम  बिहारी  इसे  बर्दाश्त  नहीं  करेंगे"।*



 26  1910  मौखिक  उत्तर
 ्बल.&जकससफनसफनई:फक्‍स्‍क्‍इ:--  जया  प्रनिपपतयता+  --

 अन्यक्ष  महोदय  :  आप  सब  क्‍यों  बोल  रहे  हैं
 ?

 ऐसे  गाड़ी  कंसे  चल  सकती  है  ?

 )  ;

 रेल  मग्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  माधवराव  अध्यक्ष  हम  आर्थिक

 दृष्टिकोण  से  देखते  हैं  इसलिए  प्रत्येक  रेलवे  लाइन  के  ब,रे  में  सर्वेक्षण  के  पश्चात्‌
 मुख्यरूप  से  उसके  रिटर्न  के  आधार  पर  हम  अपना  निर्णय  लेते  कभी-कभी  दूसरे  कारण  भी

 होते  हैं  ।  पर  मैं  सिफे  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  रेलबेज  को  स्टेट  की  हृष्टि  से  ऑपरेशनल

 दृष्टि  से आदरणीय  सदस्य  लोग  देखा  तो  ज्यादा  ठीक  रहेगा  ।

 ]  +

 यह  एक  आप्र  शनल  मंत्रालय  है  और  इसे  तमाम  देश  के  हितों  की  रक्षा  करनी  होती  है  ।

 पर  इतना  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  कई  गेज  कन्वशेन  बिहार  में  भी  हुए  हैं  जबकि  उस  समय  देश  के

 दूसरे  हिस्सों  में  नहीं  हो  रहे  प्रत्येक  की  वारी  आती  छठवें  प्लान  में  लगभग  587  किलो
 मीटर  का  वाराबंकी-समस्तीपुर  गेज  कन्वशंत  कम्पलीट  किया  182  किलोमीटर  का  वरौनी
 कटिहार  गेज  कन्वर्शन  कम्पलीट  किया  ।  सदव  प्रत्येक  वर्ष  थपना  टन  आना  यह  भी
 नहीं  होगाਂ  )

 इतना  भी  मैं  और  स्पष्ट  करना  चाहता  हालांकि  मैंने  कई  वर  यह  निवेदन  किया  है  कि
 अखिल  भारतीय  दृष्टिकोण  से  हमें  रेलवे  के  आपरेशन  को  देखना  पर  तब  भी  अगर  आप
 स्टेट  की  दृष्टि  से  तो  रेलवे  लाइन  पर  थाउजेंड  स्ववेयर  किओोमीटर  जो  हिसाब-किताव
 जो  आंकड़े  उसके  अनुसार  देश  में  औसत  18.8  है  और  बिहार  छा  औसत  30.1  आता  तो
 उस  लिहाज  से  उस  दृष्टिकोण  से  भी  काफी  कुछ  रेलवे  लाइन  थिहार  में  इसका  मतलब  यह
 नहीं  है  कि  रेलबेज  यह  मानती  है  कि  अब  बिहार  में  कुछ  न  हो  |  मैं  सिर्फ  यही  बात  स्पष्ट  करना
 चाहता  हूं  कि  जहां  तक  नैग्लक्ट  होने  का  सवाल  अगर  बिहार  के  लोग  यह  कहना  ः  बाहते  हैं  कि
 बिहार  नैग्लंक्ट  हो  रहा  तो  कुछ  दूसरे  क्षेत्र  देश  में  ऐसे  भी  हैं  जहां  अभी  तक  रेलवे  लाइन  के
 दर्शन  तक  लोगों  ने  नहीं  किए  है  ।

 डा०  गौरीशंकर  राजहंस  :  बिहार  के  साथ  बड़ा  अन्य/य  हुआ  एक  रेल  मन्त्री  वहां
 से  उठाकर  रेलवे  लाइन  को  अपनी  कांस्टीट्यूएन्सी  में  ले  गए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  से  बात  तो  कोई  मतलव  नहीं  निकल  सकता  अगर
 आप  इसी  तरह  से  शोर  करना  चाहते  तो  आपकी  मर्जी  है

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सी०पी०  ठाकुर  बोलिए''*
 क

 अध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही  बृतांत  में  फुछ  भी  शामिल  नहीं  किया  जायेगा  ।  माननीय  सदस्य

 *
 कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मलित  नहीं  किया  गया  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपना  स्थान  ग्रहण  करें  ।

 यदि  श्री  सी०पी०  ठाकुर  प्रश्न  पूछना  चाहते  हैं  तो  अनुमति  अन्यथा  किसी  को

 अनुमति  नहीं  है  ।  सीधी  सी  बात  है  ।

 श्री  सी०पी०  ठाकुर  :  अध्यक्ष  बिहार  तो  वैसे भी  पिछड़ा  प्रान्त  लेकिन  उसमें
 जो  एक  प्रौजेक्ट  हैਂ

 एक  साननोय  सदस्य  :  हमारा  भी  ख्याल  करिए  ।

 अश्यक्ष  महोदय  :  मैं  तो  सारे  हाउस  का  ही  ख्याल  कर  रहा  हूं  जैसे  वे  सारे  देश  का  झयाल
 कर  रहे  हैं

 श्री  सो०पो०  ठाकुर  :  उत्तर  बिहार  और  दक्षिण  दोनों  के विकास  के  लिए  जो  गंगा
 का  रेलवे  पुल  वह  बनना  चाहिए  उसका  सर्वेक्षण  भी  हो  चुका  है  और  मन्त्री  महोदय  ने

 कहा  था  कि  अब  होने  व।ला  गंगा  जी  पर  जो  पुल  है  बह  आर्थिक  दृष्टिकोण  से  उत्तर  और
 दक्षिण  बिहार  दोनों  को  मिलाएगा  और  उम्मीद  है  कि  ऑपरेशनल  दृष्कोण  से  भी  वह  लाभकारी

 तो  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  कि  मन्त्री  जी  कब  तक  गंगा  के  उस  पुल  को
 बनाने  का  प्रयास  करेंगे  ?

 श्री  साधवराव  सिन्धिया  :  अध्यक्ष  अगर  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  तो  उस  पर  विचार
 करेंगे  ।

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 जीडन  के  साथ  व्यापार

 ]
 +328.  श्री  एस०  एस०  क्‍या  थाणिण्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राज्य  व्यापार  निगम  ने  वर्ष  1988  में  स्वीडन  को  कुछ  वस्तुओं  का  निर्यात
 करने  सम्बन्धी  कोई  करार  किया  था  ;

 यदि  तो  तत्सव्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ;

 क्‍या  भारत  और  स्वीडन  के  बीच  व्यापार  में  वृद्धि  हुई  है  ;
 -  यदि  तो  कितनी  वृद्धि  हुई  और

 जानिए्य  मस्खी  ओर  वर्ष  1988-89  के
 दौरान  राज्य  व्यापार  निगम  ने  52.94  लाख  रुपए  की  वस्तुओं  के  निर्यात  के  लिए  करार
 जिनका  व्योरा  नीचे  दिया  गया
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 रुपए

 मद  राशि

 सिले-सिलाए  परिधान  0.20

 चमड़े  के  परिधान  5.65

 चमड़े  की  वस्तुएं  2.05

 साइकिल/मोपेड  तथा  आटो  रिक्शा  1.00
 ऊनी  दरी  __  .  44.04

 रुपए  52.94  लाख प्पपपपपापैपपपफपिप/प/णणयफडएोडपपय।|/।|।,।।|।,य।ण।ण।:
 से  :  वर्ष  1988-89  के  दौरान  स्वीडन  को  भारत  के  निर्यात

 अनस्तिम  रूप  से  38.27  करोड़  रुपए  तथा  आयात  124.85  करोड़  रुपए  के  हुए  जब  कि  पिछले
 वर्ष  इसी  अवधि  के  दौरान  निर्यात  36.81  करोड़  रुपए  के  तथा  आयःत  96  करोड़  रुपए  के

 हुए  थे  ।

 बर्ष  1989  के  दौरान  सरकारी  स्तर  पर  कोई  व्यापार  समझौता  नहीं  हुआ  ।

 खाता  बाह्य  बिक्री  पर  आयकर

 +329,  श्री  परसरास  भारद्वाज  :

 श्री  अनन्त  प्रसाद  सेठी  :  कया  बि्त  मन्त्री  तह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  ज/नकारी  है  कि  उपभोक्ता  बिक्री-कर  न  अदा  करने  के  उद्देश्य
 से  नकदी  रसीद  नहीं  जिसके  खदरा  बिक्रेता  खाता-बाह्य  बिक्री  से  आयकर
 का  अपवंचन  करता  है  ;

 यदि  तो  उपभोक्ता  और  खुदरा  विक्रेता  द्वारा  इस  प्रकार  का  अवंध  तरीका
 अपनाने  के  बारे  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  और

 यह  गलत  तरीका  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाने  का  विचार

 वित्त  मस्जालय  में  राजस्थ  विभाग  में  राज्य  सम्जो  ए०  के०  :  से
 बिक्री  वाउचर  जारी  नहीं  करने  की  गैर  कानूनी  पद्धति  को  हतोत्साहित  करने  के

 लिए  आयकर  विभाग  ने  जो  उपाय  किए  हैं  उनमें  ये  उपाय  शामिल  हैं  ।

 (i)  लेखा  बहियों  और  स्टाक  आदि  की  परਂ  जांच  करने  के  लिए  आयकर
 विभाग  द्वारा  व्यापारिक  तथा  वाणिज्यक  परिसरों  का  सर्वेक्षण  किया  जाता  कभी-कभी  लेखों
 के  रख-रखाव  में  पाई  जाने  वाली  विगसंतियों  से  बिक्री  से  प्राप्त  रकमों  के  छिपाये  जाने  का  पता
 चल  जाता  है  ।

 (ii)  व्यापार  करने  वाले  व्यक्तियों  के लिये  आयकर  अधिमियम  में  लेखों  का  उस  स्थिति
 में  अनिवायं  रूप  से  रखा  जाना  निर्धारित  किया  गया  है  यदि  उनकी  व्यापार  से  होने  बालीं  वाषिक
 आय  25,000  रुपये  से  अधिक  हो  जाती  है  अथवा  उसकी  कुल  वाध्थिक  बिक्री/व्यापार  2,50,000
 रुपए  से  अधिक  का  हो  जाता  इस  प्रकार  ऐसे  सभी  व्यापारियों  को  उनके  द्वारा  की  गई  बिक्री 2
 के  सम्बन्ध  में  बिक्री  वाउचर  जारी  करना  कानूनन  आवश्यक  है  ।
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 (४)  आयकर  विभाग  राज्य  सरकारों  के  बिक्री  कर  विभागों  बिक्री  कर  विभाग  द्वारा

 लगाये  गये  अर्थ-दण्डों  के  बारे  में  सचना  प्राप्त  करता  है  ताकि  उन  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  आयकर

 नियम  के  अन्तर्गत  कारंवाई  की  जा  सके  जिनके  ब।रे  में  यह  पाया  गया  हो  कि  उन्होंने  विक्री  को

 छिपाया  है  ।

 राज्य  व  संघ-राज्य  क्षेत्र  जो  कि  बिक्री  कर  की  समुचित  उगाही  के  लिये  जिम्मेदार

 बिक्री-कर  के  किसी  भी  प्रकार  के  अपवंचन  को  रोकने  के  लिए  उपाय  करते  हैं  ।

 एम्टीबायोटिक  औषधियों  का  निर्यात

 *331.  श्री  मोहम्मद  महफूज  अलो  खाँ  :

 चौधरी  खुशोंद  अहमद  :  क्‍या  बाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  देश  में  कुछ  औषध  निर्माताओं  द्वारा  अति  लाभप्रद  एन्टीबायोटिक
 औषधियों  के  के  घोटाले  की  जानकारी  है  जिनके  लिए  निर्माताओं  द्वारा  निर्यात  लाइसेंस
 लिये  जाते  हैं  लेकिन  जिन्हें  वे  निर्यात  न  करके  अपने  ही  देश  में  बेच  देते  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  ऐसा  कदाचार  कर  रहे  औषध  निर्माताओं  का  पता
 लगाने  हेतु  कोई  प्रयत्न  किया  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  और  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्या
 रात्मक  उपाय  किये  गये  हैं  या  करने  का  विचार  है  ?

 '  बाणिज्य  मन्‍्त्री  दिनेश  :  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  विशिष्ट  शिकायत
 नहीं  मिली  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 रेल  विभाग  में  ऊर्जा  को  बचत  के  लिए  उपाय
 $33 333.  श्री  एस०  बी०  सिदनाल  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 रेल  विभाग  द्वारा  उर्जा  की  खपत  कम  करने  हेतु  क्या  विशिष्ट  उपाय  किये  गये

 इस  सम्बन्ध  में  और  क्‍या  उपाय  किये  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  के  राज्य  मम्त्री  माधबराव  :  ऊर्जा  संरक्षण  के  लिये  रेलों
 द्वारा  अपनाये  गए  कुछ  महत्वपूर्ण  उपायों  जिनसे  ऊर्जा  की  खपत  में  कमी  आई  रेलवे
 क्षेत्रीय  तथा  मण्डल  स्तरों  पर  संस्थागत  व्यवस्था  को  सुहढ़  भाष  इंजनों  को  तेज  गति  से

 रेल  पटरियों  की  झलाई  तथा  उनमें  स्नेहक  ड्राइवरों  का  डीजल  रेल  इंजन
 उप  भ्रणालियों  का  बेहतर  डीजल  तथा  स्नेहक  तेल  की  खपत  के  सम्बन्ध  में  रेल  इन्जनों
 की  अलग-अलग  निगरानी  की  कम्प्यूटरीकृत  फेरा  ईंधन  का  निर्धारण  तथा  प्रमुख  रेल
 संस्थापनाओं  की  ऊर्जा  लेखा  परीक्षा  शामिल  हैं  ।

 और  जी  यह  सतत  प्रक्रिया  उर्जा  संरक्षण  के  लिये  कुछ  और  महत्वपूर्ण
 उपाय  करने  का  प्रस्ताव  वे  हैं-हीजल  तथा  बिजली  रेल  इन्जनों  पर  पहिया  कोर  स्नेहक  लगाना
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 सीखे  ढल।नों  वाले  खण्डों  यर  ल्टियई  वो  ॥यों  माल  डिब्बों  में  प्लेन  बेयरिंगों  के  बदले
 रोलर  बेयरिंग  माल  डिब्बे  का  भर  कमर  करने  के  लिये  कम्प्यूटर  की  सहायता  से  तैयार
 किये  गये  अभिकल्पों  का  चल  स्टाक  का  वायुगतिकीय  बिजली  गाढ़ियों  में  जापर

 कन्ट्रोल  की  उच्च  गति  टर्न  आउटों  की  रेल  इंजनों  के  लिये  अति  कुशलता  वाले
 टर्बो  चार्ज रों तथा  ईंधन  की  खपत  की  दृष्टि  से  किफायती  किटों  का  स्तेमाल  ।

 बंगलौर-जोलारपेट  रेल  मार्ग  को  दोहरा  करना  यथा  इसका  विद्युतीकरण  करना

 *336.  श्री  बी०  कृष्ण  राव  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि

 बंगलौर-जोलारपेट  रेल  मार्ग  को  दोहरा  करने  तथा  इसका  विद्युतीकरण  करने  हेतु
 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई  और

 मार्ग  को  दोहरा  करने  तथा  इसके  विद्युतीकरण  का  कार्य  कब  तक  प्रा  हो  जाने  की
 संभावना  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  के  राज्य  मस्त्री  माधवराव  :  और  इस  समय
 जोलारपेटट॑-बेंगलरू  मार्ग  पर  कुप्पम-व्हाइट  फील्ड  के  मौजूदा  इकहरी  लाइन  वाले  खण्ड  के  दोहरी
 करण  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 जोलारपेटट॑-बेंगल्रू  मःर्ग  के  विद्युतीकरण  के  लिये  1988-89  के  दौरान  4.37  करोड़  रुपये
 की  राशि  आबंटित  की  गयी  है  और  इस  कार्य  के  आठवी  पंचवर्षीय  योजना  में  पूरा  होने  की
 सम्भावना  है  ।

 रूसानिया  को  लौह-अयस्क  का  निर्यात

 *340.  श्री  सांभाजीराव  ककाड़े  :  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  गोवा  से  रूमानिया  को  उच्च  श्रेणी  के  लौह  अयस्क  की

 बिक्री  के  बारे  में  अभ्यावेदन  दिया  है  ;

 क्‍या  यह  अयस्क  भारत  से  जापान  को  निर्यात  किए  जा  रहे  सामान  उच्च  श्रेणी  के

 लौह  अयस्क  से  2  डालर  प्रति  टन  सस्ता  है  ;

 क्‍या  रेडी  पत्तन  के  माध्यम  से  निम्न  श्रेणी  का  लौह  अयस्क  निर्यात  करने  के  लिए
 निज  तथा  धा  व्य  निगम  के  मे  कफ  रा  हो  गया  है रूम  है खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  का  रूमानिया  के  साथ  करार  प्रा  हो  गय  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बाणिज्य  मम्मो  दिनेश  :  जी  हाँ  ।

 एम  एम  टी  सी  गोआ  से  रोमानिया  को  उच्च  ग्रेड  के  अयस्क  का  निर्यात  नहीं  कर

 रहा  है  ।  परन्तु  एम  एम  टी  सी  मूल  (65/63  प्रतिशत  और  कम  ग्रेड  (62/60  प्रतिशत
 के  अयस्क  का  गोआ  से  रोमानिया  को  निर्यात  करता  गोआ  से  जापान  को  निर्यातित  इसी
 ग्रेड  के अयस्क  की  कीमत  रोमानिया  की  कीमत  से  लगभग  2  अमरीकी  डालर  प्रति  टन  अधिक

 है  ।  इसका  कारण  गोआ  में  जापान  द्वारा  प्रयोग  में  लाये  जा  रहे  बड़े  आकार  के  जहाजों  से  प्राप्त

 होने  वाले  लाभ  रोमानिया  की  तुलना  में  गोआ  से  जापान  के  बीच  की  कम  दूरी  के  लिये

 भाढ़े  की  बचत  होना  है  ।

 23



 लिखित  उत्तर  17  1989
 *िेफिेेे  श्ि्*ऋ**ग्म्मग्््््््््््ण

 और  :  8  1988  के  संगोशित  समझौता  ज्ञापन  के  अनुसार
 1991  तक  रेडी  से  15  लाख  टन  लौह  अयस्क  प्रति  वर्ष  निर्याय  किया  जाना  था  ।  इसकी

 तुलना  में  1989  के  अन्त  तक  को  3.63  लाख  टन  का  निर्यात  कर  डिया
 गया  इसके  31-3-1989  तक  6  लाख  टन  तक  पहुँच  जाने  की  आशा  है  ।

 भारत-जापान  सहयोग

 +$341,  श्री  राधाकान्त  डशिगाल  :  कला  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  भारत-जापान  सहयोग  को  बढ़ाने  हेतु  कुछ  और  क्षेत्रों  का चयन

 किया  है  ;

 यदि  तो  ये  कौन-कौन से  क्षेत्र  हैं  ;

 इन  क्षेत्रों  के  लिये  कितनी  जापानी  सहायता  मिलने  की  संभावना  है  ;  और

 (७)  इन  क्षेत्रों  में  जापानी  सहायता  से  क्रियान्वित  की  जाने  वाली  विभिन्न  परियोजनाओं

 का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विस  मन्‍्त्रालय  ने  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मस्त्रो  एडुआर्डो  :

 जी

 औद्योगिक  विकास  केन्द्रों  मे ंआधारभूत  ढॉचे  का
 झींगा  मछली  पालन  आदि  ।

 और  आशा  है  कि  वर्ष  1989-90  के  लिये  मिलने  वाली  जापानी  सहायता
 की  संभावित  राशि  और  उस  सहायता  से  क्रियान्वित  की  जाने  वाली  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  इस
 ब्ष  जून  में  पेरिस  में  होते  वाली  भारत  सहायता  संघ  की  बेठक  के  समय  पर  ही  ज्ञात  होगा  ।

 व्यापार  घाटा

 *३44.  श्री  सेयद  शाहब्रुदूदीन  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वित्तीय
 वर्ष  1988-89  के  दौरान  कितने-कितने  रुपयों  के  मूल्यों  का  आयात  और  निर्यात  होने  तथा  कितना
 व्यापार  घाटा  रहने  का  अनुमान  है  ?

 बणिज्य  मन्त्री  दिनेश  :  वित्त  वर्ष  1988-89  के  दौरान  भारत  के  व्यापार
 सम्बन्धी  अनन्तिम  कुल  आड़े  अप्र  ल  1988  की  अवधि  के  लिये  उपलब्ध  हैं  ।  इन  ऑकड़ों
 के  अनुसार  इस  अवधि  के  दौरान  भारत  का  आयात  तथा  व्यापार  संतुलन  क्रमशः
 13926.68  करोड़  20528.38  करोड़  रुपये  तथा  6601.70  करोड़  रुपये  का  था  ।

 सरकारी  कर्मचारियों  को  मकान  किराया  भत्ता

 +$345.  श्री  नटवर  सिंह  सोलंकी  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उन  सरकारी  कर्म  चारियों  को  जो  अन्य  सरकारी  कमंचारियों  को  आबंटित
 सरकारी  आवास  में  उतके  साथ  रहते  मकान  कि  राया  भत्ता  दिया  जाता  है  ;

 क्या  केन्दीय  सरकार  के  ऐसे  कर्म  चारी  जो  अपने  माता-पिता  या  पति  को  आबंडित
 आवास  में  उनके  साथ  रहते  के  राया  भत्ता  नहीं  दिया  जाता  ; डर
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 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  क्‍या  सरकार  का  विचार  सभी  सरकारी

 कर्म  चारियों  को  मकान  किराया  भत्ता  मंजूर  करने  का  सरकारी  आवास  के  आबंटिती  के  साथ

 उनका  चाहे  कोई  भी  रिश्ता  क्‍यों  न  हो  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  आदेश  कब  तक  जारी  किए  जाने  की  है  ?

 बिस  मस्त्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  बी०  के०  :  हाँ  ।

 हाँ  ।

 मकान  किराया  भत्ता  उस  ऊचे  किराये  की  प्रतिपृरति  के  लिये  दिया  जाता  है  जो  किसी
 सरकारी  कमंचारी  को  गेर  सरकारी  आवास  किराये  पर  लेने  के  लिये  देना  होता  है  ।  दूसरी  ओर
 केन्द्रीय  सरकारी  कमं  चारियों  को  आबंटित  किये  जाने  वाला  सरकारी  आवास  रियाती  दरों  पर
 होता  है  तथा  उसमें  जगह  भी  अधिक  होती  है  ।  मकान  किराया  भत्ता  केवल  तभी  स्वीकायं  होता
 है  जब  कमं  चारी  किराये  पर  कुछ  राशि  व्यय  करते  हैं  अथवा  किराये  के  लिये  कुछ  अंशदान  करते

 हैं  ।  ऐसे  मामले  में  जहां  पर  पति/पत्नी  तथा  बच्चे/माता-पिता  सरकारी  आवास  विकास  में
 साथ  रहते  हैं  तथा  उनमें  से  एक  मुख्य  आबंटी  उनके  आपसी  सम्बन्ध  को  देखते  दूसरे
 हिस्सेदार  द्वारा  अंशदान  अथवा  किराये  का  भुगतान  किये  जाने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
 पति/पत्नी  तथा  बच्चों/माता-पिता  को  आबंटित  सरकारी  आव'।स  में  साथ  रहने  वाले  को  मकान
 किराया  भत्ता  स्वीकार  करने  का  कोई  औचित्य  नहीं  है  ।

 बना

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बकों  तथा  अस्य  वित्तीय  संस्थानों  के  निदेशक  मंडलों  में  क्षि  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व

 *346,  अ्री  जितेगख  प्रसाद  :  क्‍या  विश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विभिन्‍न  विकास  विशेष  रूप  से  गरीबी  उन्मूलन  योजनाओं  का
 वित्तपोषण  करने  वाले  बैंकों  तथा  अन्य  वित्तीय  संस्थानों  के  निदेशक  मण्डलों  में  कृषि  क्षेत्र  के
 निम्नतम  स्तर  के  लोगों  को  कोई  प्रतिनिधित्व  नहीं  दिया  गया

 क्‍या  सरकार  इन  संस्थानों  के  निदेशक  मण्डलों  में  किसानों  को  शामिल  करने  के
 तरीकों  पर  विचार  करेगी  जिनको  कृषि  क्षेत्र  की समस्याओं  तथा  आवश्यकताओं  का  व्यावहारिक
 ज्ञान  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मस्त्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मस्त्री  एडआर्डो  :  से

 सरकार  का  हमेशा  से  यह  प्रयास  रहा  है  कि  किसानों  के  हितों  प्रतिनिधित्व  करने

 वाले  व्यक्तियों  को  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  के  निदेश-मण्डलों  में  उचित  स्थात  दिया

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के निदेशक  मण्डलों  में  गैर  सरकारी  निदेशकों  के  रूप  में  नियुक्ति  के

 किसानों  सहित  उपयुक्त  व्यक्तियों  के  चयन  की  प्रक्रिया  पूरी  होने  वाली  है  ।

 सोना  जब्त  करना

 *347.  भरी  प्रकाश  चर्तव्र  :  क्या  जिस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  14  1989  के  हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  में
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 जित  एक  रिपोर्ट  की ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें  यह  बताया  गया  है  कि  राजस्व  गुप्तचर
 कारियों  ने 25  करोड़  रुपये  मूल्य  का  सोना  जब्त  किया  है  ;  .

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  इस  बारे  में  इस  बीच  कोई  जाँच  की  गई  यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम

 निकले  हैं  ;  और

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  सोने  की  तस्करी  के  कितने  मामले  प्रकाश  में  आये  हैं  ओर

 क्या  सरकार  ने  इस  बीच  प्रत्येक  मामले  की  जाँच  करली  है  ?

 वित्त  भग्मालय  में  राज  व  विभाग  में  राज्य  मरत्री  ए०  के०  :  से

 हों  ।  1989  में  राजस्त्र  आस  चना  निदेशालय  के  अधिकारियों  ने  छः  अलग-अलग  माम॑लों  ”

 में  लगभग  24.37  करोड़  रुपये  मूल्य  का  743  किलोग्राम  सोना  पकड़ा  इनमें  से  एक  मामले

 ने  10  करोड़  रुपये  मूल्य  का  समुद्री  यान  भी  पकड़ा  गया  है  इन  मामलों  में  23  ब्यक्तियों को
 :

 गिरफ्तार  किया  गया  है  ।

 विगत  दो  वर्षों  अर्थात  कंलेण्डर  वर्ष  1987  तथा  1988  के  दौरान  सीमाशुल्क
 प्राधिकारियों  द्वारा  सोने  की  तःकरी  के  सम्बन्ध  में  दर्ज  किये  गये  मामलों  की  संख्या  और  पकड़े
 गये  सोने  की  मात्रा  तथा  मल्य  नीचे  सारणी  में  दिया  गया  है  :

 बरष  सोने  की  तस्व  री  पकड़  गये  सोने  की
 ..

 पकड़े गये  सोने  का
 के  सम्बन्ध  म  दज  मात्रा  य
 किये  गये  मायलों  रुपयों

 की  संख्या

 बता  2049  2255  65.78
 1988  ___ 3352  6094  200.51

 ऐसे  ब्र॒त्येक  मामलों  में  जाँच-पड़ताल  की  जाती  है  जिनमें  सोने  की  तस्करी  की  जाती  है
 और  उसे  पकड़ा  जता  सोता  पकड़ा  जाता  है  तथा  तस्करी  में  ग्रस्त  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार
 किया  जाता  है  ।  अपराधियों  के  विरुद्ध  न्यायनिर्णयन  कायं  वाहियां  शुरू  की  जाती  हैं  तथा  उपयुक्त
 मामलों  में  मुकदमा  चलाया  जाता  उपयुक्त  मामलों  में  तस्करी  में  ग्रस्त  व्यक्ति  विदेशीਂ  मुद्रा
 संरक्षण  तथा  तस्करी  निवारण  अधिनियम  के  अन्तगंत  नजर  बन्द  भी  किये  जाते  हैं

 निर्यात  लाइसेंस  प्रदान  करमा

 ]
 3057.  श्रीमती  जयम्ती  पटनायक  :  क्‍या  वाणिष्ष्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  निर्यात  लाइयपेंस  देने  के  प्रयोजनाथं  देश  को  कुछ  डिवीजनों  में  विभकत  किया
 गया  है  ;

 यदि  तो  उन  डिवीजनों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  प्रत्येक  डिवीजन  का  लाइसेंस
 अधिकारी  कौन  है  ;

 क्‍या  ऐसा  कोई  थविवीजन  उड़ीसा  में  नहीं  है  ;
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 यदि  यो  क्या  सरकार  का  उड़ीसा  के  लिये  निर्यात  प्रयोजनाथं  एक  लाइसेन्स
 देने  वाला  जिसका  मुख्यालय  कटक  अथवा  भुवनेश्वर

 में
 नियुक्त  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  और

 इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 वाणिज्य  भस्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  प्रिय  रंजन  दास  :  और  हां  ।
 27  लाइसेंस  अधिकारियों  की  घोषणा  उनके  संशोधित  अधिका  रक्षेत्र  सहित  दिनांक  12

 1989  की  सावंजनिक  सूचना  सं०  टी  सी  89  के  तहत  की  गई  है  ।  इस
 सावंजनिक  अधिसूचना  की  एक  प्रतिलिपि  सभा  पटल  पर  रखी  जाती  है  ।

 प्रंथालय  में  रखी  गई  देखिए  संख्या  एल०  टो०  7591/89]

 सहायक  मुख्य  आयात  और  निर्यात  के  नेतृत्व  में  कटक  स्थित  कार्यालय

 उड़ीसा  राज्य  सरकार के  क्षेत्राधिकार  में  आता  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 कम्पनियों  को  स्टाक  एक्सचेंज  को  सूची  में  सम्मलत  करना

 3058.  श्री  एच०  बो०  पाटिल  :  क्‍या  वित्त  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  स्टाक  एक्सचेंज  की  सूची  में  किसी  कम्पनी  को  सम्मिलित  करने
 हेतु  ही  में  लगाई  गई  3  करोड़  रुपये  की  न्यूनतम  प्रदत्त  पूजी  सम्बन्धी  शर्त  में  छट  देने  का
 निर्णय  किया  है  ;

 क्‍या  सरकार  कम्पनियों  को  सूचीबद्ध  करने  के  उ्ं  श्य  से
 चुनिदा  मामलों  में  इक्विटी

 मानदण्डों  में  संशोधन  करने  के  लिए  भी  सहमत  हो  गई  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकारी  नीति  का  क्‍या  है  ?

 वित्त  मस्त्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  सम्त्री  एडुआर्डो  से

 यह  मामला  विचाराधीन  है  |

 धान  की  भूसो  का  निर्यात

 3060.  श्री  अख्तर  :  क्‍या  बाणिज्य  मन्त्री  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  धान  की  भूसी  का  निर्यात  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  इसका  निर्यात  किन-किन  देशों  को  किया  जा  रहा  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  भविष्य  में  इसका  निर्यात  करने  का  विचार  है  ?

 बाणित्य  सस्त्रासय  में  राज्य  सम्त्री  प्रिय  रंजन  दास  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।
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 हित  sre  7  ि  ै  िैिै  ॒

 राष्ट्रीय  कृषि  और  प्रामोण  बिकास  बेंक  द्वारा  सिंचाई  पस्पसेटों  के  लिए  धरम  देगा

 3061.  श्री  मोहनभाई  पटेल  :  क्‍या  बित्तमंत्री  यह्‌  बताने  की  कृपा  करेंगे

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने

 सिंचाई  पम्पसेटों  के  लिए  धन  दिया

 प्रत्येक  राज्य  को  ऐसे  कितने  सेट  सप्लाई  किये

 क्‍या  सरकार  को  इन  सेटों  के  ठीक  कार्य  न  करने  के  बारे  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त

 इन  पम्पों  को  जिन  फर्मो/कम्पनियों  से  खरीदा  गया  उनका  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक  के  पास  इन  सेटों  की  गुणवत्ता  परखने
 तथा  उनके  संचालन  की  जांच  करने  का  कोई  तरीका  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  ने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सिंचाई
 क्षेत्र  के  लिये  कुल  कितनी  धनराशि  उपलब्ध  की  और

 खराव  सेटों  की  सप्लाई  करने  वालों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 विस  संत्र।लय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्यमंत्री  एडुआर्डो  से

 (8)  प्रश्न  में  जिस  प्रकार  से  जानकारी  मांगी  गई  वर्तमान  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  उस
 प्रकार  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  है  ।  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  ने  सूचित  किया  है
 कि  उसने  गत  तीन  वर्षो  भें  खोदे  गये  कुओं  और  वतंमान  कुओं  पर  लगाये  गये  5.27
 लाख  पम्पसेटों  का  वित्त  किया  जिन  राज्यों  में  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास
 बैंक  द्वारा  अधिक  संख्या  में  पम्पसेटों  का  वित्त  किया  गया  उनके  ज़ाम  हैं  :
 उत्तर  पंजाब  और  पश्चिम  बंगाल  ।

 साधनों  का  कुशल  उपयोग  और  उपयुक्त  पम्पसेटों  का  प्रयोग  सुनिश्चित  करने  के
 ताकि  परिचालन  लागत  कम  से  कम  ऊर्जा  की  बचत  हो  तथा  अधिक  कुशलता  से  काम

 राष्ट्रीय  बैंक  ने  आन्ध्र  राजस्थान  और  उत्तर  प्रदेश  के  चुने  हुए  कुछ
 भागों  में  कुछ  अध्ययन  किये  इन  अध्ययनों  से  पता  चलता  है  कि  किसान  सिंचाई  के  जिन

 उपक  रणों  का  प्रयोग  करते  उनसे  उन्हें  सर्वाधिक  लाभ  प्राप्त  नहीं  होता

 राष्ट्रीय  कृषि  और  प्रामीण  विकास  बंक  ने  यह  निश्चय  किया  है  कि  1  1988
 से  पुनावित्त  सुविधा  केवल  मार्क  वाले  पम्पसेटों  के  लिये  ही  दी  जायेगी  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  ने  यह  भी  बताया  है  कि  उन्होंने  पिछले  तीन
 वर्षों  में  लघु  सिचाई  परियोजनाओं  के  लिये  1384  करोड़  रुपये  की  राशि  पुनवित्त  व्यवस्था  के
 रुप  में  वितरित  की

 नंदापुर  लोको  शेड  मध्य
 3063.  मधु  दण्डबते  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दक्षिण  मध्य  रेलवे  के  नियंत्रणाधीन  नंदापुर  लोको  शेड  521  पास  एक्सकुइडाफ
 से  गुतकल  तक  के  लिये  प्रतिदिन  केवल  एक  भाष  इन्जन  उपलब्ध  कराता
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 यदि  तो  क्‍या  नंदापुर  लोको  शेड  में  इस  थोड़े  से  कार्य  क ेलिये  लगभग  एक  सौ

 पचास  कमंचारी  और

 यदि  तो  इस  ढांचे  को  तक  संगत  बनाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्यमंत्री  माधवराव  :  दक्षिण  मध्य  रेलवे  का

 ह  नंदलूर  भाष  इन्जन  शेड  एक  जोड़ी  यात्री  गाड़ियों  के  लिये  इन्जनों  की
 व्यवस्था  करता  इस

 समय  इस  शेड  में  कुल  आठ  भाष  इन्जन  हैं  ।

 नंदलूर  में  भाप  इन्जनों  के  लिये  प्रत्यक्ष  अनुरक्षण  कमंचारियों  की  संख्या  92

 कमंचारियों  की  संख्या  इन्जन  बेड़े  के  अनुरुप

 दिल्‍लो  राजहरा-जगदलपुर  रेलबे  लाइन

 3064.  श्री  मानक्रास  सोड़ी  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस्पात  और  खान  मंत्रालय  के  परामर्श  से  दलली  राजहरा-जगदलपुर  रेलवे

 लाइन  के  निर्माण  के  लिये  अब  तक  वित्तीय  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  कोई  अन्तिम  निर्णय  लिया
 गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या  है  और  परियोजना के  निर्माण  की  वतंमान
 स्थिति  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्यमंत्री  माधवराब  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 आयकर  दाताओं  को  वास्तविक  आय  धोदित  करने  के  लिये  प्रोत्साहन

 3065.  श्री  लक्षमण  मलिक  :  क्‍या  बित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आयकर  विभाग  में  आयकर-दाताओं  को  अपनी  वास्तविक  आय  धोषित  करने

 तथा  करों  की  शीघ्र  अदायगी  करने  के  लिये  कुछ  प्रोत्साहन  देने  का  प्रस्ताव  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्थ  विभाग  में  राज्यमंत्री  :  क्‍योंकि
 प्रत्येक  करदाता  का  यह  कत्तंव्य  है  कि  वह  अपनी  वास्तविक  तथा  सही  आय  घोषित  करे  तथा
 करों  की  आयकर  अधिनियम  के  अध्यधीन  निर्धारित  समयावधि  के  भीतर  अदायगी  इसलिये
 आयकर  विभाग  ने  करदाताओं  को  अपनी  वास्तविक  आय  घोषित  करने  तथा  करों  की  शीघ्र
 अदायगी  करने  के  लिये  कोई  प्रोत्साहन  देने  का  प्रस्ताव  नहीं  किया  है  ।

 इसका  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 महाराष्ट्र  मे ंजल  संसाधनों  से  संबंधित  कतिक  बल

 3067.  श्रो  प्रकाश  पाटिल  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जल  संसाधनों  से  संबद्ध  कृतिक  बल  ने  महाराष्ट्र  में  क्या-क्या  कार्य  किये  हैं  ;
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 क्या  प्रारम्भ  किये  गये  कार्यों  को  पूरा  करमसे  का  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया
 गया  है  ।

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 कार्य  के
 पूरा  होने  पर  लोगों  को  मिलने  वाले  लाभ  क्‍या

 जल  संसाधम  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  कृष्णा  :  जल  संसाधन  मंत्रालय
 ने  महाराष्ट्र  में  जल  संसाधनों  पर  कोई  कायं-बल  गठित  नहीं  किया  है  ।

 |

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 सांसदों  के  प्र॒त्नों  के  उत्तर

 3069.  श्रो  कमला  प्रसाद  क्‍या  विस  मंत्री  यह-बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  ;

 गत  छः  महीनों  के  दौरान  सांसदों  के  कितने  पत्र  प्राप्त  हुए  थे  ;
 इनमें  से  कितने  पत्र  उत्त  र  हेतु  हैं  ;

 इन  पत्रों  का  उत्तर  न  दिये  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ;

 इन  पत्रों  के  उत्त  र  कब  तक  दिये  जायेंगे  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्यमंत्री  :  से  सचना
 एकत्र की  जा  रही  है  और  यप्नासम्भव  शीघ्र  ही.सभा  पटल  रख  दी  जायेगी  ।

 केम्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  को  ब्याज  रहित  अप्रिम  राशि  देने  के  बारे  सें  चतुर्थ
 बेतत  भआायोग  की  सिफारिश

 3070.  श्री  हाफिज  मोहम्मद  सिद्‌दीक  :  कया  बित्त  मंत्री  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों
 को  ब्याज  रहित  अग्रिम  राशि  के  बरे  में  4  1987  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4249
 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्रामान्य  भविष्य  निधि  नियमों  ध्षंबंधी  आयोग  की  सिफारिश  के  बारे  में  कोई
 लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्संघंधी  ध्यौरा  क्या  और

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  आधा  महीने  के  मूल  वेतन के  बराबर  ब्याज
 अग्रिम  राशि  प्रदान  करने  के  लिए  क्या  कार्य  वाही  की  गई  है  ?

 विश  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :  (ख)::जो,
 1  वि

 (  इस  मामले  में  सरकार  को  अभी  निर्णय  है  ।

 उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  सहकारी  बकों  हाशा  सहायता
 3071.  श्री  श्रीकान्त  दत्त  नरसिह  राव  बाडियर  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  ने  में  कार्य  सहकारी  अंकों  स्थापित
 करने  के  लिए.भी  ऋण  प्रदान:क  ट्ने-की.सलयह  दी  है  ;

 0
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 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  मःर्ग  निर्देश  जःरी  किये  हैं  और  इस
 नीति से  कृषि  तथा  सहकारी  क्षेत्रीं  को  धन  उपलब्ध  कराने  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 विश  संत्रालय  में  आधथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  संत्री  :  और

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीग  विकास  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  औद्योगिक  इकाइयां
 पिल  करने  लिए  विभिम्म  राज्यों  में  का्यं  रत  सहकारी  बैंकों  को  पुनवित्त  सुविधाएं  दी  जाती

 हैं  ।  सहकारी  बेंक  औद्योगिक  सहकारी  समितियों  तथा  प्राथमिक  औद्योमिक  सहकारी  समितियों  के

 अन्य  ग्रामीण  कारीगर  सदस्यों  को  ऋण  प्रदान  करते  ये  बेंक  उन  अलग-अलग  कारीगरों/शिल्प-
 कारों/छोटे  उद्यमियों  को  भी  ऋण  सहायता  प्रदान  करते  हैं  जो  कुटीर  अति  लघु
 उद्योगों  के  मोटे-मोटे  22  समूहों  में  कोई  एक  धन्धा  शुरू  करते  हैं  ।

 राष्ट्रीय  क्रषि  और  ग्र।मीग  विकास  बेक  ने  सूचित  किया  है  कि  औद्योगिक  सहकारी
 समितियों  को  दी  जाने  वाली  इस  सहायता  से  क्ृषि  क्षेत्र  के लिए  धनराशियों  की  कमी  नहीं

 सब्रास  में  मंत्रालय  के  निजी  भवन

 3072.  श्री  एन०  डेनिल  :  क्‍या  जिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मद्रास  नगर  में  उनके  मंत्रालय  के  उन  कार्यालयों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिनके
 लय  उनके  अपने  निजी  भवतों  में  स्थित

 किराए  के  भवनों  में  कार्य रत  कार्यालयों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इन  भवनों  का  कितना  किराया  दिया  जाता  है  और  इन  भवनों  के  मालिकों  के  क्‍या
 नाम  हैं  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  सें  राज्य  संत्रों  थी०  के०  :  से  सूचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथासम्भवं  शीघ्र  ही  सभा  पटल  पर  रख  दी

 बिहार  में  फ्लपारस  ६लाक  में  बंक  शाखा  खोलना

 3074.  श्री  राम  स्वरुप  राम  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  की  यह  नीति  है  कि  जिले  के  प्रत्येक  ब्लाक  में  भारतीय  स्टेट  बैंक
 अथवा  किसी  अन्य  राष्ट्रीयकृत  की  कम  से  कम  एक  शाखा  खोली  जाये  ;

 यदि  तो  क्या  बिहार  के  मधुवनी  जिले  में  फूलपारस  ब्लाक  में  भारतीय  स्टेट  बैंक
 अथवा  किसी  अन्य  राष्ट्रीयकृत  बैंक  की  शाखां  खोली  जा  रही  है  ;

 यदि  तो  उस  ब्लाक  में  कब  तक  बेक  की  शाखा  खोली  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जिस  संत्रालय  में  आशिक  कार्य  बिभाग  सें  राज्य  संत्री  एडुआर्डों  :

 जी  नहीं  ।

 से  भारतीय  रिज॑र्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  मधुबनी  जिले  के  फूलपारसਂ
 इलाक  में  इस  समय  सेन्‍्ट्रल  बैंक  आफ  इण्डिया  तथा  इलाह/ब।द  बैंक  की  एक-एक  शाखा  तथा
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 बनी  क्षेत्रीय  ग्रमीग  बैंक  की  8  शाखाएं  कार्य  कर  रही  व  1985-90  की  वर्तमान  शाखा

 बाइसेंसिंग  नीति  के  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  फूलपारस  में  सेन्ट्रल  बंक  आफ  इण्डिया  तथा

 मधुबती  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  को  दो  और  केन्द्रों  पर  एक-एक  शाखा  खोलने  के  लिए  दो  और  केन्द्र

 आवंटित  किये  भारतीय  रिजवं  बैंक  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  अभी  इन  केन्द्रों  पर

 शाखाएਂ  नहीं  खोली  गयी  हैं  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  बैंकों  को  आबंटित  केन्द्रों  पर  केवल

 स्मिक  मामलों  को  जहाँ  आधार  भूत  सुविधायें  उपलब्ध  नहीं  माच॑  1989  के  अन्त

 तक  बैक  शाखायें  खोलने  के  लिए  कहा  है  ।

 रामपुरा  रेलबे  क्रासिग  पर  अंडर  ब्रिज

 3075.  भ्री  ध्मयाल  सिह  मलिक  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बतने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  दिल्ली  में  लारेंस  रोड  के  समीप  रामपुरा  रेलवे  क्रासिंग  पर  एक
 अंडर  ब्रिज  बनाने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यह  भामला  अभी  किस  स्तर  पर  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  और  नहीं  ।
 बिल्ली  प्रशासन/नगर  निगम  ने  रेलवे  को  अभी  तक  इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव  प्रायोजित  नहीं
 किया  है  ।

 रसायनों  और  सहायक  उत्पादों  का  निर्यात

 3077.  डॉ०  चरद्रशेजर  त्रिपाठो  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रसायनों  और  सहायक  उत्पादों  के  निर्यात  में  भारी  वृद्धि  हुई  है  ;

 यदि  तो  पिछले  वर्षों  की  तुलना  में  के  दौरान  निर्यात  में  कितनी

 वृद्धि  हुई  है  ;

 क्‍या  1989-90  के  दौरान  इनके  निर्यात  में  और  बंद्धि  होने  की  संभावना  और

 यदि  तो  किस  हद  तक  ?

 वाणिज्य  मस्त्री  दिनेश  से  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान
 रसायन  और  सहबद्ध  उत्पादों  के  अनुमानित  निर्यात  आंक

 हा  हा
 डे  नीचे  दिये  गये  हैं  ।

 बषं  निर्यात  क  नु  मार  क  म्ल्य

 1985-86  D9

 1986-87  991

 1987-88  1281

 अप्रैल  1988  से  1989  के  दौरान  रसायन  और  सहबद्ध  उत्पाद  के  निर्यात
 1507  करोड़  रुपये  मूल्य  के  हुए  जबकि  अप्रेल  1988  के  दौरान  ये  851  करोड़
 रुपये  मूल्य  के  थे  ।

 342
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 स्रोत  :  मूल्य  रसायन  मेषज  और  प्रसाधन  सामग्री  निर्यात  संवधंन  रसायन
 और  सहबद्ध  उत्पाद  निर्यात  संवर्धन  कलकता  और  प्लास्टिक  तथा
 लिनोलियम  निर्यात  संवर्धन  बम्बई  ।

 ऐसी  आशा  है  कि  वर्ष  1989-90  के  दौरान  भी  रसायन  और  सहबद्ध  उत्पादों  के  निर्यात

 बढ़ते  का

 बम्बई  में  वाणिज्यिक  पोत  से  सोना  जठत  किया  जाना

 1
 राजस्व  आसूचना  निदेशालय  के  अधिकारियों  ने  1989  के  दूसरे  सप्ताह

 में  बम्बई  में  एक  वाणिज्यिक  पोत  से  221  किलौग्राम  सोना  जब्त  किया

 यदि  तो  जब्त  सोने  से  सम्बन्धित  ब्यौरा  क्या  और

 वाणिज्यिक  पोतों  के  माध्यम  से  तस्करी  रोकने  के  लिए  क्‍या  प्रभावी  कदम  उठाने  का
 विचार  है  ?

 विस  संत्रालय  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  ए०के०  और
 राजस्व  आसूचना  निदेशालय  के  अधिकारियों  ने  ।0  1989  को  क्लेमेंटाइनਂ

 नामक  एक  वाणिज्यिक  पोत  से  लगभग  7.23  करोड़  रुपये  मूल्य  के  221  किलोग्राम  वजन  के
 दस  तोले  के  विदेशी  मार्क  के  1895  स्वणं-बिस्कुटों  का  अभिप्रहूण  किया  लगभग  10  करोड़
 रुपए  मूल्य  के  उक्त  पोत  को  भी  अभिगुहीत  कर  लिया  गया  इत  जलयान  के  चीफ-कुक  को  12

 फरव  1989  को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  था  ।

 का  तस्करी  सम्बन्धी  ऐसे  प्रयासों  के  लिए  इस्तेमाल  किया  जाता  अन्तर

 राष्ट्रीय  बन्दरगाहों  तर  तैनात  सीमाशुल्क  अधिकारियों  द्वारा  वाणिज्यिक  जलयानों  की  तलाशी  ली
 जाती  है  और  इस  तरीके  से  तस्करी  किए  जाने  का  पता  लगाने  और  उसकी  रोकथाम  करने  के
 सम्बन्ध  में  सभी  सम्बन्धियों  अभिकरणों  के  साथ  घनिष्ठ  तालमेल  बनाए  रखा  जाता  जिन
 व्यक्तियों  को  तस्करी  में  लिप्त  पाया  जाता  है  उन्हें  गिरफ्त।र  किया  जाता  है  और  उनको  विभागीय

 कार्यवाहियों  द्वारा  दण्डित  किए  जाने  के  उपयुक्त  मामलों  में  उन  पर  न्यायालयों  में  मुकदमा
 भी  चलाया  जाता  है  ।  उन्हें  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी  निवारण  1974  के

 तहत  नज  रबन्द  भी  किया  जाता  है  ।

 राज्यों  हारा  प्रशासन  और  विकास  पर  व्यय

 3080.  श्री  एस०जो०  घोललप  :  क्या  बिस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  विभिन्न
 राज्यों  द्वारा  प्रशासन  तथा  विकास  कार्यो  पर  वर्ष  1987-88  के  दौरान  कितना  अ्यय  किया  गया  ?

 बित्त  संत्रालय  सें  व्यय  विभाग  में  राज्य  मस्त्रो  बी०के०  :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 33
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 विधरण

 1987-88  के  दोरान  राज्यों  का  प्रशासनिक  और  बिंकास  सम्बन्धी  व्यय

 रुपये

 राज्य  ,  प्रशासनिक  व्यय  विकास  परं  व्यय

 1°  2  3

 1.  आन्प्र  प्रदेश  302  3480
 2.  अरुणाचस  प्रदेश  10  224
 3.  असम  169  1284
 4.  बिहार  376  2701
 5.  गोवा  24  173
 6.  गुजरात  241  3207
 7.  हरियाणा  117  1260

 8.
 हिमाचल  प्रदेश  65  607

 9.  जम्मू और  कश्मीर  99  854

 10.  कर्नाटक  211  2527
 ll.  केरल  139  1446
 12.  मध्य  प्रदेश  289  2936

 13.  महाराष्ट्र  553  5034

 14,  मणिषुर  48  236

 15.  मेघालय  48  213
 16.  मिजोरम  45  238
 17.  नागालेण्ड  83  300

 18.  उड़ीसा  149  1470

 19.  पंजाब  198  1963
 20.  राजस्थान  184  2419
 21.  सिक्किम  12  120
 22.  तमिलनाडु  271  2931

 23.  त्रिपुरा  42  284

 24.  उत्तर  प्रदेश  493  4507

 25.  पश्चिम  बंगाल  320  2643

 जोड़  4548  43057
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 औद्योगिक  तथा  विस्तीय  पु्रतिर्माण  धोर्ड  द्वारा  महाराष्ट्र  में  औद्योगिक  इकाइथों
 को  दी  थई  सहायता

 3082  :  डा०  इत्ता  सामस्त  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 औद्योगिक  तथा  वित्तीय  पुननिर्माण  बोडं  को  महाराष्ट्र  की  औद्योगिक  इकाइयों  से
 1988  तक  कितने  आवेदन  प्राप्त

 इन  औद्योगिक  इकाइयों  में  कपड़ा  मिलों  की  संख्या  फितनी  और

 औद्योगिक  तथा  वित्तीय  पुनरनिर्माण  बोडं  द्वारा  महाराष्ट्र  की  रूण्ण  इकाइकों  को
 1988  तक  कुल  कितनी  आर्थिक  सहायता  की  सिफारिश  की  गई  थी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो  :
 भौद्योगिक  तथा  वित्तीय  पुन्निर्माण  बोर्ड  ने  रूर्ण  औद्योगिक  कम्पनी

 1985  की  धारा  15  के  अन्तगंत  महाराष्ट्र  की  औद्योगिक  इकाइयों  के  118  मामले  रजिस्टर
 किए  थे  ।

 इन  में  कपड़ा  एककों  के  18  म।मले  शामिल  हैं  ।

 रूग्ण  औद्योगिक  इकाइयों  के  पुनरूद्वार  के लिए  राहृत/सहायता  संबंधित  एजेंसियों
 अर्थात  वित्तीय  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  आदि  द्वारा  दी  जाती
 औद्योगिक  तथा  वित्तीय  पुननानर्माण  बो्ड  ने  सूचित  किया  है  कि  बोडं  द्वारा  समूचे  अथबा  राज्यय।र
 आधार  पर  अनुशंसित/प्रदान  की  गई  सहायता  राशि  के  आंकड़े  संकलित  नहीं  किए  जाते  ।

 डायमंड  इंडस्ट्रीयल  पार्को  को  स्थापना

 3083.  श्री  राम  प्यारे  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  निर्यात  प्रयोजनाथं  पालिश  किये  हुए  हीरों  का  उत्पादन  करने  हेतु
 इंडस्ट्रीयल  पार्कोंਂ  की  स्थापना  करने  जैसी  नई  योजनायें  शुरू  की  जा  रही  और

 यदि  तो  इन  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  से  रोजगार  के  कितने  अवसर
 उत्पन्न  होने  की  संभावना  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  और

 नहीं  ।  फिर  भी  भारतीय  कम्पनी  अधिनियम  की  धारा  25  के  अन्तर्गत  नियमित  हीरा  और  रत्न
 विकास  निगम  नामक  साव॑ंजनिक  क्षेत्र  की  लिमिटेड  कम्पनी  ग्रुजरात  में  एक  हीरा
 गिक  केन्द्र  स्थापित  कर  रही  निगम  जयपुर  और  हल्द्वानी  में  ऐसे  दो  और  केन्द्रों  का  निर्माण
 कर  रहा  है  ।  निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  इन  केन्द्रों  में  लगभग  70,000  कम  चारियों  को  नियुक्त
 किया  जा  सकता  है  ।  .

 राष्ट्रीय  आवास  बंक  द्वारा  दो  गई  वित्तीय  सहायता

 3086.  श्री  शरद  वया  बित्ख  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आवासीय  सहकारी  समितियों  तथा  अन्य  आवासीय  क्षेत्रों  के लिए  तत्काल  कितनी
 घनराशि  की  आवश्यकता  और
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 राष्ट्रीय  आवास  बैंक  ने
 नए  आवासीय  इकाइयों  के  निर्माण  के  साथ-साथ  देश  में

 मान  आवासीय  इकाइयों  में  सुध/र,  नवीकरण  तंथा  विस्तार  निम्न  आय  वर्ग  की  आवास

 संबंधी  आवश्यकताओं  को  विशेष  रूप  से  ध्यान  में  रखते  उदारतापूवंक  धनराशि  उपलब्ध
 करने  की  दिशा  में  कया  प्रगति  हुई  है  ?

 बितत  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  संत्री  एडआ्डो
 राष्ट्रीय  सहकारी  आव।स  परिसंघ  द्वारा  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  तंयार  किये  गये

 नुमानों  के  सहकारी  क्षेत्र  के  लिए  कुल  4,000  करोड़  रुपये  की  आवश्यकता  होगी  जिसमें

 से  नये  मकान  बनाने  के  लिए  आवास  सहकारी  समितियों  का  अंशदान  2,000  करोड़  रुपये  होगा  ।

 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  1988  में  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बौकों

 द्वारा  दिये  जाने  वाले  ऋणों  के  मानकों  को  काफी  उदार  बना  दिया  उदार  किये  गये  इन
 मांनकों  का  संबंध  ऋण  की  अधिकतम  ब्याज  वापसी  अदायगी  की

 जमानत  मानक  आदि  से  है  ।  सारांश  नीचे  दिया  गया  है  ।

 (1)  आवास  ऋण  की  वापसी  अदायगी  की  अधिकतम  अवधि  10  वर्ष  से  बढ़ाकर  15  वर्ष
 कर  दी  गयी  है

 (2)  अधिकतम  माजिन  की  राशि  50  प्रतिशत  से  घटाकर  35  प्रतिशत  कर  दी  गयी  है  ।

 (3)  आवास  ऋण  पर  ब्याज  की  दर  में  निम्नानुसार  परिवतंन  किया  गया

 ऋण की  रकम  ब्याज की  प्रतिशत  वार्षिक दर

 20,000  रुपये  तक  12.5
 20,000  रुपये  से  अधिक  13.5

 और  50,000  रुपये  तक

 50,000  रुपये  से  अधिक  और  140

 1,00,000  रुपये  तक

 1,00,000  रुपये  से  अधिक  14.5-16.0
 ज्प््पः  — बत

 ्  ८  >>
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 रुपये अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जन  जातियों  के  लिए  50,000  रुपये  तक  और  उसके  सहित
 के  आवास  ऋणों  की  ब्याज  दर  में  कोई  परिवतंत  नहीं  किया  गया  है  और  वह  40  प्रतिशत  वाधिक

 ही  रहेगी  ।

 (4)  जिन  मामलों  में  सम्पत्ति  का  रहन  अथवा  सरकारी  गारंटी  संभव  न  बैंकों  को

 अन्य  प्रकार  की  जमानत  स्वीकार  करने  की  अनुमति  दे  दी  गयी  है  ।

 (5)  बैंकों  को  वापसी  अदायगी  की  किस्तें  ६स  प्रकार  निर्धारित  करने  का  विवेकाधिकार
 दे  दिया  गया  है  कि  निम्न  आय  वर्ग  के लोग  और  आसानी  से  आवास  ऋण  प्र।प्त  कर  सके  और
 वापसी  अदायगी  की  किस्तें  प्रायः  ऋणकर्ता  की  आय  के  30  प्रतिशत  से  अधिक  न  हों  ।

 (6)  उन  व्यक्तियों  के  मामले  जिन्होंने  अन्य  साधनों  से  धनराशियाँ  जुटायी  बैंकों
 को  पूरक  वित्त  की  व्यबस्था  करने  की  अनुमति  दे  दी  गयी  है  ।

 (7)  मकानों  का  विस्तार  उनकी  मरम्मत  करने  और  परिवतंन  करने  के  लिए  भी

 ऋण  दिये  जाएंगे  ।
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 (8)  बैंक  से  मकान  बनाने  के  लिए  प्रति  व्यक्ति  अधिक  से  अधिक  3  लाख  रुपये  का  ऋण
 मिल  सकेगा  ।

 भारतीय  रिजवं  बेंक  के  उदार  मानकों  विशेष  रूप  से  50,000  रुपये  तक  के  ऋणों  से

 सम्बद्ध  मानकों  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  से  पुनवित्त  प्राप्त  करने  के  अनुसूचित  वाणिज्यिक
 बैंकों  क ेनाम  आवास  डौंक  द्वारा  जारी  किये  गये  मार्ग  निर्देशों  में  अनुसरण  किया  गया  है  ।

 राष्ट्रीय  आवास  बैंक  नये  मकान/फ्लेटों  के  निर्माण  के  लिए  व्यक्तिगत  ऋणकर्ताओं  को

 50,000  रुपये  और  उससे  कम  के  ऋणों  की  पूरी  रकम  के  वास्ते  पुनवित्त  की  सुविधा  प्रदान
 करेगा  ।

 समुद्र  के  रास्ते  निर्यात  करने  बालों  को  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  नियमों  को
 उदार  बनाना

 3087.  श्री  बी०  तुलसीराम  :
 श्री  वाला  साहिब  विसे  पाटिल  :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
 क्‍या  देश  में  समुद्र  के  रास्ते  निर्यात  करने  वालों  को  सहायता  देने  के  लिये  मौजूदा

 नियमों  को  उदार  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  और  इस
 अलग  से  ऐसे  कोई  नियम  नहीं  हैं  जो  केवल  समुद्री  उत्पाद  के  निर्यातकों  पर  लागू  हों  ।

 समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  1972  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  समुद्री  उत्पाद
 के  निर्यातकों  का  पंजीकरण  किए  जाने  का  भी  प्रावधान  इस  इन  नियमों  में  संशोधन
 का  कौई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 घग्धघर  नदी  से  बाढ़  का  पानी  निकालना

 3089.  श्री  मनफूलासह  चोधरी  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  घग्घर  नदी  के  बाढ़  के  पानी  को  गड़ढों  में  छोड़ने  के  लिये  घग्घर  नहूर  मार्ग
 का  निर्माण  किया  गया  था  ;

 घग्घर  नहर  मार्ग  में  घग्घर  नदी  का  बाढ़  का  पानी  कितने  दिनों  में  छोड़ा  गया

 और  कितना  क्यूसेक  पानी  छोड़ा  गया  ;
 घग्घर  नहर  मार्ग  से  कितने  गड्ढे  भरे  गये  थे  और  उनने  कितना  पानी  भरा

 सूरतगढ़  नगर  के  गड्ढों  के जल  स्तर  की  तुलना  में  यह  जल  स्तर  कितना  अधिक  है  और

 सूरतगढ़  नगर  से  गड्ढा  संख्या  15,  16,  17  और  18  कितनी  दूर  और

 इन  गड॒ढों  का  पानी  कब  तक  निकाला  जायेगा  ?

 जल  संसाधन  मस्ञ्ालय  में  राज्यमम्त्रो  कृष्णा  जी  लेकिन

 केवल  340  क्यूसेक  तक  ।

 37



 लिखित  उत्तर  17  1989

 वर्ष  1988  के  6  जुलाई  से  31  अक्टूबर  तक  77  दिनों  के  अन्दर  12.11

 घन  मीटर  बाढ़  जल  व्यतवतंन  में  छोड़ा  गया  था  ।

 चैनल  के  जल  से  भरे  जाते  हैं  तथा  इस  समय 16  ग्रड़ड़े  व्यपव्तंक

 333  मिलियन  घन  मीटर  जल  गडढ़ों  में  इकट्ठा  किया  गया  गड़्ढ़ा  1  से  15  तक  में

 जल  का  स्तर  सरतगढ़  शहर  के  स्तर  से  ।  मीटर  अधिक  ऊंचा  है  तथा  गड्ढा  16  में  यह
 ।  सूरतगढ़  शहर  से  गड्ढा  15,  16,  17  और 18  की स्‍तर  7.25  मीटर  अधिक  ऊंचा  है

 7.5  तथा  10  किलोमीटर  है  । दूरी  क्रमशः  9  1.2  कि.मी  .,

 प्रत्येक  वर्ष  मानसून  से  पहले  गड़्ढा  16  का  जल  खाली  करने  के  लिये  राजस्थान
 (  ने  8.8  की  करनीजी  सम्पक॑  चनल  बनानी  शुरू  की  है  तथा  आशा  है  कि  यह

 कार्य  31  1988  तक  पूरा  हो  जायेगा  |  राजस्थान  सरकार  का  इन  गड़ढों  का  जल  खाली
 करने  के  वास्ते  निकट  भविष्य  में  निम्नलिखित  स्कीमों  को  भी  क्रियान्वित  करने  का  प्रस्ताव

 68.9  क्यूसेक  क्षमता  की  अनूपगढ़  शाखा  सम्पर्क  चेनल  का  निर्माण  ।

 विद्यमान  मानकथेरी  तथा  किशनपुरा  लघुकाओं  को  जोड़ना  ।
 85  क्यूसेक  क्षमता  के  एक  निकास  का  निर्माण  ।

 पेट्रो-रसायन  परियोजनाओं  के  लिये  विश्व  बंक  से  ऋण

 ] ]
 3090.  श्रीमती  बसबाराजेश्वरी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 *  क्‍या  आठ  पेट्रो-रसायन  परियोजनाओं  के  लिये  विश्व  बैंक  से  सहायता  मांगी  गई

 थदि  तो  इन  परियोजनाओं  के  नाम  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  विश्व  बक  से  क्रितनी  राशि  के  ऋण  प्राप्त  किये  गये  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्यमम्त्री  एडुआर्डो  :  से
 भारतीय  पेट्रो-रसायन  निगम  लिमिटेड  द्वारा  क्रिय/न्वित  की  जा  रह  पेट्रो-रसायन

 परियोजना  के  लिये  विश्व  बैंक  अभी  30  करोड़  डालर  का  ऋण  प्रदान  कर  रहा  है  रसायन
 क्षेत्र  की  एक  अन्य  परियोजना  के  लिये  संभावित  ऋण  हेतु  विश्व  बंक  के  अधिकारियों  के  साथ
 बविदड्ार-विमश  चल  रह  है  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  और  प्रामीण  विकास  बंक  को  देय  बकाया  धनराशि

 परियोजना के  श्रीमती  बसवाराजेश्वरी  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  के  किसानों  को और  अधिक  राहत  उस  स्थिति  में  नहीं  दी  जायेगी
 यदि  वे  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  द्वारा  निर्धारित  श्तं  का  पालन  नहीं

 यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण  क्या

 क्‍या  राज्य  सरकार  पर  भी  रा्ट्रीय  कृषि  और  पग्र/मीम  विकास  बैंक  की  बकाया
 घनराशि  का  भुगतान  करने  के  लिये  जोर  डाला  गया  और

 यदि  शर्त  की  मुख्य  ब  तें  क्या  हैं

 ३8
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 वक्त  मन्जालव  में  आविक  कार्य  विमाग  में  राज्यमस्त्री  एडुआर्डों  से
 भारतीय  रिजव  बैंक  तथा  राष्ट्रीय  कृषि  और  प्रामीण  विकास  बेंक  के  ध्यान  में  ये  बात

 आई  थी  कि  कुछ  सहकारी  बैंक  ब्याज  दरों  के  रूपांतरण  आदि  से  संबंधित  अनुदेशों  का
 पूर्णतया  पालन  नहीं  कर  रही  थी  ।  अतः  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रमीण  विकास  बैक  ने  इन  बैंकों
 को  भारतीय  रिजर्व  बैंक/राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैक  द्वारा  जारी  अनुदेशों/मार्ग
 निर्देशों  का  अनुसरण  करने  का  आश्वासन  देने  और  इस  प्रकार  का  आश्वासन  न  मिलने  पर
 पुनवित्त  सुविधायें  बन्द  कर  देने  की  ब।त  कही  थी  ।  ऐश्री  परिस्थितियों  में  सहकारी  बैंकों  को
 अपने  साधनों  से  किसानों  को  ऋण  देने  पड़े  होंगे  ।  चर कि  कर्ताटक  के  सहकारी  बकों  ने  भारतीय
 रिजव  बंक/राष्ट्रीय  कृषि  एवं  ग्रामीण  विक।स  बेक  के  अनुदेशों  के  अनुपालन  का  अपेक्षित  आश्वासन
 दे  दिया  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  ने  इन  वेंकों  को  पहले  से  ही  पुनवित्त
 सुविधायें  देनी  शुरू  कर  दी  हैं  ।

 मीटर  गेज  रेल  लाइनों  के  रेल  डिब्बों  का  मचीकरण

 ]
 3094.  श्री,शांति  धारीबाल  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  मीटर  गेज  रेलमार्गों  पर  चल  रही  अनेक  रेलगाड़ियों  के  डिब्बों
 की  हालत  बहुत  अधिक  खराब  है

 यदि  तो  सरकार  ने  ऐसे  डिब्बों  को  बदलने/नवीनीकरण  करने  के  लिये  क्‍या
 कदम  उठाये  और

 केन्द्रीय  सरकार  का  राजस्थान  राज्य  की  किन-किन

 नवीनीक रण  काय्य  आरम्भ  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  )
 मीटर  लाइन  प्रणाली  पर  23  प्रतिशत  सवारी  डिब्बे  मतायु  हो  गये  हैं

 सवारी  डिब्बों  की  निर्माण  क्षमता  बढ़ाई  जा  रही

 दो  मण्डलों  अर्थात  अजमेर  और  जयपुर  में  रेक  के  नवीनीकरण  का  कार्य  शुरू  कर

 डिवीजनों  में  ऐसे  डिब्बों  का

 ४  जी  नहीं  ।
 ।

 दिया  गया

 जाय  का  निर्यात  और  नीलामी

 ]
 3095.  श्रीमती  किशोरी  सिह  :  क्‍या  वाणिज्य  म  ने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  वर्ष  1988-89  के  दौरान  चाय  के  निर्यात में  पिछले वर्ष  की  तुलना  में  मूल्य
 और  गुणवत्ता की  दृष्टि  से  सुधार  हुआ

 क्‍या  चाय  की  बड़ी  मात्रा  की  नीलामी  अभी  भी  लंदन  बाजार  के  माध्यम  से  की
 जाती  ओर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  ऐसे  कदम  उठाने  का  है  ताकि  निर्यात  हेतु
 चाय  की  नीलामी  की  व्यवस्था  केवल  कलकत्ता  से  ही  की  जा  सके  ?

 39
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 वाणिएय  मंत्रालय  में  रात्यमंत्रो  प्रियरंजन  दास  :  हां  अप्रेल
 से  जनवरी  1989  के  दौरान  194.50  किग्रा  के  निर्यात  जिनकी

 प्रति  यूनिट  एफ
 ओ  बी  कीमत  30.78  प्रति  किग्रा  थी  ज  बकि  पिछले  वर्ष  उसी  अवधि  के  दौरान

 30.38  प्रति  किग्रा  यूनिट  कीमत  पर  177.03  किग्रा  के  निर्यात  इस  प्रकार  मात्रा  में
 17.47  किग्रा  तथा  प्रति  यूनिट  एफ  ओ  बी  कीमत  में  0.34  प्रति  किग्रा  की  बेहतरी

 साठ  और  सत्त  र  के  दशकों  की  तुलना  में  हाल  के  वर्षों  में  लन्दन  नीलामी  द्वारा
 बिकने  वाली  भारतीय  चाय  की  मात्रा  में  काफी  गिरावट  आई  है  ।  1988  के  दौरान  बेची  गई
 भारतीय  चाय  की  मात्रा  8.8  किग्रा  रही  जबकि  1968  के  दौरान  यह  मात्रा  67.3

 किग्रा  तथा  1978  दौरान  28.7  किग्रा  थी  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बंसधारा  परियोजना  को  मांज्री

 3096.  श्री  भट्टम  भ्रीरामूति  :  क्या  जल  संसाधन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  जल  आयोग  द्वारा  बंसधारा  परियोजना  की  रिपौर्ट  तकनीकी  सलाहकार
 समिति  को  प्रस्तुत  की  गई

 क्‍या  आयोग  ने  इस  परियोजना  को  मंजूरी  दे  दी  और

 इस  मामले  में  किस  स्तर  पर  कायं  वाही  चल  रही

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  हां  ।

 नहीं  ।

 उड़ीसा  सरकार  से  सहमति  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 अधिवक्ता  में  सेंशोधन

 ]
 3097.  प्रो०  निर्मला  कुमारी  शक्तावत  :  क्या  विधि  और  स्याय  मंत्री  यह  कताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  विधि  आयोग  ने  अपनी  128  वीं  रिपोर्ट  में
 यह  सिफारिश  की  है  कि  सरकार

 को  वकीलों  द्वारा  लिए  जाने  वाले  न्‍्यूनतत  तथा  अधिकतम  शुल्क  को  निर्धारित  करना  चाहिए  ;

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  पर  क्या  कारंवाही  की  है  ;

 क्‍या  अधिवक्ता  1961  में  कुछ  खामियाँ  ५  गई  यदि  तो

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है

 क्‍या  सरकार  का  कानून  में  संशोधन  करने  का  विचार  यदि  हाँ  तो  कब

 क्‍या  आयोग  ने  महिला  वकीलों  के  अलावा  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति

 के  वकीलों  के  लिए  बिशेय  प्रावधान  करने  की  भी  सिफारिश  की  और

 क्‍या  सरकार  का  इन  सिफारिशों  को  कर्यान्वित  करने  का  विचार  है  ?
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 विधि  और  स्याय  सम  ब्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  :  जी  हाँ  ।

 से  भारतीय  विधिज्ञ  परिषद  से  राय  मांगी  गई  है  और  उसकी  प्रतीक्षा  की  जा

 रही

 नही  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उडता  ।

 मीटर  गेज  रेल  मार्गों  का  विद्युतीकरण

 ]
 3098.  श्री  बलनल  पेरुमन  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  मीटर  गेत  रेल  मार्ग  प्रणाली  का  आधुनिकीकरण  करने  की
 कोई  योजना  तैयार  की

 क्‍या  इस  संबंध  में  विस्तृत  रिपोर्ट  तेयार  की  गई  है  ताकि  मीटर  गेज  रेल  मार्गों  के
 बेगनों  और  इ  जनों  की  परिवतंन  क्षमता  बढ़ाई  जा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में  सरकार  की  कया  नीति  है  ?
 रेल  मम्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  माधवराव  :  और  जी  हाँ  ।

 रेल  पथ  तथा  सिगनल  प्रणाली  का  ग्रे  डोन्नयन  और  नया  चल  स्टाक  शुरु  करने  के
 संबंध  में  विनिश्वय  किया  गया  है  जिसमें  14  टन  धुरा  भार  वाले  माल  डिब्बे  और  उच्च  अश्व  शक्ति
 वाले  रेल  इजन  भी  शामिल  इसके  अलावा  कतिपय  महत्वपूर्ण  मार्गों  पर  यात्री  गाड़ियों  की
 अधिकतम  अनुमेय  रफ्तार  बढ़ाकर  100  प्रतिघंटा  या  इससे  अधिक  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 ब्रिनिडाड  और  टौबागों  में  सारतोीय  प्‌  जो  निवेष

 3099.  श्री  बाला  साहिब  बिखे  पाटिल  :

 थ्री  बी०  तुलसीराम  :  क्या  वाणिश्य  मन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 वया  त्रिनिडाड  और  टोबागों  में  पूंजी  निवेश  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के
 विचाराधीन  है  ;

 यदि  तो  यह  पूजी  निवेश  किन  क्षेत्रों  में  किये  जने  की  आशा
 क्‍या  विशेष  रूप  से  चीनी  और  मत्स्य  उद्योगों  में  पूजी  तिव्रेश  करने  की  संमावना

 और

 किन  राज्यों  के  निवेशकर्ताओं  को  किन-किन  शर्तों  पर  अनुमति  दी  जायेगी  ?

 बाणिल्य  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रिय  रंजन  :  जी

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 बंकिंग  संबंधी  राष्ट्रीय  सम्मेलन

 श्री  के०  राममूर्ति  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 सम्मेलन  और  लिये  और  को  नयी  दिल्ली  में  आयोजित  बैंकिंग  संबंधी

 राष्ट्रीय सम्मेलन में क्या निर्णय लिये और हि
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 इन  निर्णयों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  वया  कायंवाही  शुरु  की  गई  है  ?

 मस्त्रएलय  में  अधिक  कार्य  विभाग  राज्यਂ  मन्त्री  एडुआडो  :

 और  सम्मेलन  में  कोई  अंपचारिक  सुझाव  नहीं  दिए  गए  ।  विचार-विमर्शों  के  दौरान

 बैंकिंग  प्रणाली  को  और  सुदृढ़  करने  के  लिए  विभिन्‍न  सुझाव  दिए  गए  थे  जिन  पर  भारतीय  रिजबं

 बँक  द्वारा  विचार  किया  जा

 पूर्वोत्तर  राज्यों  में  नशीली  औषधियों  की  तस्करों

 3101.  प्रां०  रामक०॥  मोरे  :

 श्री  हरिहर  शोरन  :

 भरी  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  जिस्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 े  क्‍या  भारत के  पृत्रोत्तर  राज्यों  में  नशींली  औषधियों  की  तस्करी  में  वृद्धि  हो  रही  है
 जैसाकि  दिनाँक  16  1989  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  गत  वर्ष  के  दौरान  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  नशीली  औषधी  की  तस्करी  के

 कितने  मामलों  का  पता  चला  है  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 देश  में  नशीली  औषधियों  की  तस्करी  करने  वालों  के  विरुद्ध  सरकार  का  क्या  कदम
 उठने  का  विचार  है  ?

 ्े
 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्स्थ  विभाग  में  राज्य  संत्री  ए०  के०  से

 नशीले  अवध  की  सप्ल।ई  के  म्‌ख्य  स्रोतों  में  से  एक  स्रोत  अर्थात्‌  ट्राइऐन्गल  केः
 समीषपਂ  होने  के  भारत  बे  उत्तर-पूर्वी  राज्य  उक्त  क्षेत्र  स ेनशीले  औषध  द्रव्यों  के  अयंध
 पार  के  लिए  सामान्य  क्षेत्र  बने  हुए  विगत  तीन.वर्षों  के  दौरान  किए  गए  विभिन्‍न
 नगीले  औषध  द्र॒व्यों  के  अभिग्रर  णों  इस  क्षेत्र  में  नशीले  औषध  द्रग्यों  की  तस्करी  में  बड़ी  मात्रा  में

 यद्धि  होने  के  संकेत  नहीं  मिलते  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  तथा  1989  तक  उत्तर

 है
 के

 पूर्वी  राज्यों  में  किए  गए  नशीले  औषध  द्रव्यों  के  अभिग्रहणों  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :-
 ---+++-++
 ..  नशीले  औषध  द्रव्य  1986.  1987  1988  1889

 का  नाम

 _  किलोग्राम

 1.  अफीम  501  637  22  ७००
 2.  हेरोह  न  4  3  6

 3.  गांजा  2,660  2,582  1,525  ००००

 को  निकटतम  किलोग्राम  में  पूणांकित  कर  दिया  गया

 सरकार  के  विभिन्न  जे  रदार  प्रत्युपाय  शुरु  किए  जिनमें  अन्य  बातों  के साथ-साथ  नशीले
 ओऔषध  द्रव्यों  के अवेध  व्यापार  वालों  के  लिए  कठोर  दण्ड  की  व्यवस्था  निवारक  और

 आसूचना  तंभ  को  सुदृढ़  बनाना  सीमाओं  ओर  तस्करी  के  लिए  सुगम्य  बने  हुए  क्षेत्रों  के
 अधिक।रियों  और  ?  खबिरों  के  लिए  उदार  पुरस्कार  योजना  लागू  पड़ोसी  देशों

 के  बीच  द्विपक्षीय  सहयोग  को  मै  जबत  बताना  के  तत्वावधान  में  क्षेत्रीय  सहयोग
 शामिल  हैं  ।  स्वपक  औषधि  और  मनः  प्रभावी  पदार्थ  अवध  व्यापार  निवारण  1988
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 2  विशिशनिनिनिनिनिशिलिशि  खिल  विन

 में  नशीले  औषध  द्रव्यों  संबंधी  अपराधों  के  लिए  अधिक  से  अधिक  दो  बर्ज  के  लिए  निवारक
 बन्दी  किए  जाने  की  व्यवस्था  उक्त  अधिनियम  के  तहत  अब  तक  250  व्यक्तियों  को  नजरबन्द
 किया  गया  है  ।

 इस  अधिनियम  के  तहत  व्यवस्थित  अधिकतम  अवधि  के  लिए  नियारक  नज  रबन्‍्दी  के
 अरुणाचल  मिजोरम  तथा  नागालेंण्ड  राज्यों  फी  भारत-वर्मा  सीमा  से  100

 किलो  मीटर  चौड़ाई  के  अन्‍्तर्देशीय  क्षेत्र  को  नशीले  ओषध  द्रव्यों  के  अवध  व्यापार  के  खिए  अत्यधिक
 संवेदनशील  क्षेत्रों  के  रूप  में  सीमांकित  किया  गया  इसके  उत्तर-पूर्वी  राज्यों  के  पुलिस
 अधिकारियों  को  सीमा  शुल्क  1962  के  तहत  उक्त  अधिनियम  के  अध्याय  1५  ख  के
 उपबंधों  के  प्रयोजनाथं  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  के  कार्य  सौपे  गये  हैं  ताकि
 इृडਂ  को  जो  एक  रसायनिक  प्रोग्रामी  जिसका  हेरोइन  के  अवंध  निर्माण  में  प्रयोग  किया  जाता

 है  और  जिसे  सीमा  शुल्क  1962  की  धारा  11-1  के  तहत  विशिष्ट  मद  के  रूप  में

 सूचित  किया  गया  अवध  रूप  से  लाने-ले-जाने  और  इसकी  तस्करी  किए  जाने  से  रोका  जा  सके  ।

 संसद  द्वारा  हाल  ही  में  पारित  किए  गए  स्वापक  ओऔपधि  और  प्रभावी  पदार्थ
 1988  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  निनिदिष्ट  अपराधों  के  संबंध  जिनमें

 कंतिपय  नशीले  औषध  द्रब्यों  की  विनिर्दिष्ट  मात्रा  शामिल  दूसरी  वार  दोषी  पाए  जाने  के  लिए

 मृत्यु  दण्ड  दिए  जाने  और  नशीले  औषधि  द्रव्यों  का  गर-कानूनी  धन्धा  करमे  बालों  की  सम्पत्ति
 जब्त  किए  जाने  की  व्यवस्था  है  ।  इसके  औषधि  द्रव्यों  संबंधी  सभी  अपराधों  को  संजय
 और  अजमानतीय  बना  दिया  गया  है  ।

 अमरीका  को  कालो  सिर्ज  का  लघान

 क्री  के०  रामचम्द  या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : 3102.

 क्‍या  कोचीन  पत्तन  से  अमरीका  को  पोत  द्वारा  भेजी  गयी  100  टन  काली  मिचं  की

 खेप  वहाँ  से  पोत  द्वारा  वापस  भेज  दी  गई

 क्‍या  काली  मिर्च  के  भेजे  माल  को  उसी  जहाज  से  व।प

 अमरीकी  प्राधि  कारियों  ने  उसे  वापस  भेजा  और

 काली  मि्च  को  उसी  पोत  द्वारा  भारत  वापस  भेजने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 स  भेज  दिया  गया  था  अथवा

 वाणिण्य  सन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  जी  हां  ।

 इसे  निर्यातकों  ने  स्वयं  जहाज  द्वारा  वापस  कर  दिया  ।

 काली  मिर्च  की  कीमतों  के  कम  हो  जाने  से  अमरीकी  क्रेताओं  ने  कुछ  रियायतें  प्र,प्त
 करने  के  लिए  कीमत  संबंधी  पुनः  वार्ता  करने  के  प्रयास  किए  ।

 अमरीका  को  निर्यात  किए  गये  जाद्य  पदार्थों  को  गुणबता

 3103.  श्री  मर्रासह  सूर्पवंशी  :  क्या  था;णज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  फूड  ड्रग  यू  एस  ए  ने  अमरीका  को  निर्यात  किये  गये
 भारतीय  खाद्य  पदार्थों  की  गुणवता  के  सम्बन्ध  में  सरकार  के  साथ  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर
 किये
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 लिखित  उत्तर  धि  17  1989

 यदि  हा  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  मामले  में  आगे  क्‍या  प्रगति  हुई  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  प्रिय  रंजन  दास  :  से  सरकार
 ने  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  साथ  तथा  ओऔषधी  प्रशासन  के  साथ  किसी  समझोता  ज्ञापन  पर

 हस्ताक्ष  र  नहीं  किए  हैं  ।

 रेलवे  प्रणाली  में  ऐसुमिनियम  पस्ती  का  प्रयोग

 3105.  श्री  राम  भगत  पासवान  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  थालो  के  स्थान  पर  ऐलुमिनियम  पन्‍नी  में  खाना  दिए  जाने  के  विरुद्ध  लोगों  में

 रोष  और  क्‍या  खाने  की  क्‍्ब।लिटी  भी  खराब  है  जो  कि  स्वास्थ्य  के  लिये  हानिकारक  जबकि

 इसके  दाम  अधिक

 क्‍या  सरकार  को  इस  बारे  में  जानकारी  है  कि  रेलवे  में  ठंडा  और  खराब  खाना
 में  दिया  जाता  जिससे  लोगों  में  रोष  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  में  खाना  दिये  जाने  की  वतंमान  प्रणाली  के

 स्थान  पर  थाली  व्यवस्था  शुरु  करने  का  विचार  है  ?

 रेल  म्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  साधवराव  और  की  गयी

 गहन  रायसुमारी  से  पता  चला  है  कि  अधिकांश  यात्रियों  ने  केसरोलों  में  दिये  जाने  वाले  भोजन

 की  गुणवत्ता  को  अच्छा  तथा  गमं।/ताजा  पाया  है  ।

 नहीं  ।

 कानपुर  में  कम्प्यूटर  द्वारा  रेलबे  आरक्षण

 3106.  श्रो  जगदीश  अवस्थी  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  कानपुर  में  रेलवे  आरक्षण  के  लिये  कम्प्यूटर  स्थापित  करने  क

 विचार  *

 यदि  तो  कानपुर  स्टेशन  पर  कम्प्यूटर  स्थापित  करने  का  कार्य  कब  से  आरम्भ

 करने  का  विचार  और

 यदि  तो  रेलवे  स्टेशन  पर  आरक्षण  प्रणाली  को  सुचारू  रूप  से  चालू
 रखने  के  लिये  क्‍या  उपाय  करने  का  विचार  है  और  इन  उपायों  को  कब  तक  करने  का  प्रस्ताव

 |  रेल  सम्त्रालय  के  राज्य  मम्त्री  साधवराब  :  आरक्षण  के

 करण  के  लिए  अनुमोदित  स्टेशनों  में  अभी  तक  कानपुर  को  शामिल  नहीं  किया  गया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 फिलहाल  आरक्षण  प्रणाली  में  कोई  परिवितंन  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 समुब्र-तल  से  सोने/चांदी  की  प्राप्ति

 [  असुषाद ]
 3107.  श्री  पी०  एस०  क्‍या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तस्करों  का  पीछा  किए  जाने  पर  उनके  द्वारा  समुद्र  में  फेंके  गये  निषिद्ध  सोने

 और  चांदी  को  समुद्र  तल  से  निकालने  की  कुछ  पार्टियों  ने  पेशकश

 यदि  तो  किन  पार्टियों  ने ऐसी  पेशकश  की  और

 ये  पार्टियां  किन  शतों  पर  समुद्र  की  तलहटी  से  सोना  और  चांदी  निकालने  को
 तैयार  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मस्त्री  ए०के०  :  से

 हां  ।  तस्करों  का  पीछा  किए  जाने  के  दौरान  उनके  द्वारा  समुद्र  में  फेंके  गये  निषिद्ध
 सोने  और  चांदी  को  समुद्र  तलसे  ढूृढ़  निकालने  की  दो  अर्थात्‌  मंसस  लेगन
 ऑफशोर  कम्पनी  लिमिटेड  और  मैंसर  मडगावकर  गोआ  ने  पेशकश  की  है  ।
 मंसस  ऑफशोर  प्रा०  लि०  ने  उक्त  निषिद्ध  माल  को  समुद्र  से  ढूढ़  निकालने  की  पेशकश  इस  शर्त
 पर  की  है  कि  वे  निकाले  गये  सोने  का  एक  हिस्सा  अपने  पास  रख  जबकि  मंससं  मडगावकर
 सालवबंज  ने  अपनी  कोई  शर्त  नहीं  रखी  है  ।

 बंक  कर्मचारियों  के  वेतनमानों  मों  संशोधन

 3108.  श्री  जीवरत्नम  :  क्या  बित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  बैंक  कमंचारियों  को  विशेष  रूप  से  लिपिकीय  श्रेणी  के  कमंच्रारियों  में  सरकार

 द्वारा  उनके  बेतनमानों  में  संशोधन  न  कर  पाने  के  कारण  भारी  असन्‍्तोष  व्याप्त

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  कार्य  वाही  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  संत्रालय  मों  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  एडुआर्ड  :  से
 भारतीय  बँक  संघ  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  प्रबन्धन  की  ओर  से  एवार्ड  स्टाफ

 चारियों  की  यूनियनों  के  साथ  उनके  वेतनमानों  में  संशोधन  आदि  मामलों  पर  बात  चीत  करता

 है  ।  चोधे  द्विपक्षीय  समझौते  की  अवधि  समाप्त  होने  के  बाद  भारतीय  बैंक  संघ  ने  पांचवे  द्विपक्षीय
 समझौते  के  लिए  यूनियनों  के  साथ  बातचीत  शुरू  की  है  ।  बताया  जाता  है  कि  वेतन  में  संशोधन
 सम्बन्धी  प्रमुख  मामलों  पर  भगरतीय  बैंक  संघ  और  अधिसंख्य  कामगार  यूनियनों  के  बीच  सहमति
 झ्ो  गई  है  ।

 कटक  में  शेयर  बाजार

 3109.  श्री  अनादि  चरण  दास  :  क्या  बिक्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  उड़ीसा  में  कटक  में  शेयर  ब।जार  स्थापि  त  करने  के  लिए  क्‍या
 कार्यवाही  की  और

 कटक  में  शेयर  बाजार  स्थापित  करने  की  मूलभूत  शर्तों  मौर  आने  वाली  बाधाओं
 का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 43



 लिखित  उत्तर  नि  17  1989

 वित्त  मस्त्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग में  राज्य  भम्म्ी  एडआर्ड  :  भीर

 उड़ीसा  में  कटक  में  स्टाक  एक्सचेंज  स्थापित  करने  के  सरकार  को  कोई  भ्रस्ताव  भ्राष्त  नहीं
 हुआ

 स्वदेशी  बाजार  में  रबड़  का  मूल्य

 3111.  श्री  जाजं  जोशफ  सु  डाकल  :  कया  बाणिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राज्य  व्यापार  निगम  ने  1988  में  अधिक  रबड़  उत्फादन  की  अवधि
 दौरान  रबड़  उपलब्ध  कराई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  ह
 क्‍या  राज्य  व्यापार  निगम  ने  छोटे  किसानों  की  रक्षा  हेतु  मार्केटਂ  से

 रबड़  खरीदा  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  तथा  अधिक  उश्पादन  अवधि  के  दौरान  ब।जार

 मूल्य  को  स्थिर  रखने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 बाणिज्य  सस्त्रारूय  में  राज्य  मम्त्री  प्रिय  रंजन  दास  :  और  सरकार
 द्वारा  प्रचालित  प्राकृतिक  रबड़  के  लिए  बफर  स्टाकिंग  स्कीम  का  उहंश्य  उपजकर्ताओं  को
 लाभकारी  मूल्य  दिलाना  तथा  प्रयोक्ता  उद्योग  को  समुचित  कीमत  पर  रबड़  की  आपूर्ति  कराना

 है  ।  1988  में  द्वारा  बाजार  में  हस्तक्षेप  क्रिये  जाने  का  उद्दं  श्य  यह्‌
 सुनिश्चित  करना  था  कि  प्रयोक्‍ता  उद्योग  को  सामथ्यं  कीमतों  पर  लगातार  रबड़  की  सप्लाई
 होती  रहे  ।

 जी  हां  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 चीन  को  गेहूਂ  का  निर्यात

 3113.  श्री  हरिहर  सोरन  :  क्‍या  बाणिफ्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89  के  दौरान  चीन  को  कितनी  मात्रा  में  गेहूं  का  निर्यात  किया

 कया  सरकार  का  ब्य  1989-90  में  गेहूं  के  निर्यात  को  बढ़ाने  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  क्‍या

 क्‍या  चीन  ने  गेहूं  खरीदने  के  भारत  को  क्रयादिश  और

 (३)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मस्व्ालय  में  राज्य  मम्त्री  प्रिय  रंजन  दास  1988-89  में
 चीन  को  गेहूं  का  कोई  निर्यात  नहीं  किया  गया  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 अमरीका  को  काली  मिर्चों  का  निर्यात

 3114.  श्री  बक्‍कस  पुरुषोत्तमन  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 चालू  वर्ष  के  दौरान  अमरीका  कोਂ  कितनी  मात्रा  में  काली  मिर्च  का  निर्यात  किया  गया  अथबा
 किया  जा  रहा  है  ?

 वाणिज्य  मम्ज्ासय  में  राज्य  मस्जो  प्रिय  रंजभम  दास  :  88
 89  के  दौराम  संयुक्त  राज्य  अमरीका  को  निर्यात  की  गई  काली  मित्र  की  मात्र  अनुमानतः  4465

 एम  टी  रही  ।

 ए  क्सपोर्ट  प्रोसेसिग  जोन  में  स्थापित  विदेशी  कम्पनियों  हारा  अपमे  उत्पादों  को

 घरेलू  बाजार  में  सप्लाई

 3116,  श्री  सत्येग्न  नरायण  वया  बाणिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 एक्सपोर्ट  प्रोसेसिंग  जोन  क्षेत्रों  में  उत्पादित  25  प्रतिशत  माल  को  घरेलू  बाजार
 में  बेचे  जाने  की  व्यवस्था  का  किया  जा  रहो

 यदि  तो  इसका  किस  प्रकार  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  और
 इस  संब्रंध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 वाणिज्य  मम्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  प्रियर  जम  दास  :
 नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 तस्करों  को  गिरफ्तारो

 3117.  श्री  अमर्रासह  क्या  वित्ल-मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वय॑  1988

 के  दौरान  कितने  तस्करों  को  गिरफ्तार  किया  गया  और  उनमें  से  विदेशियों  की  संख्या  और
 उनकी  राष्ट्रीयता  क्‍या  थी  ?

 बिल्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  संत्री  ए०  के०  :  वर्ष  1988  के

 दौरान  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  और  उनमें  से  जो  विदेशी  राष्ट्रिक  हैं  उनकी  संख्या
 निम्नलिखित  सारणी  में  दी  गयी  है  ।

 गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  गिरफ्तार  किए  गए  विदेशी
 3253  राष्ट्रिकों  की  संख्या

 505
 आंकड़े  अनन्तिम  हैं  ।

 ये  विदेशी  किन-किन  देशों  के  होते  हैं  इस  ब।रेਂ  है  व्यौरे  अलग-से  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 सरकारी  कर्माचारियों  को  महंगाई  भत्ते  की  किस्स

 3118.  श्री  बालासाहिब  क्लि  पाटिस  :

 श्री  बी०  तुलसीराम  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  कमं  चारियों  को  महंगाई  भत्ते  की  एक  और  किस्त
 दिये  जाने  के  लिए  आदेश  जारी  किये  जाने  से  सम्बंधित  ब्यौरे  का  पता  लगाने  के  लिए  एक  जांच
 समिति  गठित  की
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 यदि  तो  तत्संबंयी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  समिति  अउनी  रियोर्ट  कब  तक  प्रस्तुत
 कर

 इसके  परिणाम  स्वरूप  कमंचारियों  को  महंगाई  भत्ते  की  एक  और  किस्त  देने  के

 लिए  आदेश  जारी  करने  में  कितना  बिलम्ब  और

 महंगाई  भत्ते  की  किस्तों  के  भूगत।न  हेतु  अन्तिम  आदेश  कब  तक  जारी  किये  जायेंगे  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बो०  के०  :  केन्द्रीय

 कारी  कर्मचारियों  को  1.1.1989  से  संगोधित  दरों  पर  महंगाई  भत्ता  स्वीकृत  किए  जाने  के  बारे

 में  जारी  किए  गए  उन  कपटपूर्ण  आदेशों  की  जांच  करने  के  लिए  सरकार  ने  कोई  सामिति  गठित

 नहीं  की  है  जिनसे  यह  आमात्  होता  था  fe  वे  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  जारी  किए  गए

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इन  कपटपूर्ण  आदेशों  के  जारी  होने  की  वजह  से  1.1.89  से  देय  महंगाई  भत्ते  की

 किस्त  दिए  जाने  के  आदेश  जारी  करने  में  कोई  बिलम्ब  नहीं  होगा  ।

 यह  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 पेरूमन  रेल  दुर्घटना  के  शिकार  व्यक्तियों  को  मुआवजा  राशि

 3119  :  श्री  0०  चाल्स  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1988  को  क्विलौन  के  निकट  हुई  पेरूमन  रेल  दुधंटना  में  मरे  लोगों  के

 कानूनी  उत्तराधिकारियों  द्वारा  मुआवजा-राशि  के  भुगतान  के  लिए  तदर्थ  दावा  आयुक्त  के  समक्ष
 कितने  आवेदन  पत्र  प्रस्तुत  किये

 कितने  मामलों  पर  विचार  किया  जा  चुका
 कितने  मामलों  में  स्वीकार  किये  गये  तथा  कितने  मामलों  में  इसे  स्वीकार  नहीं

 दावे  स्वीकार  न  करने  के  मुख्य  आधार  क्‍या  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  101  मृतकों  के  लिए
 111  मामले  दर्ज  कराए  गये  हैं  ।

 110  ||

 90  मामलों  में  मुआवजा  दिया  गया  ।  20  म।मले  खारिज  कर  दिये  गये  हैं  ।

 मामलों  को  इस  लिए  खारिज  किया  गया  था

 (1)  दावेदार  मृतकों  के  आश्रित  नहीं  थे  ।

 2  कोजरे  ठावे  प्रस्तत  किसे  गये थे  । दोहरे  दावे  प्रस्तुत  किये  गये  थे  ।

 3120.  ड्ा०  कृपासिधु  भोई  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  बैंक  आफ  बड़ौदा  में  गव॒त  के  कितने  मामले  प्रकाश  में

 |
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 क्‍या  इनमें  अधिकांश  मामले  गुजरात से  हैं  ।

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और
 इन  मामलों  में  शामिल  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्य  वाही  की  गयी  है  अथवा

 करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो  से
 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  इसकी  वतंमान  आंकड़ा  रखरखाव  प्रणाली  से

 बैंकों  में  पता  लगाये  गये  धोखाधड़ी  से  संबंधित  आंकड़ों  का  राज्य-वार  ब्यौरा  नहीं  मिलता
 «फिर  बैंक  आफ  बड़ौदा  द्वारा  भारतीय  रिजवं  बेंक  को  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  वर्ष  1986,

 1987  और  1988  में  घटित  धोखाधड़ी  की  कुल  संख्या  तथा  उनमें  अन्त  प्रंस्त  राशि  का  विवरण

 नीचे  दिया  गया  है  ।

 वर्ष  धोखाधड़ी  अन्तग्रंस्त  राशि
 की  संख्या  रुपये

 1986  80  361.64
 1987  97  165.22
 1988  77  56.10

 वर्ष  1986,  1987  तथा  1988  के  दौरान  धोश्ाघड़ी  के  मामलों  में  सम्मिलित

 दोषी  कम  चारियों  के  विरुद्ध  बैंक  आफ  बड़ौदा  द्वारा  की  गई  कारंवई  का  विवरण  नीचे  दिया
 गया  है  ।

 1986  1987  1988

 (1)  धोखाधड़ी  के
 आरोप  में  दोषी
 पाये  गये
 चारियों  की  संख्या  -  मि  2

 (2)  बड़ी  छोटी  सजा
 प्राप्त  कमंचारियों
 की  संख्या  28  26  33

 भारतीय  बंक  एसोसिएशन

 ]
 3122.  श्री  बनवारी  लाल  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  बैंक  एसोसिएशन  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  तथा  अन्य  बैंकों  में  स्टाफ
 के  वेतन  में  संशोधन  के  लिए  बैंकिंग  उद्योग  में  श्रमिक  संघों  के साथ  वातचीत  करता  रहता

 क्या  भारतीय  बेंक  एसोसिएशन  बैंक  प्रबंधकों  एक  पंजीकृत  श्रमिक  यूनियन  है
 अथवा  कया  इसे  बैंकों  में  स्टाफਂ  के  श्रमिक  संघ  के  साथ  बातचीत  करने  के  लिए  सरकार
 द्वारा  कोई  कानूनी  अधिकार  दिया  गया
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 यदि  तो  क्या  भारतीय  बैंक  एसोसिएशन  और  बैंकिंग  उद्योग  के  श्रमिक  संघों  के
 बीच  हुए  समझौते  वंध  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  का  कया  कार्य  वाही  करने  का  विचार  है  ?

 बिस्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआड़ों  :  जी

 और  भारतीय  बैंक  संघ  विभिन्‍न  अनुसूचित  वाणिज्मिक  बैंकों  का  एक  संघ  है
 जो  इन  बैंकों  की  ओर  से  एवार्ड  स्टाफ  की  सेवा  शर्तों  मामलों  में  एबार्ड  स्टाफ  यूनियनों  के
 साथ  बातचीत  करता  है  ।  भारतीय  बेंक  संघ  और  यूनियनों  के  बीच  समझौता  ज्ञापनों  पर  सम्बद्ध
 ओऔशद्योगिक  कानूनों  के  उपबन्धों  के  अन्तगंत  हस्ताक्षर  किए  जाते  अतः  ये  ज्ञापन  दोनों  पक्षों  को
 मान्य  होते  हैं  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 शुबाहाटी  उच्च  में  स्यायाधीशों  की  संख्या

 3123.  श्री  टोम्बोी  क्‍या  विधि  और  स्याय  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  :  विचार  गुवाहाटी  उच्च  न्यायालय  के  क्षेत्राधिकार  के  अन्तगंत
 अगरतला  ओर  अन्य  राज्यों  की  राजधानियों  में  प्रस्तावित  स्थाई  खंडपीठों  की

 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिये  न्यायाधीशों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  का  और

 यदि  ती  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विधि  और  स्यथाय  मन्त्री  तथा  जल  संसाधन  मस्‍्त्री  :  जी

 मुबाहाटी  उच्च  न्यायालय  में  वर्तमान  स्वीकृत  संख्या  12  न्यायाधीश  से  बढ़ाकर
 17  स्थाई  न्यायाधीश  और  2  अपर  न्यायाधीश  करने  का  निश्चय  किया  गया

 केरत्रीय  उत्पाद  शुल्क  को  चोरी  के  कारण  बोड़ी  श्रमिक  कल्याण  को  उपकर  का  घाटा

 ]
 3124.  श्री  सदन  पांडे  :  क्‍या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अखिल  भारतीय  बीड़ी  श्रमिक  एसोसिएशन  ने  आरोप  लगाया  है  कि  केन्द्रीय
 उत्पाद  शुल्क  की  चोरी  के  कारण  बीड़ी  श्रमिक  कल्याण  को  उपकर  का  घाटा  होता  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कदम  उठाये  गये  अथवा  उठाने  का
 विचार  है  ?

 कत  मंत्रालय  में  राजम्ब  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :  और
 सरकार  को  अखिल  भारतीय  बीड़ी  कामगार  संघ  से  ऐसा  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  जिस
 में  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  की  चोरी  का  आरोप  लगाया  गया  हो  जिससे  बीड़ी  कामगार  कल्याण
 उपकर  की  हानि  हुई  अखिल  भारतीय  सिगार  और  तम्बाकू  कामगार

 महासंघ  से  प्राप्त  एक  अभ्यावे(न  श्रम  मन्त्रालय  द्वारा  इस  मन्त्रालय  को  भेजा  गया  उक्त
 अभ्यावे दन  में  अन्य  अनुरोधों  के  साथ-साथ  एक  अनुरोध  यह  भी  किया  गया  है  कि  एक  वित्तीय
 वर्ष  में  अनुमत  बिना  ब्रांड  की  20  लाख  बीड़ियों  पर  दी  बाली  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क
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 »  फूट  वापस  ले  ली  जाय  और  साथ  ही  यह  आरोप  लगाया  गया  है  कि  बेईमान  बीड़ी  निर्माताओं
 द्वारा  ऐसी  छूट  का  नाजायज  लाभ  उठाया  जा  रह  है  जिससे  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  बीड़ी
 कल्याण  उपकर  दोनों  की  चोरी  की  जा  रही  है  ।  इस  मामले  पर  सरकार  द्वारा  विचार  किया
 गया  है  और  प्रशासनिक  कारणों  की  वजह  से  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  उक्त  छूट  समाप्त
 नहीं  की  जाय  क्‍योंकि  यह  छूट  मुख्यतः  उन  व्यक्षितयों  द्वारा  प्राप्त  की  जाती  है  जो

 कुटीर  उद्योग  क्षेत्र  में  काम  करते  हैं  ।

 रेल  अधिकारियों  को  सजिस्ट्रूट  को  शक्षितयां  प्रदान  करना

 ]
 3125.  श्री  भोये  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  कुछ  ऐसे  सुझाव  प्राप्त  हुए  हैं  कि  नामांकित  रेल  अधिकारियों  को
 मजिस्ट्रेट  की  शक्तियां  प्रदान  की  जायें  ताकि  वे  बिना  टिकट  छतों  पर  यात्रा
 करना  और  पुरुषों  द्वारा  महिला  डिब्बों  में  अनधिकृत  प्रवेश  करना  जैसे  अपराधों  पर  निर्णय
 दे

 )  इन  मामलों  के  संबंध  में  अन्य  क्‍या  सुझाव  प्राप्त  हुए  और

 इस  संबंध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्यमंत्रो  माधवराव  :  और  रेल
 1986  पर  संयुक्त  समिति  की  रिपोर्ट  में  सुझाव  दिया  गया  है  कि  कुछ  अपराधों  की  न्यायिक

 जांच  करने  के  लिये  नामित  रेलवे  अधिकारियों  को  दण्डाधिकारी  की  शक्तियां  प्रदान  की  जायें  ।

 कानूनी  अड़चनों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 राजस्थान  को  नसंदा  जल  को  सप्लाई

 3126.  श्री  वुद्धिचन्द्र  जेन  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
 नमंदा  नहर  के  निर्माण  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  और

 राजस्थान  के  बाड़मेर  और  जालौर  जिलों  में  नमंदा  नहर  का  पानी  कब  तक  पहुँच
 जायेगा  और  पानी  की  मात्रा  क्‍या  होगी  और  इससे  कितना  क्षेत्र  सचित  होने  की  संभावना  है  ?

 जल  संसाधन  संत्रालय  में  राज्यमंत्री  फुष्णा  :  और  राजस्थान  में
 नमंदा  नहर  का  निर्माण  शुरू  नहीं  हुआ  है  ।  राजस्थान  को  आवंटित  नमंदा  जल  के  616  मिलियन
 घन  मीटर  जल  से  राजस्थान  में  1.35  लाख  हेक्टेयर  क्षेत्र  को  सिंचाई-लाभ  पहुँचने  की  आशा

 तटीय  रेल  परियोजना

 ]

 3127.  श्रो  हुसेन  इलवाई  :  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 तटीय  रेल  परियोजना  की  वर्त  मान  स्थिति  क्‍या  है

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इस  परियोजना  का  कार्य
 दासयांव  तक  पूरा  करने  की  योजना

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  में  तटीय  रेलवे  के  लिये  निर्धारित  कार्यक्रम  क्या  और
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 क्‍या  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  दासगांव  से  चिपलंग  तक  तटीय  रेल
 लाइन  बिछाने  का  विचार  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्यमंत्री  माधवराव  :  मंगलोर  से  रोहा  तक
 की  लाइन  के  शेष  भाग  के  लिये  किये  गये  ताजा  सर्वेक्षण  के आधार  पर  इस  लाइन  के  प्रस्ताव  को
 विचारार्थ  तथा  स्वीकति  के  लिये  योजना  आयोग  को  भेजा  गया  योजना  आयोग  ने

 मंगलोर-उदुपी  खंड  के  निर्माण  को  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  है  तथा  इसे  1989-90  के  बजट  में
 शामिल  कर  लिया  गया

 जी  नहीं  ।

 कनाडा  के  साथ  व्यापार  और  प्रोद्योगिकी  सम्बंध

 3128.  डा०  बी०  बेंकटेश  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कनाडा  और  भारत  के  बीच  व्यापार  और  प्रौद्योगिकी  सम्बन्धों  ने  और  वृद्धि
 करने  की  पर्याप्त  गुजाइश  और

 यदि  यो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बाणिज्य  मंत्री  बिनेश  :  और  सरकार  ने  व्यपार  और  प्रौद्योगिकी  के
 क्षेत्र  मे ंभारत  और  कनाडा  के  बीच  संबंध  बढ़ाने  के  लिए  विभिन्‍न  उपाय  किए  हैं  ओर  क्षेत्रों  को
 अभिज्ञात  किया  गया  है  ।  निम्नलिखत  मुद्दों  पर  बल  दिया  गया  है  ।

 निश्चित  मदों  को  अभिज्ञात  करने  पर  विशेष  महत्व  देते  हुए  द्विपक्षीय  श्यापार  बढ़ाने
 की  संभावनाओं  का  पता  लगाना  ।

 (2)  प्रौद्योगिकी  अन्तरण  और  औद्योगिक  सहयोग  के  अवसरों  का  पता  लगाना  :  तथा
 (3)  कनाडा  को  तथा  वहां  से  वस्तुओं  के  निर्यात  की  संभावनाओं  के  स्रोत  का  पता

 लगाना  ।

 भारत  से  निर्यात  की  अनेक  मदों  को  अभिज्ञात  किया  गया  है  जैसे  इन्जीनियरी
 आटोमोब।इल  इलंक्ट्रानिक  कम्प्यूटर  कृषि  समुद्री  उत्पाद  तथा  इसी
 प्रकार  कनाडा  से  जिन  संभावित  क्षेत्र  की  वस्तुओं  कों  अभिज्ञात  किया  गया है  बे  हैं  :  इलेक्ट्रानिक

 अत्याधुनिक  इलंक्ट्रीकल  प्रोद्यौगिकी  ।  इन  उपायों  के  फलस्वरुप  दोनों  देशों  के
 बीच  द्विपक्षीय  व्यापार  बढ़ाने  की  संभावना  है  ।

 आधथिक  सहयोग  और  विकास  संगठन  की  भारतीय  बाजार  में  रलि
 3131.  श्री  बिजय  एन०  क्‍या  बाणि  ज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आर्थिक  सहयोग  और  विकास  संगठन  के  सदस्य  राज्यों  ने  भारतीय  बआजार  में  अपनी
 गहरी  रुचि  प्रदर्शित  की  है  ;

 यदि  तो  सरकार  का  इस  संगठन  द्वारा  प्रदर्शित  रुचि  से  लाभ  उठाने  के  लिए  कया
 कदम  उठाने  का  विचार
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 क्‍या  सरकार  ने  इस  संगठन  के  सदस्य  देशों  के साथ  रक्षा  और  अन्य  महत्व
 पूर्ण  क्षेत्रों  मे ंअधुनातन  प्रौद्योगिकी  के  अन्तरण  का  मामला  उठाया  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  निष्कर्ष  निकले  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  विनेश  :  और  हमारी  आयात  नीति  में
 देशों  सहित  के  सदस्य  देशों  से  होने  वाले  आयत  के  साथ  कोई  पक्षपात  नहीं  किया  जाता  ।
 इन  देशों  के  साथ  हमारे  व्यापार  इन  देशों  को  राष्ट्रਂ  का  दर्जा  देने  के  सिद्धांत
 पर  आधारित  हैं  ।

 |)  और  )  विभिन्‍न  देशों  के  साथ  परिष्कृत  तकनालाजी  के  अन्तरण  पर  बातचीत  और
 उसकी  व्यवस्था  सामरिक  और  प्रतियोगी  सुविधा  के  आधार  पर  की  जाती  है  ।

 तम्बाक्‌  बोर्ड  द्वारा  उप-कर  बसूलो

 3132.  श्री  एन०  ब्रेंकटरस्तम  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तम्बाक्‌  बोर्ड  गुट्र  तम्बाक  बेचने  वाले  उत्पादकों  और  खरीदने
 वाले  व्यापारियों  से  उप-कर  बसूल  करता

 यदि  तो  यह  उप-कर  किस  दर  से  बसूल  किया  जा  रहा  है  और  इस  प्रकार  अब
 तक  खर्च  और  शेष  यदि  कोई  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 खर्च  की  गई  धनराशि  और  प्रयोजन  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मत्रालय  में  राज्य  मत्ो  प्रिय  रंजन  दास  मु  तम्बाक  बोड़
 कर्ताओं  विक्र  ताओं  में  से  नीलामी  मंचों  पर  बेची  ज।ने  वाली  तम्बाक्‌  पर  उपकर  वसूल  कर  रहा

 -  तम्ब।क्‌  उपकर  1975  की  धारा  3  के  अनुसार  उपजकर्ताओं  से  नीलामी
 मंचों  पर  बेची  गयी  तम्व|क्‌  पर  1  पंसा  प्रति  की  दर  से  उप  कर  वसूल  किया  जाता  वर्ष
 1984  में  नीलामी  प्रणाली  में  शुरू  होने  से  अब  तक  कर्नाटक  में  पाँच  नीलामी  मौसमों  में  तया

 आन्ध्र  प्रदेश  में  चार  नील।मी  मौसमों  में  38,78,931,  38  रुपये  बसूल  किए  गए

 तम्ब।क्‌  बोड़  इस  राशि  को  भारत  की  समेकित  निधि  में  कर  देता  है  ।

 बेंकों  में  गुड  फ्राइडे  और  क्रिसमस  डे  को  सावंजनिक  छुट्टियों  के  रूप  में  घांथित  कर॒ना

 3133.  के०  वी०  थामस  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर  असम  और  मध्य  प्रदेश  में  कुछ  राष्ट्रीयकृत  बैंक  गुड़
 और  क्रिसमस  डेਂ  को  सावंजनिक  छूट्टी  के  रूप  में  घोषित  नहीं  करते

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 क्‍या  बैंकों  को  डेਂ  और  फ्राइडेਂ  को  सावंजनिक  छुट्टी  घोषित  करने
 के  निर्देश  देने  का  विचार

 वित्त  सस्तालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  सस्त्री  एडआर्डो  से
 राज्यों  में  सावंजनिक  छुट्यों  की  घोषणा  राज्य  सरकारों  द्वारा  परक्राम्य  लिखत

 1881  की  घारा  25  के  अधीन  सम्बद्ध  राज्यों  में  स्थानीय  रीति  रिवराजों  तथा  आवश्यकताओं  को
 ध्यान  में  रखकर  की  जाती  है  ।
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 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को  सम्बद्ध  राज्य  सरकार  द्वारा  घोषित  छुट्टियाँ  रखनी  पड़ती  हैं  ।

 दक्षिण  पूर्व  एशियाई  राष्ट्र  संघ  के  सदस्य  देशों  द्वारा  संयुक्त  उच्च  म  लगाता

 3134.  श्री  काली  प्रसाद  पाण्डेय  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण-पूर्व  एशियाई  राष्ट्र  संघ  के  दो  से  अधिक  सदस्य  देशों  के  संयूकत  उद्यमों  को
 दक्षिण  पूर्व  एशियाई  राष्ट्र  संघ  के  सदस्य  देशों  के  बाजार  में  प्राथमिकता  दी  जाती  और

 यदि  तो  सरकार  का  संयुक्त  उद्यम  लगाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार
 है  और  इस  संबंद्ध  में  भारतीय  उद्यमियों  ने  कितनी  दिलचस्पी  जाहिर  की  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्यमस्त्रो  प्रिय  रंजन  दास  जिन  अनुमोदित
 ओऔद्योगिक  संयुक्त  उद्यम  परियोजनाओं  में  दो  अथवा  अधिक  '”  देशों  की  भागीदार  होती
 है  उन्हें  एशियाई  बाजार  में  90  प्रतिशत  टेरिफ  प्राथमिकता  मिलती  है  ।

 विदेशों  में  संयुक्त  उद्यम  स्थ।पित  करने  के  लिए  भारतीय  उद्यमियों  से  जब  कभी
 प्रस्ताव  प्राप्त  होते  तो सरकार  उन  पर  वर्तमान  मागंदर्शी  सिद्धान्तों  के  अनुसार  विचार
 करती  है  ।

 वर्ष  1988-89  के  दौरान  निर्धारित  लक्ष्य

 )
 3135,  श्री  विष्णु  मोद्ो  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  वर्ष  1988-89  के  दोरान  रेल  पटरियों  का  नवीकरण  स्क्र  प  को  निपटाने

 विद्युतीक रण  डीजल  और  इलेक्ट्रिक  इ  जनों  तथा  सवारी  डिब्बों  का  निर्माण  करने  के  लिए
 क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए

 इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  लक्ष्य  प्राप्त  और

 यदि  लक्ष्य  प्राप्ति  में  कमी  रही  तो  इसके  क्या  कारण

 रेल  मन्त्रालय  के  राज्य  मम्त्री  माधवराव  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 असामयिक
 विधरण
 के  लिए  शि्ारित  लक्ष्य

 (1)  रेलपथ  नवीकरण  3750

 (2)  रददी  निपटान  220  करोड़  रुपये

 (3)  बिद्यू  तीकरण  680  म्रागं

 (4)  रेल  इ  जनों  का  निर्माण
 बिजली  110
 डीजल  184  (10  सावंजनिक  क्षेत्र  के

 उपक्रमों  क ेलिए  शामिल

 (5)  सवारी  डिब्बों  का  निर्माण  1642
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 हशोश का  पकड़ा  जाना

 3136.  फूलरेणु  गुहा  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  हशीश  पकड़ी  गई  और  उसका  कितना  मूल्य
 और

 इन  दो  बर्षों  के  दौरान  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए  और  उनमें  से  कितने
 व्यक्ति  दोषी  पाए  गए  ?

 बितत  सम्त्रालय  में  राजस्थ  विभाग  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  ए०  के०  :  और
 वर्ष  1987  तथा  1988  के  दौरान  हशीश  निम्नलिखित  मात्रा  में  पकड़ी  गई  थी  :-

 1987  में  1988

 14,796  17,390

 नशीले  औषध  द्रव्यों  से  संबंधित  अपराधों  में  ग्रस्त  होने  के  कारण  वर्ष  1987  में  2018
 व्यक्षिययों  तथा  वर्ष  1988  में  2007  व्यक्तियों  को  किया  गया  वर्ष  1987  में
 333  व्यक्ति  दोषी  सिद्ध  हुए  थे  ।

 अभिग्रहीत  नशीले  औषध  व्रव्यों  के  मूल्य  का  ठीक-ठीक  अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  है
 क्योंकि  यह  उनकी  शुद्ध  स्थानीय  मांग  तथा  आपूर्ति  आदि  ज॑से  अनेक  पहलुओं  पर
 निर्भर  करता  है  ।

 राष्ट्रीयकृत  बेक़ों  द्वारा  कृषि  ऋण  दिया  जाना

 7.  श्री  कमल  चौधरी  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  वर्ष  1987-88  के  दौरान  और  वर्ष  1988-89  के  दौरान
 अब  तक  कितना  कषि  ऋण  मंजर  किया  और  राज्य  वार  कितने  व्यक्तियों  को  ऋण  मंजूर
 किया  गय

 कया  सरकार  ने  पंजाब  और  अन्य  राज्यों  में  1988  में  आई  भारी  वर्षा
 और  बाढ़  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कृषि  ऋणों  पर  ब्याज  में  छूट  दी  है  अथवा  छूट  देने  का  विचा ,,,

 और

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्यमस्त्री  एडुआड्डो  फंलोरो  से
 दिसम्बर  अग्रिमों  तथा  द्विसम्बर  राशि और  के  अन्त  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के

 कृषि  अग्नरिमों  की  बकाया  राशि  और  ऋण  खातों  की  संख्या  का  व्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया
 गया  है  ।

 भारतीय  बैंक  ने  समस्त  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  को  अनुदेश  दिए  हैं  कि  वे
 तिक  विपदाओं  से  पीड़ित  व्यक्तियों  और  पंजाब  में  आई  बढ़  से  प्रभावित  व्यक्तियों  को  राहत
 प्रदान  इन  मार्ग  निर्देशों  अन्य  बातों  कै  अल्पवधिक  उत्पादन  ऋणगों  को
 वधिक  ऋणों  में  विद्यमान  सावधि  ऋणों  की  किस्तों  का  पुननिर्धारण  करने  का  तथा

 प्रभावित व्यक्तियों को आवश्यकता पर आधारित अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है । ड



 लिखित  उत्तर  17  1989

 विवरण

 दिसम्बर  1985  और  1986  के  अन्त  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  कृषि  क्षेत्रों  को  सरकारी

 क्षेत्र  के  बंकों  द्वारा  दिए  गए  अग्निम

 लाखों

 करोड़  रुपए

 राज्य/संघ  राज्य  दिसम्बर  1985  दिसम्बर  1986

 क्षेत्र  का  नाम  खाते  रकम  खाते  रकम

 उत्तरी  क्षेत्र  16.31  1768.08  17.87  2008.47

 हरियाणा  3.85  350.25  4.27  408.64

 हिमाचल  प्रदेश  1.19  41.40  1.22  49.44

 जम्मू  और  कश्मीर  0.48  22.18  0.45  24.09

 पंजाब  5.82  671.26  6.54  761.82

 राजस्थान  4.72  389.54  5.14  459°27

 चण्ढीगढ़  0.04  185.98  0.05  199.30

 दिल्ली  0.21  107.48  0.20  105.90

 उत्तर  पूर्वो  क्षेत्र  2.74  96.06  3.21  117.75

 असम  1.74  63.15  1.90  77.55

 मणिपुर  0.13  3.27  0.14  4.18

 मेघालय  0.20  6.33  0.21  6.92

 नागालैण्ड  0.06  7.97  0.07  9.61

 त्रिपुरा  0.53  11.89  0.58  15.09

 अरुणाचल  प्रदेश  00.02  0.53  0.02  1.30

 मिजो  रम  0.01  0.70  0.01  1.10

 सिक्किम  0.05  2.22  0.27  2.00

 पूर्वी  क्षेत्  26.31  982.55  29.10  1141.34

 बिहार
 -  9.57  401.28  10.40  471.23

 उड़ीसा  6.92  223.53  8.17  258.70

 पश्चिम  वंगाल  9.80  356.37  10.49  409.40

 अण्डमान  व  द्वीप  समूह  0.02  1.37  0.04  2.02

 सध्य  प्रदेश  25.38  1434.47  27.27  1628.53

 मध्य  क्षेत्र  7.17  450.88  8.08  548.77

 उत्तर  प्रदेश  18.21  983.60  19.20  1079.76
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 पश्चिमी  क्षेत्र  17.92  1315.49  19.76  1560.96

 गुजरात  6.86  471.60  7.49  555.73

 महाराष्ट्र  10.75  823.16  11.96  984.79
 गोवा  दमन  और  दीव  0.30  20.56  0.30  20.13  .

 दादरा  व  नागर  हवेली  0.01  0.17.  .  0.01  0.30
 इक्तिणी  क्षेत्र  71.33  3196.79°  77.92  3850.42
 आन्ध्र  प्रदेश  26.27  1183.14  27.42  1398.08

 कर्नाटक  14.38  770.54  16.25  927.46

 केरल  9.65  355.83  10.33  404.06

 तमिलनाडु  20.44  868.54  23.20  1096.72

 पांडिचेरी  0.58  18.44  0.71  23.76

 लक्षद्वीप  0.00  0.30  0.01  0.35

 अखिल  भारत  160.00  8793.45  175.14  10307.46

 टिप्पणी  :  पूर्णाकन  के  कारण  संभव  है  जोड़  मेल  न  खाए  ।

 तुर्कों  क ेसाथ  आर्थिक  सहयोग

 3138,  श्री  श्रोबल्लभ  पाणिप्रही  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क्‍या  सरकार  का  तुर्की  क ेसाथ  आर्थिक  सहयोग  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और
 ह

 इन  प्रस्तावों  को  लागू  करने  हेतु  कयं  वाही  की  गई  है  ?

 बाणिज्य  मस्तज्ालय  में  राज्य  मम्त्री  प्रिय  रंजन  दास  मु  :  से  तुर्की  के  साथ

 व्यापार  तथा  आर्थिक  सहयोग  को  बढ़ाने  के  लिए  सतत  प्रयास  किए  जा  रहे  आर्थिक  ही
 तकनीकी  सहयोग  सम्बन्धी  एक  भारत  तुर्की  संयुक्त  समिति  बनी  हुई  है  जो  समय-प्मय  पर  बेंठक
 करती  रही  है  ।  हाल  ही  में  तुर्की  के  राष्ट्रपति  भारत  में  दौरे  के  दौरान  किधी  भी  देश  में  तथा

 तीसरे  विश्व  के  देशों  में  संयुक्त  सहयोग  की  संभावनाओं  का  पता  लगाने  और  व्यापार  के  प्रसार

 तथा  विविधीकरण  पर  विचार  विमर्श  किया  गया  ।  यह  सहमति  हुई  कि  दोनों  देशों  में  व्यापार
 संगठन  एक  दूसरे  से  सम्पर्क  स्थापित  करें  ताकि  ऐसी  सम्भावनाओं  का  पता  लगाया  जा  सके  ।

 बम्बई  के  उपनगरीय  सेक्शन  का  दहाबू  तक  विस्तार

 3139.  श्री  अनूप  चन्द्र  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिम  रेलवे  में  बिरार  के  बज/य  च्ंगेट  से  उानगरीय  रेलवे  सेक्शन  का  दहानू
 तक  विस्तार  करने  का  प्रस्ताव

 क्‍या  इसका  सर्वेक्षण  काये  अन्तिम  चरण  में  और

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 57



 लिखित  उत्तर  17  1989

 रेल  मम्त्ालय  के  राज्य  मन्त्रो  माधवराव  :  से  जी  नहीं  |  तथापि

 इजीनियरी-एवं-यातायात  सर्वेक्षण  प्रगति  पर  है  जिसमें  दहान्‌  खंड  शामिल

 सिल्च  र-बदरपुर  रोड  पर  ऊपरी  पुल
 3140.  भरी  शुदक्क्षत  दास  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पूर्वोत्तर  रेलवे  के  बदरपुर  घाट  तथा  पंवग्राम  रेलवे  स्टेशनों  क ेबीच  सिल्चर-बदरपुर
 रोड  राजमार्ग  संखया  53)  पर  27.67  किलोमीटर  पर  ऊपरी  पुल  के  निर्माण  में  क्‍या
 प्रगति  हुई  है

 क्‍या  निर्माण  में  कोई  बिलम्व  हुआ  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  परियोजना  का  निर्माण  कार्य  शीघ्र  पूरा  करने

 के  क्‍या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 रेल  मस्तालय  के  राज्य  मस्त्री  माधवराब  सिलचर  तथा  अरुणाचल

 रेलवे  स्टेशनों  के  बीच  27.8  पर  सिलचर  बदरपुर  रोड  राजमार्ग  53)  पर

 ऊपरी  सड़क  पुल  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  सीमा  सड़क  संगठन  द्वारा  निक्षेप  कार्य  के  रूप  में  प्रायोजित

 किया  गया  है  ।

 सामान्य  व्यवस्था  की  योजना  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  रेलवे  ने  सीमा  सड़क
 संगठन  को  विस्तृत  अनुमान  भेज  दिया

 और  सीमा  सड़क  संगठन  द्वारा  अनमान  को  मंजूर  कर  लिये  जाने  तथा
 मानित  लागत  जमा  कराये  जाने  के  बाद  कार्य  निष्पादन  शुरू  किया

 सोबियत  संघ  को  रंगीन  पिक्चर  ट्यूबों  का  निर्यात

 3141,  भी  कसलनाथ  :  क्‍या  बाणि  शझय  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  सोवियत  संघ  को  कुल  कितनी  रंगीन  टेलीविजन  पिक्चर

 ट्यूबों  का  निर्यात  किया  गया  ;

 उनसे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  आय  हुई
 ;

 सिर्यात  करने  वाली  कम्पनियों  के  नाम  क्‍या  और

 इन  ट्यूबों  के  निर्यात  के  लिए  किन-किन  नए  विदेशी  बाजारों  का  पता  लगाया  गया

 वाणिज्य  सम्त्रालय  में  राज्य  मरत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  से  गत  दो
 वर्षों  में  रंगीन  पिक्चर  ट्यूबों  के  निर्यात  की  खुली  अनुमति  दी  गई  थी  ।  इन  निर्यातों  को  4  नवम्बर
 1988  से  ई  टी  टी  की  मार्फत  सरणीक्ृत  किया  गया  वर्ष  1988  के  दौरान  सोवियत  संघ

 की  6.5  लःख  के  रंगीन  टेलित्रिजन  पिक्चर  ट्यूबों  का  निर्यात  किया  सही  रूप  में  निर्यात
 की  गई  रंगीन  पिक्चर  ट्यूबों  री  संख्या  तथा  उनसे  अर्जित  विदेशी  मुद्रा  के  ब्यौरे

 ऐण्ड  द्वारा  वस्लुवार  आँकड़े  संकलित  करने  के  बाद  ही  उपलब्ध  हो  इन  निर्यातों  के
 शामिल  कम्पनियाँ  हैं  फीनिक्स  आदि  ।  इन  निर्यातों  के  लिए  जिन  नए
 विदेशी  ब,ज।रों  पता  लगाया  जा  रहा  है  वे  हैं  रोमानियाँ  आदि  ।
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 लिखित  उत्तर

 न्यू  इश्डिया  ऐश्यारेंस  कंपनो  में  सुपरिटेंडेंट  प्रेड  समाप्त  करना

 3142.  भीसती  ऊषा  बर्मा  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  न्यू  इण्डिया  एश्योरेंस  कंपनी  में  दाबा
 क्षकों  के  बारे  में  ।3  1988  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  10965  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  न्यू  इन्डिया  एश्योरेंस  कम्पनी  में  दावा  मंेकेनिकल  इन्जीमनियरों  आदि
 ज॑ से  तकनीकी  कमंचारियों  को  सहायक  प्रशासनिक  अधिकारी  ग्रेड  में  भर्ती  किए  जाने  से  पूर्व
 टंडेट  के  ग्रेड  में  भर्ती  किया  जा  रहा  था  ;

 यदि  तो  सुपरिटेडंट  के  जिसमें  तकनीकी  कर्ंचारियों  की  भर्ती  की  जानी
 को  कब  से  समाप्त  किया  गया  है

 ;  और

 सुपरिट्डंट  के  ग्रेड  को  समाप्त  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  भस्त्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  ऐडुआड्डो  जी

 हाँ  ।  न्यू  इण्डिया  एश्योरेंस  कम्पनी  ने  वर्ष  1973  से  पूर्व  मोटरों  के  दावों  के  सर्वेक्षण  और  मूल्यांकन
 के  लिए  मोटर  दावा  निरीक्षकों  की  अधीक्षक  ग्रंड  में  की  थी  ।  ये  अधीक्षक  सामान्य  तौर

 आटोमोबाइल  इ  जीनियरी  में  डिप्लोमा  प्राप्त  थे  तथा  इन्हें  कुछ  वय्यों
 का  व्यावहारिक  अनुभव

 भी  था  ।  ऐसे  अधीक्षकों  में  से अधिकांश  को  सहायक  प्रशासनिक  अधिक।रियों  के  रूप  में  पदोन्‍नत
 किया  जा  चुका  है  ।

 अधीक्षक  के  ग्रंड  को  समाप्त  नहीं  किया  गया  1974  के  बाद  से  इस  ग्रेड
 में  कोई  भर्ती  नहीं  की  गई

 प्रशासनिक  कारणों  से  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  अधीक्षक  के  ग्रेड  में  भर्ती  न  की
 जाए  ।  साधारण  बीमा  लिपिकीय  तथा  अधीनस्थ  कमंचारीयर्ग  के  वेतनमानों  और  अन्य
 सेवा  शर्तों

 का  मुक्तिक रण  तथा  संशोधन  योजना  1985  के  अन्तगंत  यह  व्यवस्था  की  गई
 है  कि  कम्पनी  द्वारा  अधीक्षक  के  पद  के  लिए  कोई  नई  भर्ती  नहीं  दी

 जाएगी  |  साधारण  बीमा
 निगम  द्वारा  तैयार  गई  भर्ती  संबंधी  नीति  अथवा  पदोन्‍नत  संबंधी  नीति  में  भी  इस  संवर्ग  में  भतीं
 करने  का  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।

 नशीली  औषधियों  का  पता  लगाने  के  स्वदेशी  किट

 3143.  श्री  छिन्‍तामणि  जेना  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  औषधों  का  व्यापार  रोकने  ने  उपकरण  के
 बारे  में  3  1989  के  अतारांकित  प्रश्न  1331  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने की  ऋूपा
 करेंगे  कि  :

 नशीली  औषधियों  का  पता  लगाने  वाली  किट  की  अनुमानित  लागत  कितनी  है  ;
 क्या  आयातित  किट  की  तुलना  में  इसका  कार्य  निष्पादन  संतोषजनक

 दैश  की  मांग  परी  करने  के  लिए  इसका  उत्पादन  बढ़ने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे
 और

 क्‍या  सरकार  इसका  निर्यात  करने  पर  भी  विचार  कर  रही  है  ?

 वित्त  सम्ब्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मस्त्री  ए.के  ):  से  नशीली
 औषधियों  का  पता  लगाने  वाली  किट  की  अनुमानित  लागत  1,500/  है  ओर  इसके
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 साथ  करों  की  रकम  अतिरिक्त  होगी  ।  स्त्रदरेगी  किट  का  नपता  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  द्वारा  नशीली
 औषधियों  का  पता  लगाने  के  लिए  तंयार  मानक  किट  के  आधार  पर  गया  अत
 आशा  है  कि  इनका  कार्य  निष्पादन  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  किट  के  समतु  लय  होगा  t

 प्रवर्तन  एजेन्सियों  को  निदेश  दिये  गये  हैं  कि  वे  इनके  सम्बन्ध  में  अपने  अनभवों  के  बारे  में  सूचित
 करें  तथा  इन  किटों  के  कार्य  निष्पादन  के  बारे  में  सुझाव  दें  ।  हिन्दुस्तान  एन्टीबाइटिक्स  लिमिटेड  ने

 1989  तक  ऐसी  2000  किटों  को  निर्मित  करने  की  योजना  बनाई  है  ।  आशा  है  कि  इनकी
 बतंमान  संख्या  स्वदेशी  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  होगी  तथा  फर्म  इनका
 निर्यात  करने  की  स्थिति  में  होगी  ।  नशीले  औषध  द्र॒व्यों  के  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  प्रभाग  को  इस  विषय
 पर  पहले  ही  लिखा  जा  चुका  है  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  का  कार्य-निष्पादन

 3144.  श्रीमती  जयम्ती  पटनायक  :  क्या  वाणिज्ण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  राज्य  व्यापार  निगम  का  वर्ष-वार  कितना  कार्य-निष्पादन

 क्‍या  राज्य  व्यापार  निगम  ने  अपने  विभिन्‍न  निर्यात  संवर्धन  कार्यों  में  सुधार  लाने  के

 लिए  कदम  उठाए  ओर

 यदि  तो  वर्ष  1988-89  के  पहले  नो  महीने  के  दौरान  राज्य  व्यापार  निगम  का
 निर्यात  संबंधी  कर्य-निष्पादन  क्‍या  रहा  है  ?

 वाणिज्य  सस्त्रालय  में  राज्य  सस्त्री  प्रिय  रंजन  दास  मु  :  पिछले  तीन  वर्षों
 के  दौरान  राज्य  व्यापार  निगम  का  व्यापार  कारोबार  के  रूप  में  कार्य-निष्पादन  निम्नोक्त  अनुसार
 रहा  है  :-  पककिस

 रुपये
 1985-86  5-86  2551
 1986-87  2735
 1987-88  3646

 हाँ  स  टी  सी  ने  अपने  निर्यात  संवर्धन  कायंकलापों  में  सुधार  लाने  के लिए
 अनेक  कदम  उठाए  हैं  ।

 1988  की  अवधि  के  दौरान  एस  टी  सी  के  निर्यात  263  करोड़
 मूल्य  के  हुए  ।

 3145.  श्री  परसरास  भारहाज  :  क्‍या  विधि  और  न्यायमंत्री  यह  बताने  की  क्‌पा  करेंगे  कि  :

 कितने  केन्द्रीय  अधिनियमों  का  हित  अनुवाद  किया  गया  है  तथा  कितने
 अधिनियमों  का  हिन्दी  अनुवाद  अभी  किया  जाना  है

 इन  अधिनियमों  के  अनुवाद  हेतु  क्‍या  प्रबंध  किये  गये  हैं  और  क्‍या  ये  प्रबंध  इस
 प्रयोजन  के  लिये  पर्याप्त  और

 शेष  अधिनियमों  का  हिन्दी  अनुवाद  कब  तक  कर  लिया  जायेगा  ?

 अधिनियमों  का  हिम्दी  में  अमुवाद
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 रु  एफ»  कमा

 विधि  और  भ्याय  संत्रालय  सें  राज्ययंत्री  ड्  तारीख
 28-2-1989  तक  1425  केन्द्रीय  अधिनियमों  का  हिन्दी  में  अनुवाद  किया  जा  चुका  है  ।  वर्ष

 में  अधिनियमित  दो  केन्द्रीय  अधिनियमों  का  अनुवाद  किया  जाना  शेष  है।इस  समय

 कुछ  प्रवर्गं  के  अधिनियमों  जैसे  अस्थाई  विनियोग  अधिनियम  ओर  ऐसे
 *  नियमों  का  जो  अप्रचलित  हो  गये  अनुबाद  नहीं  किया  जाता  मूल  अधिनियमों  के  पाठ

 में  संशोधन  करने  वाले  कुछ  संशोधनकारी  अधिनियमों  का  अलग  से  अनुवाद  नहीं  किया  जाता
 क्योंकि  वे  मूल  अधिनियमों  में  सम्मिलित  किये  जा  सकते  हैं  ।

 केन्द्रीय  अधिनियमों  के  अनुवाद  का  कार्य  विधाई  बिभाग  के  राजभाषा  खंड  को
 सौंपा  गया  इसके  लिये  विद्यमान  व्यवस्था  पर्याप्त  है  ।

 यह  कार्य  लगभग  6-8  मास  में  पूर्ण  हो  जाने  की  संभावना  है

 भू-जल  संसाधनों  के  दुरुपयोग  के  कारण  जमीन  का  बंजर  हो  जाना

 3146.  श्री  मुल्लापल्ली  रामअबन्त्रन  :  क्या  जल  सुंसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  भू-जल  संसाधनों  के  दुरुपयोग  के  प्रतिकल  जिससे  व्यापक
 क्षेत्रों  में जमीन  बंजर  हो  जाती  के  संबंध  में  कोई  रिपोट  प्राप्त  हुई  है  ।

 यदि  ह  किस  सीमा  तक  पानी  का  दुरुपयोग  हुआ  है  और  इसके  कारण  कितनी

 भूमि  बंजर  हो  गई  और

 सरकार  ने  देश  के  जल  संसाधनों  के  संरक्षण  तथा  उचित  उपयोग  के  लिये  क्‍या

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  जी
 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 देश  के  जल  संसाधनों  को  सुरक्षित  रखने  तथा  उनका  उपयोग  करने  के  लिये  किये
 गये  उपायों  में  ये  शामिल  हैं:-बांधों  तथा  जल  एकत्र  करने  वाली  संरचन  का  अब
 शुष्क  क्षत्रों  में  माइक्रो-जल  विभाजकों  में  एकीकृत  भूमि  और  जल  जलग्रहण
 क्षेत्र  मृदा  संरक्षण  और  ड्रिप  तथा  स्प्रिन्कलर  सिंचाई  प्रणालियों  जेसे  जल  बचाने  वाले
 विभिन्‍न  साधनों  के  प्रयोग  को  बढ़ावा  देना  ।

 बकरे  तथा  पघेंस  के  मांस  का  निर्यात

 3147,  श्री  चितामणि  जेना  :  क्‍या  वाणिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  बकरे  तथा  भंस  के  मांस  का  निर्यात  किया  जा  रहा  यदि  तो  गत  तीन
 वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  कितनी  मात्रा  में  मांस  का  निर्यात  किया  गया  और  इससे  कितनी  विदेशी
 मुद्रा  अजित  की  गई

 इसका  निर्यात  किस  एजेंसी  के  माध्यम  से  किया  जा  रहा  है  और  किन-किन  देशों
 को  इसका  निर्यात  किया  जाता  14
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 क्‍या  कुछ  देशों  ने  मारत  से  बकरे  तेरा  भैंसे  के  मास  के  आयात  पर  प्रतिबंध  लगा
 द्व्यिः

 यदि  तो  इन  देशों  के  नाम  कया  हैं  और  इसके  क्या  कारण  और

 इस  व्यापार  को  बढ़ाने  के  लिये  नये  वाजारों  का  पता  लगाने  हेतु  क्या  कदम  उठाये
 जा  रहे  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रियरंजन  दास  :  जी  गत  तीन
 वर्षों  के  दोरान  निर्यात  किये  गये  बकरे  तथा  भंस  के  मांस  का

 मूल्य  तथा  उसकी  मात्रा  नीचे  दी

 गई
 बकरे  का  मांस

 वर्ष  मात्रा  मूल्य
 टन  रुपये

 1985-86  10,618  24.12
 1986-87  9,378  22.97
 1987-88  7,968  21.91

 भैंस  का  मांस

 वर्ष  मात्रा  मूल्य
 टन  रुपये

 1985-86  5-86  31,623  31.18
 1986-87  30,064  45.84
 1987-88  51,540  67.04

 मांस  का  निर्यात  अनेक  गर  सरकारी  निर्यातकों  द्वारा  किया  जा  रहा  जिन  प्रमुख
 देशों  को  मांस  का  निर्यात  किया  जा  रहा है  वे  हैं  :  कुरव॑त  तथा  बहरीन  ।

 और  जी  हां  ।  सऊदी  अरब  ने  भारतीय  मवेशियों  में  कथित  बीमारी  फंलने  के
 कारण  1982-83  से  भारत  से  भंस  के  मांस  का  आयात  पर  प्रतिबंध  लगा  दिया  था  ।  कुवंत  ने
 भी  इसी  कारण  से  1985  में  भैंस  के  मांस  पर  प्रतित्रंध  लगा  दिया  जिसे  अब  आंशिक  रूप  से

 हटा  लिया  गया  है  ।

 निर्यातकों  और  एपीडा  द्वारा  अधिक  बाजारों  का  पता  लगाने  के  प्रयास  किये  जा

 रहे  हैं  ।

 3148.  श्री  चितामणि  जेना  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कुछ  भारतीय  औषध  निर्माता  एककौं  ने  विदेशों  में  ओषध  निर्माता  एकक  स्थापित
 करने  का  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  इन  निर्माता  कम्पनियों  के  नाम  क्‍या  हैं  तथा  इनका  किन  किन  देशों
 में  ऐसे  एकक  स्थापित  कसने  का  विचार  और

 क्‍या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  स्वीकृति  दे  दी  है  ?

 विदेशों  में  औदयध  निर्माता  एककों  की  स्थापना

 652



 26  1910  ५  लिखित  उत्तर

 वाणिज्य  मंबरालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रियरजन  दास  :  और
 अपैषधियों  के  उत्पादन  के  लिये  सोजियत  संध  में  संयुक्त  उद्यम  स्थापित  करने  के  लिये  मंसर्स

 यूतीकेप  लेवोटरीज  से  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  ।

 नहीं  ।

 हांगकांग  और  सिगाषुर  से  रगीन  सेट  तथा  लाना

 ]
 3149.  श्री  जगस्नाथ  फ्लयायक  :  क्‍या  क्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुछ  ऐसे  सिडीकेट  बन  गये  हैं  जो  भारतीय  पयंटकों  को  रंगीन  सैट
 तथा  लाने  हेतु  मात्र  दोया  तीन  दिन  के  लिये  हांगकांग  और  सिंगापुर  बार  बार

 भेजते  रहते  हैं  और  वहां  से  लाई  गई  उक्त  वस्तुओं  को  बहुत  अधिक  लाभ  लेकर  बेचते

 यदि  तो  गत  एक  वर्ष  में  प्रति  दिन  औसतन  कितने  सेट  और
 देश  में  लाये  गये  और

 इस  संत्रंध  में  सरकार  द्वारा  कौन  से  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालग  में  राजस्थ  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :  सरकार  को

 ऐसे  किसीं  संगठित  गिरोह  के  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  जो  मुनाफे  पर  बेचंने  के  लिये  रंगीन
 सैंट  और  लाने  के  वास्ते  भारतीय  को  नियमित  रूप  से  केवल

 दो  अथवा  तीन  दिन  के  लिये  हांगकांग  और  भसिंगापुर  भेजता  हो  |  तथापि  प्राप्त  रिपोर्टों  से  यह
 पता  चलता  है  कि  कुछ  व्यक्ति  हांगकांग  और  बैंकाक  अपने  वाहकों  को  कम

 अवधि  की  यात्रा  पर  भेज  कर  वहां  से  संटों  जैसे  इलक्ट्रानिकी  उपकरणों  को  आयात  करने
 का  प्रबंध  करते  हैं  और  उन्हें  ब।ज।र  में  बेचते  हैं  ।

 *
 सरकार  इस  संबंध  में  कोई  आंकड़े  नहीं  रखती  है  ।

 समाहतलियों  को  यह  सलाह  दी  जाती  है  कि  वे  ऐसे  अधिसून्रित  माल  के  हाकरस
 और  डीलरों  पर  छापे  सिंग।पुर  और  हांगकांग  से  आने  वाले  विमान  यात्रियों  क ेअसब/ब  की

 व्यापक  छानबीन  की  जाती  जहां  तिजारती  माल  असबाब  के  रूप  में  ल/या  जाता  है  उन

 मामलों  में  उसे  न्‍्यायनिर्णयन  अधिक।रियों  द्वारा  तत्काल  जब्त  कर  लिया  जाता  है
 !

 भारत  में  कार्यरत  विदेशों  बंक

 करो  जगम्माथ  पटना  उक्त  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  कितने  विदेशी  बैंक  कार्यरत  हैं  और  इनमें  से  प्रत्येक  की  श,खाओं  की

 संख्या  का  ब्यौरा  क्‍या

 इनमें  से  प्रत्येक  बैंक  को  भारत  में  अपने  कारोब7र  से  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 हुई  आय  का  ब्यौरा  क्‍या
 क्‍या  विदेशी  बैंकों  में  जमा  राशि  में  प्रत्येक  वर्ष  वृद्धि  हो  रही  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीयकृत  बेकों  की  जमा  राशि  में  बृद्धि  करने  हेतु
 क्या  कवम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 कु
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 वित्त  मंत्रालव  में  अविक  काई  थिनाग  में  राज्यरंत्री  एडुआर्डो  :  और

 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  इस  समय  भारत  में  21  विदेशी  बैंकों  की  137

 शाखायें  कार्य रत  हैं  ।  इन  शाखाओं  की  बैंक-वार  संख्या  और  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  बैंकों

 द्वारा  अजित  लाभ  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 और  भारत  में  कार्यरत  विदेशी  बैंकों  की  जमा  राशियां  दिसम्बर  1985  के

 अन्तिम  शुक्रवार  को  2680.90  करोड़  रुपये  थी  जो  दिसम्बर  1988  के  अन्तिम  शुक्रवार  को  बढ़
 कर  5276.27  करोड़  रुपये  हो  गई  पिछले  चार  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  कुल
 जमाराशियों  में  भी  लगातार  वृद्धि  हुई  है  और  उनके  आंकड़े  निम्नलिखित

 :  करोड़
 दिसम्बर  1985  52366.91

 दिसम्बर  1986  63666.71

 दिसम्बर  1987  74135.81

 जमा  राशियां  जुट/ना  राष्ट्री  यकृत  बैंकों  का  महत्वपूर्ण  कार्य  ह ैऔर  वे  अपनी  सेवाओं  बैंकिंग
 सुविधाओं  के  माध्यम  से  इसके  लिये  निरन्तर  प्रयास  करते  रहते  हैं  ।

 बैंक  का  नाम  शाखाओं  लाभ
 की  संख्या  1985  1986  1987

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)

 1.  प्रिडलेज  बँक  पी.एल.सी  56  7.68  14.05  16.86

 2.  सिटी  बंक  6  18.10  8.35  7.56

 3.  दी  हांगकांग  एण्ड  शंघाई
 बैंकिंग  कार्पोरेशन  20  4.80  5.28  11.27

 4.  स्टेन्डडड  चाटंड  बैंक  24  1.87  9.17  4.63

 5.  बेंक आफ  क्र  डिट  एण्ड  कामर्स  .

 इंटरनेशनल  2.14  8.84  5.70

 6.  अमेरिकन  एक्सप्रेस  बेंक  3  0.87  5.00  6.88

 7.  बैंक  आफ  अमेरिका  नेशनल

 ट्रस्ट  एण्ड  सेविस  एसोसियेशन  4  5.35  8.32  3.24

 8.  दी  बैंक  आफ  टोकियो  3  1.24  3.76  0.47

 9.  दी  ब्रिटिश  बैंक  आफ
 मिडिल  ईस्ट  1  1.09  1.22  2.75

 10.  जैंस  नेशनल  दे  पेरिस  5  0.38  1.50  1.24

 Ll  अल्गेमन  बैंक  निदरलंड  3  0.98.  1.00  1.27
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 28,  बैंक  इण्डोसूज  0.62  लिखित
 12.  डचेस  बैंक  2  0.52  0.53  0.42
 13.  बैंक  आफ  ओमान  0.52  0.34  0.46
 14.  सोसिएट  जैनराल  1  0.04  0.64  0.46
 15.  ओमान  इंटरनेशनल  बैंक

 ]।  (..«»)  0.04  0.60  0.13
 16.  आबूधाबी  कामरशियल  बँक  1  (....)  0.04  0.08  0:09
 17.  दी  मितसुइ  बैंक  1 (....)  0.36  0.26  0.36

 18.  दी  बैंक  आफ  नोवा  स्कोटिया  ।.  (...)  0.36  0.30  0.36

 20.  स्ेताली  बेंक  1. (....)  0.01  0.20  0.41

 20.  बैंक  आफ  बहूरीन  एण्ड  कुबत

 कि  कि  0.19

 जोड़  कि  70.04.  66.59

 (....)  घाटा  दर्शित  करता  है  ।

 उत्पाद  शुल्क  की  चोरी  का  पता  लगाने  के  लिए  छापे

 श्री  मोहन  भाई  पढेल  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  वर्ष  (....)  के  दौरान  उंत्पाद  शुल्क  की  चोरी  का  पता  लगाने  के

 लिए  पूरे  देश  में  छापे  मारने  का  काम  आरम्भ  किया

 यदि  तो  सरकार  ने  किन-किन  क्षेत्रों  में  ऐसे  छापे  मारे

 इसके  क्‍या  परिणाम  निकले  और

 सरकार  ने  उत्पाद  शुल्क  की  चोरी  में  लगे  व्र्याक्तियों  के  विरुद्ध  व  या  कार्यवाही  की

 बित्ल  मंत्रालय  में  राजस्व  जिभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  से
 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्कों  के  अपवंचन  का  पता  लगाना  सरकार  की  सतत्‌  अथनायी  जाने
 बाली  एक  नीति  है  ।  वर्ष  1988  के  समस्त  भारत  में  केन्द्रीय  उत्पादन  णुल्कों  के  अपवंचन
 के  कुल  5334  मामलों  का  पता  लगाया  गया  था  जिनमें  352.22  करोड़  रुपये  का  शुल्क्र  ग्रस्त

 इस  अवधि  के  दौरान  समस्त  भारत  में  कुल  1543  तलाशियाँ  ली  गई  वर्ष  1988  के
 दौरान  पकड़े  गए  माल  का  मूल्य  लगभग  42.16  करोड़  रुपये  है  ।

 पता  लगाए  गए  मामलों  में  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  करने  के  विभागीय
 कारियों  द्वारा  न्याय  निणंयन  संबंधी  कार्यवाहियाँ  कीਂ  जाती  हैं  ।  न्‍्यायनिर्णयन  संबंधी  कार्यवाहियों
 में  शुल्क  की  मांग  करने  के  प्रत्येक  म।मले  के  गुणावगुभों  पर  निर्भर  करते  हुए  जु्माने  और
 अर्थ-दण्ड  भी  लगाये  जाते  उपयुक्त  कायंवाही  के  अतिरिक्त  उपयुक्त  पाये  गये  मामलों  में

 अशियोजन  संबंधी  कार्यवाहियां  भी  की  जाती  वर्ष  1988  के  दौरान  चलाए  गए  अभियोजन
 की  संडया  130  है  ।
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 पयंटक  डिब्बों  के  रोक  प्रभार  में  वद्ध

 3152.  प्रो०  मधु  दण्डबते  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  रेलवे  ने  पयंटक  डिब्बों  के  रोक  प्रभार  में  500  रुपये  प्रतिदिन  से  वृद्धि  करके
 2400  रुपये  प्रतिदिन  कर  दिया

 यदि  तो  क्या  इस  प्रकार  आयोजित  यात्राओं  से  प्यंटन  संवर्धव  पर  कोई

 कूल  प्रभाव  और

 यदि  तो  क्या  शैक्षणिक  यात्राओं  के  लिए  रियायतें  दी  जायेंगी  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  गर
 वातानुकुलित  आरक्षित

 सवारी  प्यंटन  यानों/।लूनों  के  लिए  स्कौनी  प्रभारों  में  12  घण्टे  क ेलिए  या
 उसके  भाग  के  रूप  में  प्रति  घंटे  के  हिसाब  से  संशोधन  किया  गया  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अस्टई  में  गन्दी  बस्तियों  में  नागरिक  सुविधायें

 3153.  प्रो०  मधु  दण्ठवते  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  गन्दी  बस्ति  सुधार  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  बम्बई  में  रेलवे

 भूमि  पर  बसी  गन्दी  बस्तियों  यें  नागरिक  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  और  वहाँ  के  निवासियों  को

 भू-घृति  प्रदान  करने  के  लिए  ननुरोध  किया  और

 यदि  तो  क्‍या  मध्य  रेलवे  ने  इसके  लिये  अ।वश्यक  स्वीकृति  दे  दी  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  हाँ  ।

 नहीं  ।

 मछली  पालन  में  चारे  पर  होने  बाला  व्यय

 3154.  प्रो०  सधु  दंडजते  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मछली  पालन  जो  कि  एक  निर्यातीन्मखी  उद्योग  है  चारे  पर  बहुत  धनराशि
 ब्यय  होती  है  ;

 यदि  तो  क्य  उद्योग  को  झींगा  मछली  के  लिए  आयातित  चारे  पर  तब  तक
 निर्भर  रहना  पड़ेगा  जब  तक  क्रि  देश  में  चारा  तैयार  करने  वाली  फैक्टरियाँ  पर्याप्त  संख्या  में
 स्थापित  नहीं  हो  और

 यदि  तो  कया  सरकार  झींगा  मछली  के  निर्यात  के  मामले  में  विश्व  बाजार  में

 स्पर्दगा  कायम  रखने  की  दृष्टि  से
 आयातित  च.रे  पर  आयात  शुल्क  हटाएगी  ?

 बाणिज्य  मंत्रालय  में  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  हाँ  ।

 अभी  तक  भारत  में  कोई  कम्पनी  पौष्टिक  रूप  से  हाई  एनर्जी  का  झींगा

 खाद्य  नहीं  बना  रही  है  ।
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 जभूपएपएएयए  चज्पभपएण

 सरकार  दिनांक  16.5.  1988  से  क्षींगा  खाद्य  क ेआय:त  पर  पहले  ही  आयात  शुल्क
 को  घटाकर  35  प्रतिशत  करके  शुल्क  रियायत  दे  चुकी  है  ।

 सारतोय  स्टेट  बक  हारा  दिये  गये  ऋण

 3155.  झञी  संयद  शाहबुद्दोन  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988  के  दोरान  भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  कुल  कितने  ऋण  दिए  ;

 गत  वर्ष  के  दोरान  विभिन्‍न  प्राथमिक  क्षेत्रों  क्षेत्रवार  कितने  ऋण  दिए  ;

 इस  वर्ष  के  दौरान  भारतीय  स्टेट  बैंक  द्वारा  प्राथमिक  क्षेत्र  को  और  कमजोर
 अल्प  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  आदि  के  लोगों  को  दिए  गए  ऋण
 का  अनुपात  क्‍या  और

 क्‍या  भारतीय  स्टेट  बक  को  अपने  कुल  ऋणों  में  कमजोर  वर्गों  का  हिस्सा  बढ़ाने  और
 प्राथमिक  क्षेत्र  के  ऋण  में  वृद्धि  करने  के लिए  कोई  निदेश  जारी  किए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्नी  एरुआड्डों  :  और
 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  वरं  मान  आंकड़ा  सू  प्रणाली  किसी  वर्ष  में

 दिए  गए  अग्रिमों  से  संबंधित  सूचना  प्राप्त  नहीं  दिसम्बर  1988  के  अंत  में
 भारतीय  स्टेट  बेंक  के  बकाया  बेंक  ऋणों  की  राशि  18824  करोड़  रुपये  थी  ।  दिसम्बर  1988  के  -

 अंत  में  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  अग्निमों  के  बकाया  राशियों  का
 क्षेत्रवार  ब्यौरा  निम्नानुसार

 प्राथंमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  के  अंतर्गत  कुल  अग्रिम  8478  करोड़  रुपये

 (1)  क्षि  अग्रिम  3489  करोड़  रुपए
 (2)  लघू  उद्योगों  को  अग्रिम  3560  करोड़  रुपए
 (3)  अन्य  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्रों  को  अग्रिम  1429  करोड़  रुपए

 और  दिसम्बर  1988  के  अंत  समाज  के  कमजोर  वर्गों

 जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  सदस्यों  को  दिये  गय्रे  ऋगों  की  वाया  राशियों  का

 पात  उसी  तारीख  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  दिये  गये  ऋण"ों  की  बकाया  राशि  का  25.1

 प्रतिशत  बैठता  है  ।  भारतीय  स्टेट  बैंक  सहित  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  से  कहा  गया  हैं  कि

 अपने  कुल  ऋणों  का  40  प्रतिशत  तथा  10  प्रतिशत  हिस्सा  क्रमशः  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्रों  और

 समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  दें  ।  दिसम्बर  1988  के  अन्त  तक  की  स्थिति  के  भारतीय

 स्टेट  बैंक  ने  इन  लक्ष्यों  को  पूरा  कर  लिया  था  ।

 काज  का  आयात  तथा  निर्यात

 3156.  ,  श्री  संयद  शाहबुद्दीन  ;  क्या  बा,णज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  कितनी  मात्रा  में  हरे  काजू  का
 आयात  किया

 तनर्यात इसी  अवधि  के  वर्ष-वार  कितनी  मात्रा  में  संशोधित  काजू  का  निर्यात  किया



 लिंखित  उत्तर  17  1989

 देश  में  हरे  काजू  का  उत्पादन  बढ़ाने  क ैलिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ;

 खुदरा  पैकटों  में  बन्द  किये  जाने  के  अतिरिक्त  थोक  में  कितने  प्रतिशत  संसोधित

 काजू  का  निर्यात  किया  जाता  और

 अद्यतम  वेंष  के  लिए  आयात  कौ  प्रति  यूनिट  लागत  एवं  भिर्योत  के  असंत
 जिसके  लिए  आंकड़े  उपलब्ध  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  प्रिय  रंजन  दास  :  पिछले  तीन  वर्षों  के

 दौरान  आयात  किए  गए  कच्चे  काजू  की  मात्रा  निम्नलिखित  है  ।

 1985-86  5-86  1986-87  1987-88

 23310  एमटी  49045  एमटी  42256  एमटी

 नोट  अनन्तिम

 #  काजू  निर्यात  संवर्धन  आई  ऐंड  कलकत्ता  और

 राजस्व  केन्द्रों  से  प्राप्त  आंकड़ों  के  आधार  पर  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के दोरान  निर्यात  की  गई  काजू  गिरी  काजू  से

 की  मात्रा  :

 1985-86  5-86  1986-87  6-87  1987-88
 ३7097  एमटी  41759  एमटी  36949  एमटी

 ७  काज्‌  निर्यात  संवर्धन  ऐंड  कलकत्ता  और
 राजस्व  केन्द्रों  से  प्राप्त  आंकड़ों  के  आधार  पर

 देश  में  हरे
 काजू  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  उठाए  गए  मुछ््य  कदमों  में  शांमिल

 (1)  काजू  की  खेती  के  अंतगंत  कृषि  भूमि  में  वृद्धि  ।

 (2)  उच्च  उपज  देने  व।ली  किस्‍्मों  के  प्रयोग  कीट  नियंत्रण  और  उन्नति  तंकनीकों  के

 प्रयोग  से  उत्पादकता  में  वृद्धि  ।

 (3)  उत्पादकता  वृद्धि  के  उद्देश्य  से  अनुसंधान  करना  ।

 भुनी  हुई  और  नमक  लगी  हुई  काजू  गिरियीं  का  फुटकर  उपभोक्ता  पैकटों में
 बार  काजू  गिरी  के  कुल  निर्यात  मूल्य  का  0.2  प्रतिशत  के  लगभग  होता है  ।

 वर्ष  1987-88  लिए  आयात  की  एकक  लागत  15.92  किग्रा थी
 और  (2)  काजू  गिरी  की  निर्यात  भांष्रा  322.7  करोड़  थी  ।

 #  काजू  निर्यात  संवर्धन  आई  ऐंड  कलकत्ता और  राजस्व
 केन्द्रों  से  प्राप्त  आंकड़ों  के  आधार  पर  .

 बन्बई  में  हेरोइस  का  पकड़ा  जाना
 3157.  श्री  प्रकाश  चसा  :

 ,  श्री  धर्मपाल  सिह  सलिक  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :
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 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  1989  को  एक्सप्रेसਂ  में
 बय॑  5  करोड़  सीज्डਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  कोई  गिरफ्तारी  की  गई  है  ;  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्‍या  कायंवाही  की  है  ?

 वित्त  मम्त्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  ए०  के०  :  से
 हाँ  ।  नारकोटिक  नियंत्रण  बम्बई  के  अधिकारियों  ने  8.2.  1989  को  बम्बई  के  एक

 होटल  से  5  किलोग्राम  हेरोइन  को  पकड़ा  था  ।

 पकड़े  गये  नशीले  औषध-द्रव्य  के  मूल्य  का  ठीक-ठीक  अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  है
 क्यों कि  यह  उसकी  क्ष्यानीय  मांग  तथा  आपूर्ति  आदि  जैसे  अमेक  पहलुओं  पर

 निभर  करता  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  स्वापक  औषध  द्रव्य  तथा  मन:प्रभावी  पदार्थ  1985  के  अन्तर्गत
 उपयुत  कारंवाई  हेतु  नाइजीरिया  के  दो  राष्ट्रिकों  को  गिरफ्तार  किया  गया  था  ।

 केरल  में  गांजे  की  खेती

 श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :

 क्री  पी०ए०  एस्टनी  :  क्‍या  बिश्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केरल  में  गांजे  की  खेती  में  बृद्धि  हो  रही  है  ;

 य॑दि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 और  यह  खेती  किन-किन  स्थानों  पर

 होती  है  ;  |
 सम्बन्धित  अधिकारियों  द्वारा  केरल  में  वर्ष  1988  में  गांजे  की  लेती  को  किस  सीमा

 हक  किया  गया  और

 केरल  के  कौन-कौन  से  मुख्य  जिलों  में  यह  खेती  नष्ट  की  गई  थी  ?

 वित्त  मन्‍्त्रालंय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  भन्‍्त्री  ए०  के०  :  से
 ब्राप्त  से  यंहू  पता  चलता  है  कि  केरल  के  इंडकी  जिले  के

 बट्टावदाई  आदि  ज॑से  कुछ  क्षेत्रों  में  गांजे  की  अवध  खैती  की  जाती
 ब्ष  1988  867  एकड़  में  ऐसी  फसल  को  नष्ट  किया  गया  था  तथा  सम्बन्धित  प्राधिकांरियों
 ने  7,096  किलोग्राम  गांजा  अभिगूहीत  किया  था  ।

 गर-सरकारो  क्षेत्र  के  एककों  हारा  साक्षा  निधि  से  व्यापार

 3162.  श्री  प्रकाश  जला  :
 क्री  धर्मपाल  सिह  मलिक  :  कया  बित्त  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  14  फरवरी  1989  के  टाइम्सਂ  में
 प्रकाशित  समाघांर  की  ओर  अकर्षित  किया  गया  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  ग॑  र-सरकारी  क्षेत्र  के
 एककों  को  साझा  निधि  से  व्यापार  करने  की  अमुभति  दी  जाए  ;
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 यदि  तो  तत्सम्त्रन्ध्री  ब्यौरा  क्या  और

 इसके  क्या  कारण  हैं  ?
 वित्त  मस्त्रालय  में  आर्थिक  फार्य  विभाग  में  राज्य  मस्त्री  ऐडआड्डो  :

 सरकार  ने  गर-सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  को  साझा  निधि  से  क्रियाकलाप  करने  की  अनुमति  नहीं
 दी

 और  उपयुक्त  उत्तर  को  देखते  हुए  यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 राजस्थान  में  घरघर  नदी  बाढ़  संरक्षण  योजना

 3164.  श्री  मनफूल  सिह  चौधरी  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  पंजाब  और  हरियाणा  में  घग्घर  नदी  का  बाढ़  का  पानी  किन-किन
 स्थानों  पर  एकत्र  होता  है  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  घग्घर  नदी  में  बाढ़  से  एकत्र  पानी  का  स्तेमाल  करने  का

 है  ;  और

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  राजस्थान  को  कितनी  धनराशि  दी  गई  है  और

 बाढ़  के  पानी  से  भूमि  क्षेत्र  को  होने  वाली  क्षति  से  बचाने  के  लिए  तंयार  की  गई  योजना  का
 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल  संसाधन  मग्त्रालय  में  राज्य  मम्त्री  कृष्णा
 :  इस  समय  घग्घर

 नदी  का  बाढ़  जल  हरियाणा  में  ओट्बीयर  तथा  राजस्थान  में  डिप्रेशनों  में  एकत्र  होता  है  ।

 भाखड़ा  नांगल  1959  में  सिंचाई  के  लिए  घग्घर  नदी  के  जल  के  उपयोग
 की  परिकल्पना  की  गई  है  ।  हरियाणा  सिंचाई  के  लिये  ओट्वीयर  पर  घम्घर  नदी  में  की  जा  रही
 जल  आपूतति  का  पहले  ही  उपयोग  कर  रहा  है  तश्रा  राजस्थान  नदी  तल  में  जल  आप्लावन  सिंचाई
 के  वास्ते  ओट्वीयर  के  जल  प्रवाह  के  नीचे  बाढ़  जल  का  उपयोग  कर  रहा  है  ।  राजस्थान  का

 डिप्रेणनों  में  एकत्र  जल  के  उपयोग  करने  का  भी  प्रस्ताव  है  ।

 घग्घर  नदी  के  बाढ़  जल  से  होने  वाली  क्षति  से  इस  क्षेत्र  को  बचाने  के  उद्दृश्य  से

 राजस्थान  सरकार  ने  घग्घर  बाढ़  नियन्त्रण  स्कीम  शुरू  की  जिसके  लिए  छठी  पंचवर्षीय  योजना

 के  दौरान  100  लाख  रुपये  वो  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  प्रदान  की  १६  थी  ।  सिचाई  तथा  बाढ़
 नियन्त्रण  के  लिये  हरियाणा  सरकार  का  टांगड़ी  नदी  पर  जसपुर  बराज  तथा  मारकण्डा  नदी  पर

 घनौरा  बराज  के  निर्माण  का  भी  प्ररताव  ये  नदियाँ  घग्घर  की  सहायक  नदियां  हैं  ।  इन

 स्कीमों  की  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  पहले  जांच  की  गई  थी  तथा  सलाहकार  समिति  द्वारा  विस्तृत
 अन्वेषण  की  सिफारिश  की  गई  है  ।

 उड़ीसा  में  लौह  अगस्क  लानों  से  लोह  अयस्क  प्राप्त  करना

 3165.  श्री  चिस्तामणि  जेना  :  क्या  बाणिअ्य  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  विभिन्‍न  लौह  अयस्क  खानों  के  नाम  कया  हैं  जिनसे  खनिज  तथा  धातु
 व्यापार  निगम  लौह  अयस्क  प्राप्त  कर  रहा  है  ;  और
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 ऊअफीाक्‍जयय

 वर्ष  1986-87,  1987-88  और  1988-89  के  दौरान  उड़ीसा  में  विभिन्‍न  लौह
 अयस्क  खानों  से  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  ने  अब  तक  कुल  कितना  लौह  अयस्क  प्राप्त
 किया  है  ?

 जाणिस्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  प्रिय  रंजन  दास  :  उड़ीसा  स्थित

 ऐसी  लौह  अयस्क  खानों  की  सूची  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  है  जहाँ  से  भारतीय  खनिज  एवं  धातु
 व्यापार  निगम  लौह  अयस्क  प्राप्त  करता  रहा  है  ।  हे

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  खनिज  एवं  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  उड़ीसा
 की  विभिन्‍न  लौह  अयस्क  खानों  के  लिये  गए  लौह  अयस्क  की  मात्रा  नीचे  दी  गई  है  :-

 लाख  टन

 बरं  सात्रा

 1986-87  20.25
 1987-88  19.21
 1988-89  9.23

 1989

 ब्रिबरण

 1.  दंसपानी  19.  उरमुडी
 2.  जजांग  20.  गोरुमाहिसानी
 3,  झीलिंग-लंगलोटा  21.  बदम्फर

 4.  मुगबिरदा  22.  बलदागुदा
 5.  खांड  बन्ध  23.  काला  पव॑त

 6.  गुरुबेदा  24..  चमकपुर

 7.  बैतरानी  25.  रायकेला

 8.  जोरुरी  26.  ओराघाट

 9.  ओलीबुरु  27.  नाओगाँव

 10.  खडापानी  28.  बोनाई

 11.  सन-इंदुपुर  29.  बारसुअन

 12.  रोआयदा  30,  भंजापल्‍ली

 13.  कासिया  31.  कासीरा

 14.  सेरेमदा  32.  बारपादा-कासला

 15.  गुआली  33.  डालकी

 16.  गंघमर्दन  34.  घाटकुरी

 17.  दंतारी  35.  कोयरा

 18.  टोमका  36.  पुतलीपानी
 37.  नादिदी
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 जिश्व  बेंक  को  सहायता  प्राप्त  गुजरात  प्रामोण  सड़क  परियोजना

 3166.  श्रो  रणजीत  सिंह  गायकवाड़  :  क्‍या  विश्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विश्व  बेंक  की  सहायता  प्राप्त  गुजरात  ग्रामीण  सड़क  परियोजना  काफी  समय
 से  मंज्री  हेतु  लम्बित  पड़ी  हुई  है  ;

 क्‍या  विश्व  बंक  इस  परियोजना  का  वित्त  पोषण  करने  को  सहमत  हो  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और
 इसे  मंजूरी  देने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  उये  हैं  ?

 विस  मस्तालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मस्त्रो  एडआर्डो  :

 नहीं  ।

 से  गुजरात  ग्रामीण  सड़क  परियोजना  के  वित्त  पोषण  के  लिये  अन्तर्राष्ट्रीय
 विकास  संघ  के  11.96  करोड़  डालर  के  एक  ऋग़  के  लिये  ।2  1987  को  विश्व  बैंक  के
 साथ  करारों  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  शे  ।

 सीमा  शुल्क/आयकर/ बिक्री  कर  अधिकारियों  के  घर  छापे

 w  167.  भरी  मोहन  भाई  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  सीमा  आयकर  और  बिक्री  कर  के  कितने
 के  घरों  पर  छापे  मरे  गए  हैं  ;

 उनके  घरों  से  जब्त  किए  गए  लेख-बाह्य  धन  और  अन्य  सामान  की  कीमत  क्‍या  है  ;

 क्‍या  सरकार  द्वारा  प्रत्येक  मामले  में  कार्य  वाही  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राजस्थ  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :  चालू  वर्ष  के
 दौरान  अर्थात्‌  अनुपात  से  अधिक  तक  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  की  विभिन्‍न  शाखाओं  द्वारा  सीमा

 शुल्क  के  अधिकारियों  तथा  आयकर  विभाग  के  एक  अधिकारी  के  आवासीय  परिसरों
 23  तलाशियां  ली  गई  थी  ।  ये  तलाशियां  इन  व्यक्तियों  के  उनके  द्वारा  अपनी  आय  के
 साधनों  के  अनुपात  से  अधिक  परिसम्पतियां  हारिल  करने  और  प्राईबेट  पार्टियों/लोगों  के

 प्रति  अनुचित  पक्षपात  करने  के  आरोप  में  रजिस्टर  किए  गए  आठ  मांमलों  की  जांच  के  सिल[सले
 में  की गई  बिक्री  कर  के  अधिकारियों  के  कार्यालय/आवासीय  परिसरों  पर  कोई  छापा

 नहीं मारा गया तलाशियों के दौरान निम्नलिखित चल/अचल परिसम्पतियां पाई गई सावधि जमा राष्ट्रीय बचत पत्र बैंक शेष आदि 54,78,230-00 रुपए चल परिसम्पतियों फ्रिज तथा अन्य कीमती घरेलू सामान 38-00 रुपए अचल परिसम्पतियां ज॑से मकान तथा प्लॉट रुपए 72
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 इनके  अलावा  उपयुक्त  मामलों  से
 संत्रंधित  कई  अपराधरोपणीय  दस्तावेज  पकड़े  गए  थे  ।

 और  जांच  चल  रही  तथा  जांच  कार्य  प्रा  हो  जाने  पर  कानून  के  अनुसार
 कारंवाई  की  जाएगी  ।

 ताप  विद्युत  केन्द्र  और  गुजरात  विद्युत  बोई  के  विद्युत  केस्त्रों  को  कोपले  को  दुलाई
 3168.  श्री  रणजोत  सिह  गायकगाड़  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  गुजरात  के  विभिन्‍न  विद्य ूत  केन्द्रों  को  कोयले  की  दुलाई  के

 लिए  प्रति  क्‍या  भाड़ा  लिया  गया  ;
 इस  अवधि  दौरान  प्रति  वर्ष  खानों  से  गुजरात  राज्य  के  ताप  विद्युत  केन्द्र  तक

 कोयले  की  ढुलाई  के  लिए  राज्य  से  कुल  कितनी  धनराशि  प्राप्त  हुई  और  कुल  कितनी  मात्रा  में

 कोयले  की  ढुलाई  की  गयी  ;
 क्‍या  गुजरात  विद्युत  बोडं  द्वारा  रेल  भाड़े  के  भुगतान  में  विलम्ब  किया  जा  रह  है

 ओऔर  कोयले  की  ढुलाई  की  अत्यधिक  धनराशि  की  अदायगी  बकाया  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 गुजरात  विद्युत  बोड़  द्वारा  अदायगी  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  बताएं  गए
 और

 उस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  गुजरात  राज्य  में  ताप
 बिजली  घर  विभिन्‍न  कोयला-खानों  से  कोयला  प्राप्त  करते  हैं  और  एक  कोयल।|-खान  से  एक  ताप

 बिजली  घर  तक  वसूल  फिए  जाने  वाले  भाड़।-प्रभारों  में  दू  ते  के  अतुतार  अच्तर  होता
 कोयले  की  ढुलाई  के  लिए  गुजरात  में  बिजली  घरों  से  प्र/प्त  भाड़ा-प्रभारों  की

 मानित  राशि  के  आंकड़े  तथा  ढोये  गये  कोयले  की  मात्रा  इत  प्रकार
 ब्ष  प्राप्त  राशि  रुपयों  ढोये  गये  कोयले  की  मात्रा

 टनों
 1985-86  5-86  141  5.9
 1986-87  6-87  202  7.6
 1987-88  8  280  9.4

 जी  हां  ।

 से  31.12.1988  को  गुजरात  बिजली  बोई  पर  38  करोड़  रुपए  की  राशि
 बकाया  थी  ।  गुजरात  राज्य  बिजली  बोडं  द्वारा  दिये  गये  साख  पत्र  एवं  चंकों  पर  धनराशि  न  दिये
 जाने  और  दर  सूची  के  उपबन्धों  के  अनुसार  भुगताये  जाने  वाले  भाड़े  के  संबंध  उसके  द्वारा  उठाये
 गये  विवाद  के  कारण  रेलवे  के  देय  राशि  के  भुगतान  में  विलम्ब  हो  रहा  है  ।  बकाया  देय  राशि  के
 निपटारे  के  लिए  संबंधित  प्रधिकारियों  को  निरन्तर  लिखा  जा  रहा  है  ।

 वड़ोदरा  डिवीजन  में  कम्प्यूटर  हारा  क्रारक्षण

 3169.  श्री  रणजीत  सिह  गायकवाड़  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गुजरात  के  वडोदरा  डिबीजन  के  कई  स्टेशनों  पर  यात्रियों  क ेलिए  कम्प्यूटर
 द्वारा  आरक्षण  किए  जाने  की  योजना  बत।ई  गई
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 यदि  हां  तो  यत्रियों  के  लिए  आरक्षण  हेत  कम्प्यटर  का  उपयोग  करने  वाले  स्टेशनों
 का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  इनमें  से  प्रत्येक  स्टेशन  में  कम्प्यूटर-लगाने  पर  कितनी  लागत  और

 इस  कार्यो  को  कितने  समय  में  पूरा  किया  जाएगा  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  माधवराव  :  से  गुजरात  में  वडोदरा
 मण्डल  के  एक  स्टेशन  अर्थात्‌  अहमदाबाद  स्टेशन  पर  कम्प्यूटरीकृत  यात्री  आ  रक्षण  शुरू  करने  की
 योजना  बनायी  गयी  है  ।  इस  परियोजना  पर  लगभग  8  करोड़  रुपये  की  लागत  आने  का  अनुमान
 है  और  इसे  1989  तक  पूरा  किये  जाने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 सोने  और  चांदी  के  भूल्य

 3170.  श्री  गुरडड़ी  :
 श्री  बासवराज्‌  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 1989  के  दौर  न  सोना  और  चांदी  के  मूल्य  क्‍या  रहे  ;

 क्‍या  इसके  मूल्यों  में  भारी  वृद्धि  और

 यदि  तो  तत्संत्ंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  मूल्य  कम  करने  के  लिए  क्‍या  कदम
 उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :  1989
 बम्बई  सोने  व  चांदी  का  औपत  म्‌ल्य

 प्रति  10  ग्राम  प्रति  किलोग्राम
 मानक  सोना  चांदी

 1989  3253  6585
 1989  3261  6784

 और  सोने  के  मूल्यों  में  भारी  वृद्धि  नहीं  हुई  थी  ।  1989  में  चांदी  के

 मूल्यों  में  कोई  200/-₹.  की  वद्धि  हुई  है  ।  परन्तु  आवश्यक  वस्तुएं  न  होने  क ेकारण  इनके

 मूल्य  सरकार  द्वारा  विनियमित  नहीं  किये  जाते  हैं  ।

 भारत  और  पाकिस्तान  के  थीच  व्यापार

 3171.  श्री  एस०  एम०  गुरडडी  :
 क्री  टी०  थी०  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  स्टेट  बैंक  जॉफ  पाकिस्तान  ने  बैंकों  और  अधिकृत  डीलरों  को  ग॑  र-स रकारी  क्षेत्र
 की  पार्टियों  के  पक्ष  में  प्रारत  से  प्राप्त  साख  निर्यात  पंजों  को  सीधे  स्वीकार  करने  की  अनुमति  दी

 यदि  तो  क्‍या  पाकिस्तान  द्वारा  भारत  के  प्रति  व्यापार  सम्बन्धी  मानदंडों  को
 सरल  बनाने  हेतु  कुछ  अन्य  उय्राय  किये  गये  और

 यदि  तो  तत्वंबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मम्त्री  विनेश  :
 हां  ।

 और  पाकिस्तान  में  बैंकों  को भी  आयात  से  सम्बन्धित  सरकारी  क्षेत्र  के

 अभिकरग  को  बिता  बताए  निजी  क्षेत्र  के  एककों  की  ओर  से  निश्चित  मररों  हेबु  भारत  से
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 आयात  के  लिए  साख-पत्र  खोलने  की  अनुमति  दी  गयी  है  |  यह  परिवतंन  पाकिस्तान  सरकार
 द्वारा  24  1988  की  अधिसूचना  के  बाद  किया  गया  है  जिसमें  वे  249  भद्दे  जिन्हें
 भारत  से  पाकिस्तान  में  निजी  पार्टियों  द्वारा  आयात  किया  जा  सकता

 धर

 सोधियत  संघ  के  साथ  व्यापार  में  गेर-सरकारी  क्षेत्र  को  सम्मिलित  करना

 3172.  श्री  एस०  एम०  गुरडडी  :

 श्री  टी०  बो०  चमग्ाशेखरप्पा  :  कया  बाणिफ्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उद्योग  ओर  वाणिज्य  मंत्रालयों  न ेसोवियत  संघ  और  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के

 संयुक्त  उद्यमों  के  लिए  कुछ  योजनाए  तेंयार  की
 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  दौनों  देशों  के बीच  कोई  बातचीत  हुई
 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम

 क्‍या  सोवियत  संघ  ने  दौनों  देशों  के  बीच  व्यापार  में  गैर  सरकारी  क्षेत्र  को
 लित  करने  में  गहरी  दिलचस्पी  दिखाई  और  क

 यदि  तो  इस  संबंध  में  किये  गये  समझौतों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  !

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  सम्त्री  प्रियर  जन  दास  से  सोवियत
 संघ  और  भारत  दौनों  व्यापार  संवधंन  और  सहयोग  के  नए  तरीकों  के  लिए  संयुक्त  प्रयास  कर

 रहे  हैं  जिनमें  शामिल  है  सोवियत  संघ  और  तीसरे  देशों  में  संयुक्त  उद्यमों  की
 उत्पादन  सेवा  क्षेत्रों  में  आदि  ।  इनमें  सरकारी  और  गर  सरकारी  दीौनों  क्षेत्र
 शामिल  विभिनन  क्षेत्रों  में  जैसे  बतों  पर  आध।रित  रसायन  और

 आदि  में  अनेक  संयुक्त  उद्यमों  पर  भारत  और  सोवियत  संघ  के  संबंधित  संगठनों  के
 बीच  वार्ता  चल  रही  है  ।

 वेज्ञानिक  और  तकनीकी  सहयोग  पर  अन्तर-सरक।री  भारत-सोवियत  अ।योग
 की  12  वीं  बंठक  7  से  9  1989  को  नई  दिल्‍ली  में  आयोजित  की  गई  थी  तथा  अपने
 ढांचे  में  सहयोग  के  नये  तरीकों  पर  एक  अलग  कायंग्रुप  की  स्थापना  का  निश्चय  किया  गया  त.कि
 उत्पादन  संयुक्त  उद्यम  और  भारत  और  सोवियत  उद्यमों  के  बीच  सीधे  सम्पक  सहित
 सहकारिता  के  नए  तरीकों  को  बढ़ाया  जा  सके  और  सुविधाजनक  बनाया  जा  सके  ।  इस  कार्य  ग्रुथ
 की  पहली  बेंठक  वी०  में  मास्को  में  निर्धारित  है  ।

 कर्माटक  रेशम  उत्पादन  परियोजना  के  लिए  स्टोरेजਂ  संयत्रों  पर

 सीमाशुल्क  से  छूट

 श्री  एम०  वी०  चन्द्रशेखर  मूर्ति  :
 री  बी०  श्रीमियास  प्रसाद  :  क्‍या  जिस  मंत्री  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कर्नाटक  सरकार  ने  कर्नाटक  रेशम  उत्पादन  परियोजना  के  लिए  जापान  से
 आयातित  स्टोरेजਂ  संयंत्रों  पर  शुल्क  में  छूट  देने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  से  ब।र-ब,र
 अनुरोध  किया

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  इस  संबंध  में  सीमाशुल्क  में  छूट  देने  क ेलिए  सहमत  हो  गई

 और
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 वित्त  सरत्रालय  में  आर्थिक  कार्थ  विभाग  सें  राज्य  सम्त्रो  और

 हां  ।

 सरकार  ने  कर्नाटक  रेशम  उत्पादन  परियोजना  के  अन्तगगंत  13  शीतागार  संयंत्रों  को

 सीमाशुल्क  के  उतने  भाग  से  छूट  दी  है  जितना  म्‌ल्यानुसार  45  प्रतिशत  से अधिक  हो  और  इसमें
 लगभग  7  करोड़  रुपए  की  राजस्व-हानि  अन्तगंस्त  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  ऊपरी  पुलों  का  तिर्माण

 3174,  श्री  हरीश  रावत  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  जहां  वष॑  1989-90  के  दौरान  रेलवे

 लाइनों  पर  सरकार  का  विचार  ऊपरी  पुल  बनाने  का

 क्या  मुरादाबाद  और  रामपुर  के  निकट  रेलवे  फाटकों  पर  भी  ऊपरी  पुल
 बनाने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मम्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  साधवराव  :  सूबेदारगंज  ),
 राय  निशातगंज  में  ऊपरी  सड़क  पुल  तथा  गाजियाबाद

 निचले  सड़क  पुल  के  निर्माण  की  स्वीकृति  के  लिए  रेलवे  के  1989-90  के  निर्माण  कार्यक्रम
 में  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।  इसके  अलावा  निर्माण  पहले  से  स्वीकृत  17  ऊपरी/निचले  सड़क  पुलों
 का  निर्माण  प्रगति  के  विभिन्‍न  चरणों  में  हैं  ।

 और  म्‌रादाबाद  में  एक  ऊपरी  सड़क  पुल  को  1988  में  यातायात  के

 लिए  खोल  दिया  गया  है  |  रामपुर  और  मुरादाबाद  के  निकट  किसी  अन्य  स्थान  पर  ऊपरी

 सड़क  पुल  के  निर्माण  के  प्रस्ताव  को  राज्य  सरकार  ने  प्रायोजित  नहीं  किया  है  ।

 बंकों  के  कम  चारियों  को  पव॑तीय  क्षेत्र  भत्ता

 3175.  श्री  हरीश  रावत  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  जीवन  बीमा  निगम
 जैसे  कुछ  संगठनों  के  उत्त  र  प्रदेश  के  पव॑तीय  क्षेत्रों  में  तैनात  कमंचारियों  को  पव॑तीय  क्षेत्र  भत्ता
 दिया  जाता

 यदि  तो  क्या  राष्ट्रीयकृत  बैंक  में  कम  करने  वाले  कमंचारियों  को  भी  यह  भत्ता
 दिया  जाता  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  एडुआर्डो  :
 जीवन  बीमा  निगम  के  कमंचारी  इस  मन्त्रालय  के  वीमा  प्रभाग  द्वारा  जारी  की  गई  विभिन्न
 अधिसूचनाओं  के  उपबन्धों  की  शर्तों  के  अनुसार  पहाड़ी  क्षेत्र  भत्ते  के  पात्र  हैं  ।

 और  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  एवार्ड  कमंचारियों  को  यह  भत्ता  द्विपक्षीय
 समझोते  और  अधिकारियों  को  »धिकारी  रेवा  थि>्म्मों  के  उपद्घों  के  दिया  जाता
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 शहरों  का  वर्जा  बढ़ाना
 3176.  श्री  हरीश  रावत  :  कया  वित  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मन्‍्त्रालय  को  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकार  के  कमंचारियों  को  भत्ते  मंजूर
 करने  के  प्रयोजनाथं  चंडीगढ़  ओर  तिरुपति  शहरों  का  दर्जा  बढ़ाने  के लिए  अभ्यावेदन
 प्राप्त  हुआ  है  ;

 तो  क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  इन  शहरों  में  भारी  संख्या  में
 पयंटकों  के  आने  के  कारण  यहाँ  अन्य  शहरों  की  तुलना  में  मल्य  सूचकांक  »घिक  है  ;  और

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  चाल  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  इन  शहरों  का
 दर्जा  बढ़ाने  का  है  ?

 वित्त  सस्त्रालय  व्यय  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  बोी०  के०
 केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  भत्ते  दिए  जाने  के  उह  श्य  से  इन  शहरों  का  दर्जा  बढ़ाए  जाने  के  बारे
 में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 हांलाकि  त्रिवेन्द्रम  और  चंडीगढ़  के  लिए  औद्योगिक  कामगारों  के  लिए  उपभोक्ता
 मल्य  सूचकांक  उपलब्ध  हैं  के  लिए  किन्तु  इन  सूचकांकों  का  प्रयोग  भिन्न-भिन्न
 केन्द्रों  क ेबीच  मंहगाई  की  तुलना  के  वास्‍्ते  नहीं  किया  जा  सकता  क्‍यों  कि  उनके  उपभोग  की

 वस्तुएं  भिन्‍न  हैं  जो  उपभोग  की  अलग-अलग  आदतों  ओर  अलग-अलग  परिवार-आकारों  पर
 आधारित  हैं  ।

 नहीं  ।  शहरों  का  दर्जा  जाना  उनकी  जनसंख्या  में  बृद्धि  से  सम्बन्धित  है
 न  कि  शहरों  को  अहग  से  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  रेलवे  परोक्षा  केस्त्र

 3177.  श्री  हरोश  राबत  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  द्वारा  ली  ज।ने  वाली  विभिन्‍न  परीक्षाओं  के  लिये  उत्तर  प्रदेश  में  कितने  परीक्षा
 केन्द्र  हैं  ;

 ये  केन्द्र  किन-किन  स्थानों  पर  स्थित  हैं  और  क्‍या  अल्यमोड़ा  में  भी  एक  ऐसा  केन्द्र
 खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  मन्त्रालय  के  विचाराधीन  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  कोई  निर्गय  लिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 रेल  मस्जालय  के  राज्य  मस्ती  साधवराव  :  और  रेल  भर्ती  बोर्ड
 जो  रेलों  पर  ग्रुप  पदों  की  भर्ती  के  लिए  परीक्षाएं  आयोजित  करते  जहाँ  औचित्य  होता
 है  वहाँ  वहाँ  परीक्षा  केन्द्र  निर्धारित  करते  हैं  ।  इन  केन्द्रों  की  संडघथया  समय-समय  पर  अलग-अलग
 होती  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  भें

 सीतापुर  आदि  ज॑ंसे  शहरों  को  रेल  भर्ती  बोडों  द्वारा  परीक्षा  केन्द्रों  के  रूप  में  चुना
 गया  है  ।

 अल्मोड़ा  में  परीक्षा  केन्द्र  निर्धारित  करने  के  लिए  रेलवे  वोर्ड  को  कोई  अनुरोध
 प्राप्त  नहीं  हुमा  है  ।
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 रेल  भर्ती  बोड्डों  द्वारा  परीक्षा  केन्द्र  निर्धारित  करने  के  लिए  मन्त्रालय  का  पूर्वानुमोदन
 आवश्यक  नहीं  है  ।

 भाग  और  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उप्नापार  सम्बन्धी  बियादों  के  समाधान  के  लिए  तिप्रक्त  समिति

 ]
 3178.  श्री  एस०  बी०  सिदनाल  :

 भ्री  टी०  बो०  चन्‍्द्रशेखरप्पा  :  क्या  बाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  व्यापार  के  आयात  और  निर्यात  सम्बन्धी  विवादों  के  समाधान  के

 लिए  शीघ्र  कदम  उठाने  का  निर्णय  किया  है  ;
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्‍या  है  ;
 क्‍या  इसके  लिये  कोई  समिति  नियुक्ति  की  गई  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  सें  राज्य  मन्त्रो  प्रिय  रग्जन  दास  :  जी  हां  ।

 निर्यात  मुख्य  नियन्त्रक  आयात  निर्यात  का  को  व्यापार  बिवादों
 और  शिकायतों  को  निपटाने  तथा  उनकी  से  हल  सुनिश्चत  कराने  के  उद्ं  श्य  नोडल
 अधिकारी  के  रूप  में  नामित  किया  गया  ।  इसी  उद्देश्य  के  लिए  मुख्य  नियन्त्रक  आयात-निर्यात
 के  कार्यालय  में  एक  व्यापार  विवाद  प्रकोष्ठ  स्थापित  किया  गया  है  ।  व्यापार  विवादों  और
 शिकायतों  के  निवदाने  के  लिए  वार  दरती  विद्वारग  तेब।र  किये  गये  हैं  और  उन  सभी  सम्बन्धित
 प्राधिकारियों  को  भेज  दिये  गये  हैं  जिन्हें  सामान्यतया  ऐसी  शिकायतें  प्राप्त  होती  हैं

 और  कलकत्ता  अहमदाबाद  बंगलौर  और  कानपुर  में

 गुणवत्ता  शिकायतों  पर  क्षेत्रीय  उप  समितियां  स्थापित  की  गई  है  ताकि  गुणवत्ता  शिकायतों  की
 जांच  की  जा  सके  और  विदेशी  क्रेताओं  की  शिकायतों  के  निराकरण  के  लिए  त्वरित  निपटान

 सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।

 चुनाव  लड़ने  के  लिये  निर्धारित  न्यूनतम  आयु

 3181.  वी०  कृष्ण  राब  :  क्या  विधि  और  स्यथाय  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  समाज  के  विभिन्‍न  वर्गों  ने  चुनाव  लड़ने  के  लिये  निर्धारित  न्यूनतम  आयु
 को  घटाकर  22  वर्ष  करने  की  मांग  बड़े  पैमाने  पर  की  और

 )  यदि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 विधि  और  न्याय  मस्‍्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  एच  ०  आर०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 निर्वात  संबर्धन  हेतु  रियायतें  देने  के  बारे  में  सारतीय  निर्यातकु  संगठन  परिसंघ  के  सुझाव

 3182.  धो  एच  ०  एव  नग्जे  गौड़ा  :

 भो  बनवारोलाल  पुरोहित  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  भारतीय  निर्यातक  संगठन  संघ  ने  सरकार  से  निर्यात  संवर्धन  हेतु  कुछ  रियायतें

 देने  का  अनुरोध  किया है  ;

 यदि  तो  इस  पंर  सरकांर  को  क्या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  निर्यात  कार्यों  में  सुधार  लाने  के  लिए  निर्यातकों  को  कोई
 रियायत  देने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बधी  व्यौरा  क्‍या  है  ?

 बांणिज्य  मस्त्नालय  में  राज्य  मम्त्री  प्रिय  रंजन  दास  :  भारतीय  निर्यायक
 संगठन  परिसंघ  ने  एक  का  मध्यावधि  मूल्यांकनਂ  पत्र  प्रस्तुत  किया  जिसमें  अन्य
 बातों  के  साथ-साथ  विभिन्‍्त  सुझाव  निहित  हैं  जैसे  :  आई  एककों  का  निवेश
 निर्यात  वित  पर  व्याज  दरें  व/णिज्वक  बैंकों  के  जरिये  नकद  सहायता/शुल्क
 वापसी  का  विदेश  में  भारतीय  मिशनों  को  सुहढ़  करना  और  शत-प्रतिशत  निर्यातोन्मुख
 एककों  के  मृल्यवर्ध  न  म।नदण्ड  आदि  ।

 सरकार  ने  हाल  ही  में  लदान  पृर्थ  और  लदान  पश्चात  निर्यात  वित्त  पर  व्याज  दरें
 घटा  दी  वाणिज्यक  बैंकों  के जरिए  नकद  मुआवजा  सहायता  और  शुल्क  वापसी  के  वितरण  से

 होने  वाली  सुविधा  का  भी  पता  लगाया  जा  रहा  है  ।

 और  निर्यातकों  को  जिन  उपायों  से  राहत  दी  जा  रही  है  वे  हैं  नकद  मुआवजा
 शुल्क  पंजीकृत  निर्यातक  नीति  रियायती  निर्यात  वित्त  और  अग्निम

 लाइसेंस  ज॑से  शुल्क  मुक्त  अर्थात  लाइसेंस  और  आयात-निर्यात  पास-बुक  योजना  ।

 रबड़  का  उत्पादन

 3184.  श्री  राधाकाम्त  डिगाल  :  क्या  बाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  रबड़  का  प्रति  वर्ष  कितना  उत्पादन  हुआ  ;  और

 (q@)  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  और  उनके  क्‍या  परिणाम  निकले  ?

 वाणिज्य  मस्जाखय  में  राज्य  मस्त्री  प्रिय  रस्जन  दास  :  गत  3  वर्षो  के

 दौरान  प्राकृतिक  रबड़  का  उत्पादन  इस  प्रकार  रहा  है  :

 1985-86  5-86  200,465
 1986-87  219,520
 1987-88 8  135,197

 प्राकृतिक  रबड़  की  खेती/उत्पादन/उत्पादकता  को  प्रोत्साहन  देने  क ेलिए  रबड़  बोर्ड

 जो  उपाय  पहले  ही  कर  चका  है  उनमें  निम्नलिखित  ब।तें  शामिल  हैं

 (1)  रबड़  रोपण  विकास  स्कीम  ;

 (2)  गँर-परम्परागत  क्षेत्रों  में  विसास  को  तेज  करने  के  लिए  स्कीम  ;

 (3)  नसरियों  की  तथा  रोपण  सामग्री  का  वितरण  ;

 (4)  छोटे  धारकों  को  उत्पादन  प्राप्त  दरों  पर  एस्टेट  निवेशकी  सप्लाई  ;

 (5)  परामर्श  तथा  प्रशिक्षण  की  सेवाएं  ;
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 (6)  रबड़  रोपणों  में  ित्ताई  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  स्क्रीम  ;  तथा

 (7)  सामुदायिक  त्रिपणन  तथा  प्रसाधन  इन्हीं  उपायों  के  कारण  प्राकृतिक  रबड़  का  उत्पादन
 1977-78  के  1,46,987  से  बढ़कर  1987-88  में  2,35,197  टन  हो  गया  है  तथा
 प्रति  हैक्टेयर  उत्पादन  770  कि.ग्राम  से  बढ़कर  944  कि.ग्राम  हो  गया  है  ।

 व्यावसामिक  ऋण

 3187.  श्री  संयद  शाहतृद्‌दीन  :  क्या  बित्त  मन्त्री  विदेशी  ऋणों  में  व्यावसायिक  ऋणों  की
 प्रतिशतता  के  बारे  में  5  1988  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1581  के  उत्तर  में  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व्यावसायिक  ऋणों  का  देण-बार  व्यौरा  कया  है  ;

 वर्ष  1987-88  और  1988-89  के  दौरान  व्यावसायिक  ऋणों  पर  दिये  गये/दिये
 जाने  वाले  अनमानित  ब्याज  का  देश-वार  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  और

 वर्ष  1987-88  के  दौरान  और  31  1988  तक  अतिरिक्त  व्यावसायिक
 ऋण  कितना  था  ?  ह

 पिस  मम्व्रालय  में  आथिक  कार्य  थिभाग  में  राज्य  मम्त्री  एडुआंडों
 ऋण  उधार  का  देश-वार  ब्यौरा  देना  केवल  द्विपक्षीय  ऋण  के  मामलों  में  ही  संभव  है  ।  वाणिज्यक
 उधारों  के  उन  मामलों  में  ऋणदाता  सामान्यता  बंक  अथवा  ऐसे  अन्य  संस्थान  हैं  जो
 विभिन्‍न  देशों  से  1  बाहर  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रकृति  के  लेनदेन  सम्वन्धी  कार्य  करते  ऐसा  ब्यौरा  देना

 व्यवहायं  नहीं  है  ।

 उपयुक्त  कारणों  से  अदायगी  किए/देय  अनुमानित  ब्याज  के  देश-बार  ब्यौरो  का

 हिसाब  लगाना  व्यवहायं  नहीं  है  ।  वाणिज्यक  उधारों  पर  1987-88  और  1988-89  में
 दिये  गये/देय  कुल  ब्याज  के  अनुमान  इस  प्रकार  हैं

 वर्ष  करोड़  रापए

 1987-88  888.40

 1988-89  1,047.73

 वर्ष  1987-88  में  और  वित्तीय  वर्ष  1988-89  में  31.12.88  तक  वचनवद्ध
 अतिरिक्त  वाणिज्यक  उधार  इस  प्रकार  हैं  :

 शरण  करोड़  रुपए
 1987-88  2654.48

 1988-89  3273.93

 (31  1988

 ऋण  में  वृद्धि

 3188.  श्री  जितेस्त्र  प्रसाद  :  क्‍या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनका  ध्यान  31  1989  के  टाइम्स  में  फालिंग

 इनटु  डेब्ट  ट्रंपਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  ;
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 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  रारकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 चिन्ताजनक  आशिक  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  कया  सुधारात्मक  उपाय  करने
 का  विचार  है  ?

 बित्त  सम्प्नालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  म्त्रो  एडआडों
 हाँ  ।

 और  देश  की  कुल  मिलाकर  विदेशी  ऋण  की  स्थिति  प्रबन्ध  योग्य  सीमा  में
 देश  की  विदेशी  ऋण  ग्रस्तता  के  स्तर  और  ऋण  परिशोधन  के  संभावित  वोझ  पर  सदा  निगरानी

 रखी  जाती  है  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  ऋण  परिशोधन  का  दायित्यव  उचित

 सीमाओं  में  बना  रहे  ।

 भारत  के  विदेशी  ऋण  की  अदायगियों  की  संभावनाओं  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  सरकार  -

 विदेशी,,ऋण पर निर्भरता को कम करने की दृष्टि निर्यातों की गति तेज करने और सक्षम आयात प्रतिस्थापन सुनिश्चित करने की नीति का अनुपरण करती रही है ही में प्रस्तुत किये गये केन्द्रीय बजट में भी निर्यात के सक्षम आयात के प्रतिस्थापन और अतावश्यक आयातों को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में बहुत से उपायों का उल्लेख किया गया राज्यों में बित्तीय संकट श्री प्रकाश च ग्र श्री ध्मंपाल सिह मलिक : क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्‍या कुछ राज्य सरकारें गंभीर वित्तीय संकट में है ; यदि तो इन राज्यों के नाम क्या हैं ; इस वित्तीय संकट से क्या कारण क्‍या केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों को वित्तीय संकट से बचाने लिए कोई कदम उठाये गये और यदि तो तत्संबंधी व्यौरा क्‍या है ? बिस्त सम्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मम्म्नो : नहीं । से (8) प्रश्न ही नहीं बस्वई में शूगरਂ का पकड़ा जाता श्री प्रकाश ख ना : क्री गुरुथास कासत : क्‍या बजित्त मंत्री यह बत।ने की कृपा करेंगे किः क्या सरकार का ध्यान दिनांक के हिन्दुस्तान टाइम्सਂ में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें बताया गया है कि बम्बई के निकट करोड़ मूल्य का शूगरਂ पकड़ा यदि तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्‍या है ; इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ;
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 सरकार  द्वारा  गत
 छः  महीनों  के  दौरान  अनुमानतः  कितनी  मात्रा  में  ब्राउन  शूगर

 क्‍या  सरकार  ने  देश  से  इस  बुराई  को  दूर  करने/|समाप्त  करने  के  लिये  कोई  कदम
 उठाया  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज-व  विभाग  में  राज्य  संत्री  :  से  हां  ।

 महाराष्ट्र  र  रकार  के  मद्यनिषेघ  और  आवकारी  विभाग  के  उड़न  दस्ते  के
 कारियों  सेन्ट्रल  बम्बई  ्थित  होटल  हैरिटेज  में  मोहम्मद  साहिब  मोहम्मद  जुबेर  नामक  एक
 व्यक्ति  के  पकड़े  जाने  और  उनसे  ।  किलोग्राम  हेरोइन  बरामद  होने  के  मद  बंबई
 स्थित  एक  भण्डार  स्थल  से  80  किलोग्राम  ब्राउन  शूगर/हेरोइन  अभिगृहीत  की  इसलिए
 सिले  में  कुल  मिलाकर  7  व्यतितयों  को  गिरफ्तार  किया  गया  था  से  दो  व्यक्ति  पाकिस्तान
 के  और  उन्हें  14-3-89  तक  न्यायिक  अभिरक्षा  में  भेज  दिया  गया  था  ।

 अभिगृहीत  नशीले  औषध  द्र॒व्यों  का  ठीक-ठीक  म्‌  लय  नहीं  बताया  जा  सकता  है  क्‍योंकि  यह
 उसकी  उद्गम  स्थानीय  भांग  और  आपूर्ति  आदि  जैसे  कई  कारणों  पर  निर्भर  करता

 1988  से  1989  के  विगत  छः  महीनों  में  शूगर  1,785
 किलोग्राम  हेरोइन  पकड़ी  गई  थ्री  ।

 सरकार  ने  विभिन्न  जोरदार  प्रत्युपाय  शुरु  किए  जिनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  ये
 शामिल  हैं  -  नशीले  औषध  द्रव्पों  के  अवध  व्यापार  करने  वालों  के  लिए  कठोर  दण्ड  की  व्यवस्था

 निवारक  और  आससू  ना  तंत्र  को  सुदृढ़  बनाना  सीमाओं  और  तस्करी  के  लिये

 सुगम्य  बने  हुए  क्षेत्रों  के  अ  अधिकारियों  और  मुखबिरों  दोनों  के  लिए  उदार  प्रस्कार
 योजना  लाग  पड़ोसी  देगों  के  बीच  द्विपक्षीय  सहयोग  के  तत्वावधान  में  क्षेत्रीय  सहयोग

 को  मजबूत  बनाना  |  औषधि  और  मनः  प्रभावी  पदार्थ  अवध  व्यापार  निवारण
 1988  में  नशीले  औषध  द्रव्यों  सम्बन्धी  अपराधों  के  लिए  अधिक  से  अधिक  दो  वर्ष  की

 निवारक  नजरबन्दी  की  व्यवस्था  उक्त  अधिनियम  के  तहत  अब  तक  250  व्यक्तियों  को
 बन्द  किया  गया

 स्वापक  औषध  द्रव्य  तया  प्रभावी  पदार्थ  1985  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए
 इसका  आगे  और  भी  संशोधन  किया  गया  है  ।  इसमें  जो  संशोधन  किए  गए  हैं  उनमें  अन्य  बातों  के
 साथ-साथ  ये  संशोधन  भी  शारिल  हैं  -  नशीले  औषध  द्रव्यों  के  अवध  धन्धे  से  अजित  घन  से
 काननी  रूप  से  प्राप्त  की  गई  :  म्पत्ति  अथवा  उसके  सिलसिले  में  इस्तेमाल  की  गई  सम्पत्ति  को
 समपहृत  करने  की  व्यवस्था  ;  ॥गीले  औषध  द्रब्यों  के  अवंघ  धन्धे  हेतु  वित्त-पोषण  की  गतिविधि
 को  आपराधिक  करार  देने  की  व्यवस्था  और  विनिदिष्ट  अपराधों  के  लिए  दूसरी  बार  दोषी  पाए
 जाने  पर  मृत्यु  दण्ड  की  व्यवस्त  ।

 हसुमानगढ़-सूरतगढ़  रेल  लाइनों  में  परिवतंग

 हिस्से  3191.  श्री  सनफल  fxg  चौधरी  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  हनुमानगढ़  और  सूरतगढ़  के  बीत  बड़ी  रेल  लाइन  बिछा!ने  का  काम  पूरा  हो

 चुका  है  ;
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 क्‍या  हनुमानगढ़  और  सूरतगढ़  के  बीच  कैनाल  लूप  लाइन  में  अभी  भी  मीटर  रेल
 लाइन

 क्‍या  गंग  नहर  और  इन्दिरा  गांधी  नगर  के  प्रमुख  वाणिज्यिक  विपणन  केन्द्रों  को
 भारी  घाटा  उठाना  पड़  रहा  है  क्‍योंकि  ये  इस  मीटर  कनाल  लूप  लाइन  पर  स्थित  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  हनुमानगढ़  और  जंतसर  के  बीच  कनाल  ल्‌प
 लाइन  को  बड़ी  रेल  लाइन  में  परिवर्तित  करने  का  है  ताकि  इन  विपणन  केन्द्रों  को  घाटे  का  सामना
 न  करना  पड़े  ?

 रेल  मम्ब्रालय  में  उप  मन्‍्त्री  महावीर  प्र  :  जी  हां  ।

 और  (a)  रेलवे  को  सम्बन्धित  विपणन  केन्द्रों  द्वारा  हुए  घाटे  के  बारे  में  कोई
 कारी  नहीं  इस  समय  हनुमानगढ़  और  जैतसार  के  बीच  कनाल  लूप  लाइन  को  बड़ी
 लाइन  में  बदलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 गंगा  नगर  ओर  जयपुर  के  रेल  मार्ग  पर  रेत  के  जमाव  को  रोकने  के  लिए  उपाय
 ¢  ०

 3192.  श्री  मनफूल  सिंह  चौधरी  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गंगा  नगर  और  जयपुर  के  बीच  पुरानी  रेल  लाइनों  को  बदलने  तथा  बजरी  बिछाने
 x का  कार्य  कब  से  चल  रहा  है  और  इस  कार्य  के  कब  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना

 कया  गंगा  नगर-जयपुर  रेल  लाइन  पर  मई  और  जून  के  महीनों  में  विभिन्‍न  स्थानों

 पर  रेत  जमा  हो  जाता  है  क्योंकि  इस  रेत  को  जमा  होने  से  रोकने  हेतु  कोई  स्थायी  प्रबन्ध  नहीं
 किया  गया  और

 ह

 क्‍या  ऐसी  कोई  व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  उपमन्त्रो  महावीर
 :  नगर  से  जयपुर  तक  के  खंड

 के  रेलपथ  का  अपेक्षित  नवीकरण  तथा  बिना  गिट॒टी  वाले  रेलपथ  पर  गिटटी  बिछाने  का  कार्य
 1983-84  से  किया  जा  रहा  है  और  इसके  1991-92  तक  पूरा  हो  ज|ने  की  संभावना  बगर्तें

 कि  धनराशि  उबलब्ध

 और  आंधी  के  दौरान  रेलपथ  पर  रेत  जमा  हो  जाता  है  जिसे  रेलपथ  का

 रक्षण  करने  वाले  गैंगमैनों  द्वारा  हटा  दिया  जाता  इस  समस्या  का  अभी  तक  कोई  स्थायी

 समाधान  नहीं  निकल  पाया  समस्या  को  कम  करने  के  लिए  जहां  कहीं  सम्भव

 ब॒क्षारोपण  किया  रहा

 गंगा  नगर  एक्सफ्रस  की  गति

 3193.  श्री  सनफूल  सिह  चौधरी  :  क्‍या  रेल  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गंगा  नगर  एक्सप्रैंस  के  सवारी  डिब्बे  तथा  यात्री  सुविधायें  जी्ण-शीर्ण  अवस्था

 9  .

 क्या  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कदम  उठाने  एवं  इसके  साथ  एक  टुटाइर

 नुकूलित  डिब्बा  छोड़ने  का  विचार  है  ;
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 क्‍या  यह  थाड़ी  गंगा  नगर  और  जयपुर  के  बीच  धीमी  गति  से  चलती  है  ;  और

 क्‍या  सरकार  का  इस  की  गति  बढ़ाने  के  लिए  इसके  साथ  डीजल  इंजन  लगाने  का
 विचार  है  ?

 ,  रेल  मस्त्रालय  में  उप  मस्त्रो  महावीर  जी  गंगा  नगर  एक्सप्रंस  के

 दोब़ों  रेकों  का नवीकरण  12  जून  तथा  17  1988  को  कर  दिया  गया  है  और  ये  अच्छी

 हालत  में  हैं  ।
 इस  गाड़ी  में  वातानुकूल  सवारी  डिब्बा  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 नहीं  ।

 नहीं  ।

 निर्यात  संवर्धन  में  असिबासो  भारतीयों  को  शासिल  करने  के  लिए  समिति

 3194.  श्री  शांति  धारोबालः  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  1988  में  भारत  के  निर्यात  व्यापार  के  संवर्धन  हेतु
 बवासी  भारतीयों  को  विचार-विमर्श  के  लिए  आमंत्रित  करने  का  निर्णय  किया  था  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  प्रयोजनाथं  समिति  का  गठन  कर  लिया  और
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  समिति  द्वारा  अब  तक  उनके  साथ

 किन  विषयों  पर  वातचीत  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रजन  वास  :  से  भारत  के
 के विदेशी  व्यापार  के  संवर्धन  के  लिए  1988  में  वाणिज्य  मंत्री  जी  की  अध्यक्षता  में  विदेशों

 में  स्थित  अनिवासी  भारतीयों  की  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  गठित  की  गई  थी  |  इसके  सदस्य
 वाणिज्य  राज्य  मंत्री  वाणिज्य  एक  संयुक्त  सचिव  और  विभिन्‍न  देशों  के
 वासी  भारतीयों  का  प्रतिनिधित्व  करने  बाले  17  अन्य  सदस्य/समिति  की  पहली  बंठक  9

 1988  को  हुई  थी  ।  इसमें  भारत  के  विदेशी  व्यापार  से  संबंधित  विभिन्‍न  मामलों  पर
 विचार-विमर्श  किया  गया  जो  विदेशों  में  भारतीय  सामान  की  छवि  क्वालिटी

 भाड़  से  संबंधित  समस्याओं  और  भारत  से  निर्यातों  में  अनिवासी  भारतीयों  की  भूमिका  के  संदर्भ
 में  रहा  ।

 उकनिया  रेलवे  स्टेशन

 3195.  श्रो  शांति  धारोबाल  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  उकनिया  रेलवे  स्टेशन  पश्चिम  के  विकास
 के  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  पास  हुआ  है  ;

 ह

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इसके  विकास  पर  अनुमानतः  कितनी  धनराशि  खर्च  किये
 जाने  की  सम्भावना  है  ;  और

 सरकार  का  इस  स्टेशन  के  विकास  कार्य  के  कब  तक  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महावोर  :  पश्चिम  रेलवे  पर  डकनिया  नाम
 का  कोई  रेलवे  स्टेशन  नहीं  है  ।  .
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 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 कोटा-चित्तौड़गढ़  के  बीच  चलने  बालो  रेलगाड़ो  के  समय  में  परिवतंग

 श्री  शांती  धारीवाल  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  कोटा  और  चित्तौड़गढ़  के  बीच  चलने  वाली  रेलगाड़ी  के  समय  में
 परिवतंन  करने  की  कोई  मांग  प्राप्त  हुई  है  ;

 -  यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  कार्यवाही  की  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाबीर
 :  से  कोटा-चित्तौड़गढ़  लाइन

 अभी  निर्माणाधीन

 रामगंज  मंडी  में  फऋण्टियर  सेल  का  रुफना

 3197.  श्री  शांति  धारीवाल  :  बया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  रामगंज  मण्डी  रेलवे  स्टेशन  पर  फ्रान्टयर  मेल  को  रोकने  के  बारे
 में  कोई  प्रस्ताव  प्रप्त  हुआ  है  ;

 यदि  तो  इस  पर  क्‍या  कायं  वाही  की  गई  है  ;  और

 यदि  कोई  कायंवाही  नहीं  की  गई  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महावीर  :  (+)  हां  ।

 और  बम्बई  सेंट्रल  और  नयी  दिल्‍ली  के  बीच  चल  रही  तीन  जोड़ी  गाड़ियां  इस
 स्टेशन  की  याताय;/त  की  आवश्यकताओं  को  पर्याप्त  रूप  से  कर  रही  हैं  ।

 द्वितीय  भ्रणी  के  गर  बातानुक्‌ूलित  शायिका  डिब्जे

 3198.  श्रीमती  किशोरी  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .,  क्या  दू-टायर  द्वितीय  श्रेणी  के  गैर-वातानुकूलित  शयिका  डिब्बा  जौड़ने  का  कोई
 प्रस्ताव  जो  ध्री-टायर  डिब्बों  स ेअधिक  आरामदायक  होगा  ;

 यदि  तो  क्या  द्वितीय  श्रेणी  के शायिका  डिब्बों  को  और  अधिक  आरामदायक
 बनाने  और  अधिक  डिब्बे  उपलब्ध  कराने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 क्‍या  अन्तर  नगरीय  एक्सप्रंस  रेलगाड़ियों  में  बिना  वातानुकूलित  वाले  चैयर  कारें
 सामान्यतः  उसी  प्रकार  हो  जायेंगी  जैसा  कि  ताज  और  गोमती  एक्सप्रेस  आदि  में  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महावीर  :  नहीं  ।

 अब  दुसरे  दर्ज  के  सभी  शयनयानों  में  गहीदार  शयिकाओं  की  व्यवस्था  की  जा

 रही

 हां  आगे  चलकर  ।
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 उत्पादनों  द्वारा  हुए  नुकसान  के  लिए  निर्माताओं  की  जिम्मेदारी

 3199.  श्रीसतो  किशोरी  क्‍या  विधि  और  स्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  भोपाल  गंस  त्रासदी  मामले  में  हुए  समझौते  के  परिणाम  स्वरूप  निर्माता  की
 अपनी  फैक्टरी  में  निर्मित  उत्पाद  से  हुए  संभावित  नुकसान  के  लिए  निर्माता  की  जिम्मेदारी  का
 मामला  अनिर्णीत  रह  गया  है  ;

 यदि  तो  कया  सरकार  ऐसी  जिम्मेदारी  निर्धारित  करने  के  लिए  एक  अलग
 विधान  बनाने  पर  विचार  करेगी  ;  और

 नहीं  तो  भविष्य  में  यदि  ऐसी  दुर्घटना  होती  है  तो  उसकी  जिम्मेदारी  केसे
 निर्धारित  की  जाएगी  ?

 बिधि  और  स्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बिनिर्माता
 विनिर्माता  के  कारख।ने  में  विनिर्भित  उत्पादों  से  होने  वाले  संभावित  नुकसान  के  लिए  उसकी
 दारी  का  मुद्दा  भोपप्रल  गैस  त्रासदी  के  मामले  में  नहीं  उठाया  गया

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 बंसधारा  परियोजना  को  प्रगति

 3200.  श्रो  भट्टम  भ्रोराम  मृति  :  जल  संसाधन  पंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  57  टी  एम  सी  जल  के  उपयोग  संबंधी  वंसधारा  की

 द्वितीय  चरण  की  परियोजना  रिपोर्ट  1979  में  केन्द्रीय  जल  आयोग  और  उड़ीसा  सरकार

 को  भेजी  गई
 यदि  तो  ब्यौरा  क्या  है  और  उसका  कया  परिणाम  निकला  ;

 वर्ष  1982-83  की  स्थिति  के  अनुसार  परियोजना  की  मूल  और  संशोधित  लागत
 कितनी  है  ;  और

 इस  से  कितने  क्षेत्र  को  लाभ  मिलने  की  संभावना  है

 अल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  जी  हां  ।

 आनन्‍्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  प्रस्तावों  को  संशोधित  कर  दिया

 75  करोड़  लागत  की  मूल  लागत  के  स्थान  पर  अनुमानित  संशोधित  लागत

 (1982-83)  154  करोड़  रुपए
 लगभग  43.400  हेक्टेयर  ।

 53  अप  और  54  डाउन  हिमाचल  एक्सप्रस  को  बरास्ता  “  चलाना

 3201.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  53  अप  और  54  डाउन  हिमाचल  एक्सप्रंस  का  मार्ग  बदलकर

 इसका  मार्ग  बरास्ता  करने  संबंधी  मांग  पर  कोई  निर्णय  लिया
 *

 यदि  तो  सही  निर्णय  क्या  है  और  यह  किस  समय  और  कौनसी  तारीख  को

 लिया  और
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 यह  रेलगाड़ी  करनाल  से  गुजरते  हुए  किस  तारीख  से  चलना  प्रारम्भ  कर  देगी  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  महाबोर  :  से  1.5.89  से  53/54
 हिमाचल  एक्सप्रंस  करनाल  के  रास्ते  चलाई  जायेगी  ।  इस  गाड़ी  का  दिल्‍ली  से  छूटने  का  समय
 22.25  बजे  और  नंग  ल  डंम  में  पहुँचने  का  समय  6.50  बजे  होगा  ।  वापसी  दिशा  में  इस  गाड़ी  का
 नंगल  डम  से  छटने  का  समय  20.20  बजे  और  दिल्ली  पहुँचने  का  समय  4.30  बजे  होगा  ।

 स्विटजरलेंड  सरकार  के  साथ  समत्ञोता

 3202.  श्री  भट्टम  श्रीरामभूर्ति  :  क्‍या  वित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आपराधिक  मामलों  की  जांच-पड़ताल  में  पारस्परिक  सहयोग  प्रदान  करने  के
 लिये  स्विटजरलैंड  की  सरकार  के  साथ  कोई  समझौता  किया  गया

 यदि  तो  इस  समझौते  पर  कब  हस्ताक्षर  किये  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है
 ?

 वित  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  संत्री  एडुआर्डो  :  से

 आपराधिक  मामलों  की  जांच  में  परस्पर  सहायता  करने  के  उहू  श्य  से  स्विटज  रलेंड  की  सरकार

 के  साथ  पत्रों  का  आदान-प्रदान  करके  एक  समझौता  किया  गया  पत्रों  का  आदान  प्रदान  20
 1989  को  किया  गया  इस  समझौते  में  यह  व्यवस्था  है  कि  दोनों  सरकारें

 घिक  मामलों  की  जांच-पड़ताल  में  पारस्परिकता  और  दोहरी  आपराधिकता  के  आधार  पर  सहयोग
 करेंगी  और  सहायता  प्रदान  करेंगी  ।

 '

 टेट्रासाइक्लिग  के  लिये  आयात  लाइसेंस

 3203,  डा०  चणम्पशेखर  तिपाठो  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  टेट्रासाइक्लिन  कैप्सूल  अथवा  इसके  कच्चे  माल  के  लिये  आयात

 लाइसेंस  जारी  किये

 यदि  तो  इसके  लिये  क्‍या  मापदंड  अपनाये  गये

 क्या  सरकार  को  इस  संबंध  में  लघु  क्षेत्र  के  विरुद्ध  पक्षपात  करने  के  विरुद्ध  शिकायतें
 पैर

 ,
 तब
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 यदि  तो  उनपर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ? हुई |

 बाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  प्रिय  रंजन  दास  मु  :  हां  ।

 आयात  लाइसेंस  प्रायोजक  प्राधिकारी  द्वारा  अनिवायंता  देशी  निर्बाधन
 तथा  प्रतिपूरक  लाइसेंसिग  समिति  के  अनुमोदन  के  आधार  पर  जारी  किये  जाते  हैं  ।

 और  हाल  ही  में  कुछ  छोटे  पैमाने  के औषधि  बिनिर्माताओं  से  एक  अभ्यावेदन
 प्राप्त  हुआ  है  जिसपर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 छोटे  कागज  मिलों  को  दिये  जाने  वाले  ऋणों  की  ब्याज  दर

 ]
 3204.  शेखर  ब़िपाठी  :  क्‍या  बिस्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  आल  इन्डिया  एशोसिएशन  आफ  स्माल  पेपर  मिल्स  ने  कागज  उद्योग  को

 न्यूनतम  दर  पर  ऋण  देने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कोई  निर्णय  लिया

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उपरोक्त  ऋण  कब  तक  देने  का  विचार

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  सम्तालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  एडुआर्डो
 से  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसे  आल  इन्डिया  एसोसिएशन  आफ  सस्‍्माल
 पेपर  मिल्स  न्यूनतम  ब्य:ज  दरों  पर  ऋण  दिये  जाने  के  संबंध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं
 हुआ  है  ।  छोटे  तथा  मझोले  अखब।रों  क/|गज  एककों  ने  भारतीय  रिजवं  बैंक  को  इस
 आशय  का  अभ्यावेदन  दियः  था  कि  बैंक  मुख्यतः  ऋण-गारंटी  कवच  उपलब्ध  न  होने  के
 उन्हें  वित्तीय  सहायता  प्रद.न  करने  में  आन/कःनी  कर  रहे  हैं  ।  भारतीय  रिजत्र  बैंक  बैंकों
 छोटे  और  मझोले  अखबारी  कागज  एककों  को  दिये  गये  उन  अग्निमों  जो  लघ्‌  उद्योग  एककों
 के  लिए  निर्धारित  निवेश  सग्बन्धी  म!नदग्डों  के  अनुरूप  हों  और  ग।रंटी-कवच  के  पात्र

 हों  प्राथमिकता-प्राप्त  क्षेत्र  अग्रिम  मानने  के  लिए  कहा  है

 [  ]
 ब्रिटेन  के  साथ  व्यापार  संतुलन

 अनुवाद
 3205.  श्रीमती  बसवाराजेश्वरी  :

 कृपासिधु  भोई  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  और  ब्रिटेन  के  वीच  व्यापार  घाटा  में  प्रतिवर्ष  बृद्धि  होती  जा  रंही
 यदि  तो  इसके  लिए  कौन  से  कारक  उत्तरदायी  और

 इस  अन्तर  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  प्रयास  किए  हैं  ?

 वाणिज्य  सरजालय  सें  राज्य  मन्‍्त्रो  प्रिय  रंजन  दास  से  वाणिज्य
 जानकारी  और  अंक  संकलन  महानिदेशालय  से  प्रान्त  आंकड़ों  के  वर्षਂ  1986-87  से
 भारत  और  ब्रिटेन  के  बीच  द्विपक्षीय  ब्यापार  के  आंकड़े  नीचे  दिए  गए  यह  देखा  जा  सकता  है
 कि  वर्ष  1987-88  में  ब्यापार  घाटा  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  कम  है

 ः

 करोड़

 वर्ष

 a

 ~  लिर्यात  व्यापार  सन्तुलन

 1986-87  1622  736  (-)  886

 1987-88  1804  1032  (-)  772

 1988  1187  543  (-)  644

 ल-सितम्बर  )

 1987  897  481  (-)  416

 ल-सितम्बर  )
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 द्विपक्षीप्र  व्यापार  घाटे  में  योगदान  देने  वाली  ब्रिटेन  से  आयातित  मुख्य  मदों  में  शामिल
 हैं  ।  अपरिष्कृत  मशीनरी  और  अन्य  इंजीनियरी  फिर  भी  ये  मर्दे  निर्यात  बढ़ाने  और
 हमारी  अथं  व्यवस्था  के  विकास  के  लिए  आवश्यक  व्यापार  अन्तर  कम  करने  के  उहृश्य  से
 से  हमारे  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  लगातार  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  :  निर्यात-निविधीक
 संवधंन  उपाय  कार्यान्वित  व्यापार  प्रतिनिधि  मण्डलों  का  क्रेता-विक्रेता

 व्यापार  मेलों  में  भाग  आदि  ।

 काफी  पर  क्रय  कर  को  बकाया  राशि

 3206.  श्रीमती  बसवाराजेश्वरी  :  क्‍या  थाणिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  काफी
 उत्पादकों  की  ओर  क्रय  कर  की  बकाया  राशि  की  वसूली  संबंधी  वतंमान  स्थिति  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  प्रिय  रंजन  दास  मु  :  काफी  बोड़  ने  कर्नाटक
 सरकार  को  वर्ष  कर की  से  बकाया  तक  के  मल्यांकन  वर्षों  के  संबंध  में  काफी  पर  लगाए

 गए  प्रभारित  क्रय  कर  की  पूरी  बकाया  इस  संबंध  में  सर्वोच्च  ग्ययालय  के  आदेशों  के
 में  उपाजित  ब्यज  सहित  अदा  कर  दी  गई  है  ।

 जापान  सरकार  के  साथ  समझभोता

 3207.  श्रीमती  बसवाराजेश्वरी  :  क्‍या  बित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  और  जापान  सरकार  के  बीच  सरकारी  विकास  सहायता  विस्तार  के  बारे  में  कोई

 यदि  तो  किए  गए  समझौते  का  ब्यौरा  क्‍या

 इसके  अन्तगंत  वनं  पुर  वक्‍्स  आफ  इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कंपनी  लिमिटेड  का

 किस  हद  तक  आधुनिकीकरण  किया  और

 इसे  कब  से  कार्यान्वित  किया  जायगा  ?

 वित  मम्व्ालय  सें  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मम्त्री  एड्आडों  :

 ओर  सरकारी  विकास  सहायता  के  बररे  में  किसी  भी  सामाग्य  करार  पर  हस्ताक्षर  नहीं
 किये  गए  भारतीय  लौह  और  इस्पात  कंपनी  लिमिटेड  के  स्टील  बक्से  के

 आधुनिकीकरण  के  लिए  जापान  सरकार  ने  5,546  मिलियन  येन  67.30  करोड़  रुपए
 के  का  एक  इंजीनियरी  सेवा  ऋण  प्रदान  किया  इंजीनियरी  परामर्श  दात्री  सेवाओं
 के  लिए  ठेका  दिया  जा  चुका  है  और  इस  संबंध  में  निर्माण  कार्यों  के  क्षेत्र  जापानी  अन्तर्राष्ट्रीय
 सहयोग  अभिकरण  द्वारा  तैयार  की  गई  ब्यवहायंता  अध्ययन  रिपोर्ट  की  आधारभूत
 आयोजना  की  तकनीकी  जांच/विशिष्टीकरण  की  के  लिए  मास्टर  प्लान
 प्रबन्ध  कारमिकों  की  शिक्षा  और  प्रशिक्षण  और  कार्य  च/लन  संप्रवर्तन  तथा  लागत  के
 मानों  को  अद्यतन  बनाने  के  कार्य  शामिल

 इस  संयंत्र  के  आधुनिकीकरण  द्वारा  इसकी  इस्पात  उत्पादन  क्षमता  में  लगभग  21.5
 लाख  टन  वा्धिक  की  वृद्धि  हो  जाएगी  और  जन-शक्ति  के  हिसाब  से  27  टन  प्रति  कामगार
 वर्ष  की  मोजूदा  ता  बढ़कर  152  टन  प्रति  कामगार  प्रतिवर्ष  हो  जाएगी  ।

 89
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 संयंत्र
 क ेआधुनिकीकरण  के  लिए  निवेश  का  निर्णय  इंजीनियरी  के  विस्तृत  अध्ययन

 के  पश्चात्‌  किया  जाएगा  जिसके  कि  दिसम्ब  पूरा  होने  की  आशा  है  ।

 कृषि  ऋणों  पर  ब्याज  की  दर

 3208.  ड्ा०  बता  सामन्‍्त  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  9  1989  के  पोस्टਂ  में  कृषि
 ऋणों  पर  ब्याज  दर  में  कटोती  के  बारे  में  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 कया  महाराष्ट्र  सरकार  ने  कृषि  ऋणों  पर  ब्याज  की  दर  घटाने  की  अनुमति  मांगी
 और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  निर्णय  लिया  है  ?

 पड  ००

 विस  मस्त्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  एडआर्डो
 11

 से  इस  संबंध  में  भारतीय  रिजवं  बैंक  और  केन्द्रीय  सरकार  का  बराबर  यह
 रहा  है  कि  ब्याज  दर  हांचे  के  साथ  छेड़-छाड़  करने  चाहे  वहे  कित्ी  प्रकार  की  ग्रामीण

 ऋण-ब्यवस्था  को  हानि  पचती  है|  दूसरी  बात  यह  है  कि  किसानों  को  फसल  ऋण  सहकारी
 ऋण  बेंकों  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  द्वारा  दिये  जाते  हैं  तथा  सहकारी  ऋण
 समितियों  के  ऋगकर्ताओं  is  लिए  ब्याज  की  दरों  में  यदि  कोई  कटोती  की  जाती  है  तो  इसका
 बहु-एजेंगी  ऋण  ब्यवस्था  पर  प्रतिकल  प्रभाव  पड़ेगा  |  ब्याज  दर  में  कटौती  कर  दिये  जाने
 से  आमदनी  में  जो  कमी  होगी  उस  से  सहकारी  ऋण  ढांचा  और  भी  कमजोर  हो  जायेगा  ।

 किसानों  को  राह  देने  के  उह  श्य  से  मार्च  1988  में  15,000  रुपए  तक  के  कृषि
 दन  ऋणों  के  ब्याज  की  दर  में  कटोती  की  गई  थी  और  1  1989  से  15,000  रु०  और

 और  25,000  रुपए  के  ब॑  च  के  ऋणों  पर  ब्याज  की  दर  में  और  कटौती  कर  दी  गई  थी  ।  घटाई
 गई  ब्याज  दरों  के  अन्तगं  7,500  रुपए  तक  के  फसल  ऋणों  के  ब्याज  की  दर  प्रति  फसल  मौसम

 10%  वा्िक  के  न्यून  सार  पर  रखी  गई  साथ  छोटे  और  सीमांतिक  किसानों  द्वारा  लिए
 जाने  वाले  किसी  प्रकार  वे  निवेश  ऋणों  की  ब्याज  की  दर  मात्र  10%  वार्षिक  है  ।  इसके  अलावा

 प्राकृतक  विपदाओं  और  भय  प्रतिकल  परिस्थितियों  के  मामले  विभिन्‍न  वर्गों  के  ऋण-कर्ताओं
 को  राहत  पहुँचाने  के लिए  कई  प्रावधान  हैं और  आवश्यकतानुसार  इन  प्रावधानों  का  सहारा  लिया
 जाता  इन  सब  बातों  को  देखते  सरकार  ब्याज  की  दर  में  कोई  और  कटौती  करने  के  पक्ष
 में  नहीं  हैं  ।

 जी०  टो०  एक्सप्रस  का  रहू  किया  जाना

 3209.  श्री  पी०  बलल्‍लल  :  वया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  रूव्र  है  कि
 दिसम्बर  1988  से  1989  के

 नई
 दिल्‍ली  और

 मद्रास  और  दिल्ली  के  मश्य  चलने  वाली  जी०  टी०  एक्सप्रेस  को  अनेक  बार  रह  किया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 डर
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 क्‍या  सरकार  गाड़ियों  का  विशेषकर  लम्बी  दूरी  की  एक्सप्रेस  और  मेल  गाड़ियों  के

 सही  समय  पर  चलाना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  वैकल्पिक  व्यवस्था  के  रूप  में  पर्याप्त  डिब्बों  की

 ब्यवस्था  करेंगी  ?

 रेल  मस्त्रालय  में  उपसस्त्री  महाबीर  :  दिसम्बर  89  के
 दौरान  केवल  दो  बार  यह  गाड़ी  रह  की  गयी  थी  ।

 मार्ग  में  दुर्घटना  हो  जाने  के  कारण  ।

 ऐसा  करना  परिचालनिक  हृष्टि  से  ब्यावहारिक  नहीं  है  ।

 प्रौद्योगिको  सम्बन्धी  प्रदर्शनो

 3210.  श्री  बालासाहिव  विले  पाटिल  :

 श्री  वी०  तुलसीराम  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  प्रौद्योगिकी  संबंधी  प्रदर्शनी  लगायी  जा  रही

 यदि  तो  लगायी  जाने  वाली  ऐप्ी  प्रदर्शनियों  का  राज्यवार  ब्यौरा  तथा  संख्या
 क्या

 जनसंख्या  और  रोजगार  के  किन-किन  विशेष  क्षेत्रों  को  प्रदर्शित  किये  जाने  की
 ओ आर

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्यों  को  प्रदर्शनियों  के  लिए  नई  दिल्ली  स्थित  प्रगति
 मंदान  की  तरह  राज्यों  में  स्थानों  चयन  करने  का  निर्देश  दिया  है

 !

 वाणिज्य  सन्त्रालय  में  राज्य  सम्त्री  प्रियरंजत  दास  :  और  भारत
 की  स्व॒तन्त्रता  की  40  वीं  वर्ष  गांठ  समारोह  और  जवाहर  लाल  नेहरू  जन्म  शताब्दी  समारोह  के

 एक  भाग  के  रूप  में  और  विज्ञानਂ  शीर्षक  के  अन्तर्गत  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  में  भारत
 की  प्रगति  का  चित्रण  करते  हुए  प्रदर्शनियां  की  जा  रही  प्रदर्शनियों  की  सूची  नीचे  दी  गई  है  :-

 1.  दिल्‍ली  -  14  नवम्बर  से  29  1988  तक

 2.  भोपाल  -  11  जनवरी  से  25  1989  तक

 3.  अहमदाबाद  -  8  से  20  1989  तक
 4.  हैदराबाद  -  1989
 5.  भुवनेश्वर  -  1989

 इन  प्रदर्शनियों  में  अनेक  बिषयों  का  समावेश  होगा  और  इनमें  केन्द्रीय  सरकार  के
 सभी  प्रमुख  विभाग  और  संगठन  शामिल  होंगे  ज॑से  :  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  आणविक

 महासागर  जंत  दूर  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान
 कृषि  और  औद्योगिक  अनुसंधान  अं.६  |

 सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  राज्य  की  राजधानियों  में  प्रदर्शन्ब्री-कांम्पलैक्स  स्थापित
 करने  की  उपयोगिता  बता  दी  है  ।
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 सोवियत  संघ  के  साथ  संयुक्त  उच्चम

 3211.  श्री  बालासाहिब  बिखे  पाटिल  :

 श्री  पी०  एम०  सईद
 श्री  वी  तुलसीराम

 प्री  श्रोकांत  दस्त  नरसिहराज  क्या  बाणिण्य  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  ही  में  भारत  और  सोवियत  संघ  के  बीच  संयुक्त  उद्यमों  के  सम्बन्ध  में  कोई
 समझौता  हुआ

 ;

 यदि  तो  इस  समझौते  के  अन्तगंत  किन-किन  क्षेत्रों  को  शामिल  किया  जाएगा
 इसके  परिणाम  स्वरुप  भारत  को  कितना  लाभ  होने  की  आशा  है  ;

 निर्यात  की  जाने  वाली  वस्तुओं  का  ब्यौरा  क्या  है  और  ये  किन-किन  राज्यों  से  निर्यात

 की  जाएगी
 ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रिय  रंजन  दास  से  सोवियत

 संघ  की  पोलित  ब्यूरो  की  स्थानापनन्‍न  सदस्या  और  मन्त्री  परिषद  की  अध्यक्ष  श्रीमती

 बिरुकोवा  की  13  से  19  1989  तक  हाल  की  यात्रा  के  दोरान  भारतीय  निजी  क्षेत्र  के

 संगठनों  और  सोवियत  उद्यमों  के  बीच  चार  संयुक्त  उद्यम  समझौतों  को  सैद्धांतिक  तौर  से  अन्तिम

 रूप  दे  दिया  गया  ।  यह  चमड़ा  टेनरी  तथा  पटसन के  क्षेत्रों  में  सम्बन्धित  भारतीय
 लिजी  पार्टियों  को  आवश्यक  अनुमोदन  प्राप्त  करने  के  लिए  विस्तृत  प्रस्ताव  निर्धारित  प्रोफार्मा  में

 सरकार  को  प्रस्तुत  करने  हैं  ।  चू  कि  यह  संयुक्त  उद्यम  है  इसलिए  इनपर  आधारित  कोई  निश्चित

 मर्दे  निर्यात  नहीं  की  जा  सकेगी  ।  यह  विभिन्‍न  राज्यों  पश्चिमी  उत्तर
 आदि  से  चमड़ा  मदों  और  पटसन  मदों  के  निर्यात  में  सहायक  सिद्ध  होंगे

 मीटर  गेज  रेलमार्गों  की  रेल  लाइनों  को  बदलना

 3212.  श्री  के०  राममूर्ति  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 मीटर  गेज  रेल  लाइनों  का  सर्वोत्तम  उपयोग  करने  के  लिए  रेल  विभाग  द्वारा  किये
 जा  रहे  पांच  ओरिएन्टेडਂ  कार्यों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 25,000  में  फंली  मीटर  गेज  रेल  लाइनों  और  मौजूदा  650  इजनों  को
 बदलने  के  लिए  दस  वर्ष  प॒व॑  तंयार  की  गई  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के
 लिये  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 रेल  सम्त्रालय  में  उप  मम्त्री  महावीर  :  अभिकल्प  एवं  मानक
 लखनऊ  द्वारा  तैयार  की  गई  प्रौद्योगिकी  विकस  योजना  में  चुने  गये  पाँच  मिशनों  में  से  एक

 जिशन  मीटर  आमान  की  प्रणालियों  के  उन्नयन  के  लिप्रे  प्रौद्योगिकी  के  विकास  से  सम्बन्धित  है
 जिसके  अन्तगंत  यात्री  तथा  मालगाड़ी  सेवाएं  और  यानान्तरण  सुविधाएਂ  आती  हैं  ।  मीटर  आमान
 के  उन्‍नयन  का  उद्देश्य  अधिक  रफ्तार  वाली  गाड़ियां  तथा  अधिक  धघुरा  भार  वाले  माल  डिब्बों
 की  जरूरतों  को  परा  करने  के  लिये  आरम्भ  की  जा  ही  गतिविधियों  में  निम्नलिखित  गतिविधियों
 शामिल  हैं  :-
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 भारी  माल  गाड़ियों  के  लिए  मीटर

 (2)  बेहतर  माल  डिब्बा  बोगियों  तथा  कपतरों  से  युक्त  अ्रधिक  घरा  भार  वाले  माल  डिब्बों
 का  अभिकल्प  तैयार  करना  ताकि  वे  75  प्रति  घन्टे  की

 रफ्तार  से  चलायी
 जाने  वाली  गाड़ियों  के  लिये  उपयुक्त  हो  सके  ।

 (3)  2200  अश्व  शक्ति  वाले  रेल  इन्जनों  का  अभिकल्प  तथा  आशोधन  जो  120
 प्रति  घंटे  की  रफ्तार  तक  गाड़ियां  कर्षित  करने  में  सक्षम  हों  ;  ओर

 पे  चर  )  मीटर  लाइन  के  उच्च  गति  वाले  सवारी  का  अभिकल्प  तथा  निर्माण  तथा  जो
 110-120  प्रति  घंटे  की  रफ्तार  से  चलने  वाली  गाड़ी  के  लिए  उपयुक्त  हों  ।

 ...  लाइन  परिचालन  समितिਂ  जिसने  1979  में  अपनी
 रिपोर्ट  प्रस्तत  की  की  सिफारिशों  पर  यातायात  में  वद्धि  तथा  संसाधनों  की  तंगी  को  ध्यान  में

 हुए  कारंबाई  की  गई  थी  ।  तदनुसार  अब  मीटर  लाइन  प्रशाली  के  उन्नयन  को  उच्चतर
 प्राथमिकता  दी  जा  रही  जहां  तक  31-3-1988  तक  10  वषं  की  अवधि  में  मीटर  लाइन  के
 भाप  रेल  इ  जनों  को  बदलने  का  सम्बन्ध  1070  रेल  इ  जन  सेवा  से  हटा  दिये  गये  हैं  तथा  शेष
 1896  रेल  इ  जनों  को  सन  2000  तक  सेवा  से  हटा  दिया  जायेगा  ।

 बेंक  अधिकारियों  द्वारा  हड़ताल

 3213.  श्री  के०  रामभूति  :  क्‍या  बित्स  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  बैंक  अधिकारियों  ने  25
 1988  और  25  जनवरी  1989  को  भी  हड़ताल  की  थी  ;

 क्‍या  नहीं  तो  वेतन  नहींਂ  नियम  के  अनुसार  वेतन  में  कटोती  की  गई  थी  ;

 मौर
 ्््ि

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  उन  बैंकों  का  बेंकवार  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्होंने
 बेतन  में  कटौती  का  नियम  लागू  नहीं  किया  और  यह  कितने  अधिकारियों  के  मामले  में  लागू  नहीं
 किया  गया  है

 ?

 बित्स  मस्त्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मस्ती  एड्आर्डो
 हाँ  ।

 और  सरकार  द्वारा  बेंकों  के  नाम  जारी  स्थायी  अनुदेशों  में  अन्य  बातों  के
 दोथी  बेंक  कर्मचारियों  के  लिये  नहीं  वेतन  नहीं  ध्षिद्धान्त  पर  वेतन  पर  कटौती  करने

 का  प्रावधान  किया  गया  है  ।  बैंकों  से आवश्यकतानुसार  इन  अनुदेशों  का  पालन  करने  की  अपेक्षा
 की  जाती  इस  सम्बन्ध  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  कि  क्‍या  सभी  बंकों  द्वारा  सरकार  के

 अनुदेशों  का  पालन  किया  जा  रहा  है  या  नहीं  और  यथा  उपलब्ध  सूजना  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  ।
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 बंगलादेश  के  साथ  संयुक्त  उद्यम

 3214.  प्री०  रामकृष्ण  मोरे
 *  श्री  हरिहर  सोरम  :

 श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  कया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बंगला  देश  में  संयुक्त  उद्यम  की  स्थापना  करने  की  संभावना  के  बारे  में  चर्चा

 करने  के  लिये  बंगला  देश  से  एक  उच्च  स्तरीय  शिष्टमण्डल  ने  हाल  ही  में  दौरा  किया  है  ;

 यदि  तो  बंगला  देश  के  शिष्टमण्डल  के  साथ  इस  सम्बन्ध  में  हुई  वार्ता  का  ब्यौरा

 क्‍या

 इस  वार्ता  का  क्‍या  परिणाम  निकले  ;

 किन  क्षेत्रों  में  संयुक्त  उद्यम  स्थापित  करने  का  विचार  है  ;  और

 वर्ष  1988-89  और  1989-90  के  लिये  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  कायं  क्रम  तैयार  किये
 गये  हैं  ?

 वाणिज्य  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  प्रिय  रंजन  दास  :  ढाका  के

 मैट्रोपालिटिन  चैम्बर  आफ  काम  ऐण्ड  इन्डस्ट्री  के  एक  प्रतिनिधि  मण्डल  ने  19  से  22  फरवरी
 1988  तक  भारत  की  यात्रा  की  ।
 क

 से  प्रतिनिधि  मण्डल  ने  कान्फडरेशन  आफ  इजीनिर्यारग  पी एच  डी
 चेम्बर  आफ  फेडरेशन  आफ  इन्डियन  चेंम्बर  आफ  कामसे  ऐन्‍्ड  इन्डस्ट्री  से  बिचार  विमर्श
 किया  और  भारतीय  इन्जीनियरी  व्यापार  मेले  को  दे  आ  ।  प्रतिनिधिमन्डल  ने  बंगला  देश  गैस  पर
 आधारित  वस्त्र  आदि  क्षेत्रों  में  संयुक्त  उद्यम  स्थापित  करने  की  रुचि  दिखाई

 परिष्क्‌त  उत्पादों  की  भारत  द्वारा  वापिसी  खरीद  या  उत्पादों  को  तीसरे  देशों  को  निर्यात  करने  के
 भी  इच्छुक  थे  ।

 आशा  की  जाती  है  कि  नई  दिल्‍ली  में  हए  विचार  विमर्श  के  फलस्वए्पप  वर्ष  1988-89
 और  1989-90  में  भारत  और  बंगला  देश  के  व्यापारी  अपने  हितों  की  रक्षा  लिये  आपस  में  संबंध

 बनाए  रहेंगे  ।

 तमिलनाडु  एक्सप्रंस  और  जीं०  टी०  उक्सप्र॑स  रेलगाड़ियों  का  देर  ले  खलना

 3219.  श्री  आर०  जीवरत्नम  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दक्षिण  को  जाने  वाली  तमिलनाडु
 एक्सप्रेस  और  एक्सप्रैस  रेलगाड़ियां  पिछले  तीन  महीनों  से  अपने  गन्तव्य  स्थान  पर  प्रायः
 निर्धारित  समय  से  कई  घंटे  देरी  से  पहुंचती  है

 यदि  तो  इन  रेलगाड़ियों  के  देरी  से  चलने  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इन  रेलगाड़ियों  को  मद्रास  और  नई  दिल्‍ली  से  समय  पर  चलाने  की  व्यवस्था  करने  के
 लिये  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?
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 रेल  मस्त्रालय  में  उप  मन्‍्त्री  महाबीर  :  हां  ।

 विद्यूतीकरण  का  जंजीर  खींचना  और  उपस्कर  फेल

 उत्तर-दक्षिण  मार्ग  पर  विद्युतीकरण  कार्य  के  पूरा  ही समय  पालन  में  शीक्र
 सुधार  हो  जायेगा  ।

 जाजपुर-क्योंझर  में  ऊपरि  पुल  का  निर्माण

 3220.  श्री  अनादि  चरण  दास  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  जाजपुर  क्योंझ्वर  सड़क  पर  ऊपरि  पुल  के  निर्माण  सम्बन्धी
 अनुमानों  पर  राज्य  सरकार  की  सहमति  प्राप्त  हो  गई  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  आगे  क्‍या  कायं  वाही  की  गई  है  ?

 रेल  मन्तालय  में  उप  मरत्रो  महावीर  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 काला  धन  और  सोना  जर्त  किया  जानता

 3221.  श्री  धर्मपाल  सिह  मलिक  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  पिछले  छः  महीने  के  दौरान  उत्तर  भारत  में  मारे  गये  छापों  से  लगभग

 कितने  मूल्य  का  काला  धन  और  सोना  जब्त  किया  और
 ह

 सरकार  ने  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 विल्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  पिछले  छः

 मही नों  के  दोरान  देश  में  आयकर  विभाग  द्वारा  8958.84  लाख  रुपये  की  लेखा  बाह्य  परिसम्पत्ति
 तथा  स्वर्ण  नियंत्रण  व  तस्करी-निवारण  प्राधिकारियों  द्वारा  171.77

 करोड़  रुपये  मूल्य  का  5154  किलोग्राम  सोना  पकड़ा  ;

 काले  धन  की  उत्पत्ति  पर  नियंत्रण  रखने  के  समय-समय  पर  आवश्यक  एवं
 यथोचित  विधायी  तथा  प्रशासनिक  उपाय  किये  जाते  हैं  ।

 कंक्रोट  स्‍लोपर  पालघाट

 2.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्व्रन  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पालघाट  स्थित  कंक्रीट  स्‍लीपरों  का  निर्माण  करने  वाली  यूनिट  ने  कार्य  करना
 प्रारंभ  कर  दिया  और

 यदि  तो  31  1988  की  स्थिति  के  अनुसार  इसकी  निर्धारित
 लक्ष्य  और  उत्पादन  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपसंत्री  महाबीर  :  नहीं  ।  अभी  उत्पादन  शुरु  नहीं

 हुआ  है  ।
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 ठेके  की  शर्तों  क ेअनुसार  पहले  10,000  अदद  27  89  तक  सप्लाई  किये  जाने

 हैं  तथा  इसके  बाद  प्रतिवर्ष  कम
 से  कम  65,000  कंक्रीठ  स्‍लीपर  सप्लाई  किये  जायेंगे  ।

 शरण  एकक

 3223.  श्री  मुल्लापलली  रामचखन  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिनांक  30  1987  और  30  1988  तक  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  क्रमशः
 कितने  औद्योगिक  एककों  को  एकक

 ''  के  रूप  में  घोषित  किया

 इन  तिथियों  तक  रुग्ण  एककों  में  कितना  बैंक  ऋण  अन्‍्तग्रंस्त

 क्‍या  इस  संबंध  में  3।  1988  तक  के  आंकड़े  उपलब्ध  यदि  तो
 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 भौद्योगिक  और  वित्तीय  पुनगंठन  बोर्ड  की  स्थापना  हेतु  गत  दो  बर्षों  के दोरान  इन
 रुग्ण  एककों  को  क्‍या  लाभ  हुआ

 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :  से
 भारतीय  रिजवं  बैंक  के  पास  उपलब्ध  अद्यतन  आंकड़ों  के  जून  1987  के  मंत  में  लघु

 रुग्ण  उद्योग  भें  रुग्ण  उद्योग  एफकों  और  गैर-लधु  उद्योग  कमजोर  एककों  की  स्थिति

 निम्नानुसार  ही  थी

 रुपये
 एककों  की  संख्या  राशि

 1.  रुग्ण  लघु  उद्योग  एकक  158226 =:  1542.25

 2.  गैर  लघु  रुग्ण  उद्योग  एकक  औद्योगिक  कम्पनी
 1985  में

 दी गई  परिभाषा  के  1057.  2680.44

 3.  गैर  लघु  उद्योग  कमजोर  एकक  अधिनियम  के  अन्तगंत
 नहीं  655.  1515.19

 औद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुननिर्माण  बोर्ड  ने  15.5.87  से  कार्य  करता  आरम्भ  कर  दिया
 दिनांक  28.2.89  को  उसके  द्वार  स्वीकृत  आदि  मामलों  की  संछ्या

 नुसार

 1.  रुग्ण  औद्योगिक  कम्पनी  1985  की  धारा
 17  (2)  के  अन्तगंत  प्रदान  किये  गये  अनुमोदन  अर्थात  कंपनियां  अपनी
 शुद्ध  मालीयत  को  स्वयं  लाभप्रद  बना  सकती  हैं  59

 2.  स्वीकृत  योजनायें  23

 3.  संबंधित  उच्च  न्यायालयों  को  समापन  के  वास्ते  भेजी  गई  सिफारिशें  16

 4.  तैयार  की  गई  प्रारुप  योजनायें  ओर  टिप्पणियां/सुझाव  आमंत्रित

 करने  के  वास्ते  प्रकाशित  संक्षिप्त  विवरण  19
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 5.  प्रथम  दृष्टया  यह  राय  व्यक्त  की  गई  कि  यह  युक्तिसंगत  होगा  कि
 ढ्या कंपनी  का  परिसमापन  कर  दिया  जाये  तथा  कारण  बताओं  नोटिस

 जारी  कर  दिया  जाये/|समाचार  पत्रों  में
 प्रकाशित  कर  दिया  31

 6,  उच्चतम  न्यायालय  से  संदर्भ  का  निपटान

 4,  चलाये  न  जा  सकने  वाले  निपटाये  गये  मामले  48

 हि  कांफो  पर  निर्यात-शल्क

 3224.  श्री  मुल्लापललो  रामचस्त्रत  :  क्‍या  जित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1988  के  दौरान  कॉफी  पर  लगाये  गये  निर्यात-शुल्क  में  क्या  परिवर्तन  किए  गए

 कॉफी  पर  निर्यात-शुल्क  सम्बन्धी  नवीनतम  स्थिति  कया  है  ;

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  कर्नाटक  के  कॉफी  उत्पादकों  से  काफी

 पर  निर्यात  शुल्क  में  छुट  के  बारे  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्‍या  निर्णय  है  ?

 वित्त  सस्त्रालथ  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मस्त्री  ए०  के०  :  से  (F)
 18  1988  कॉफी  पर  निर्यात  शुल्क  को  प्रति  मीटरी  टन  से  कभ  करके

 प्रति  मीटरी  टन  कर  दिया  कॉफी  पर  निर्यात  शुल्क  को  समाप्त  करने  के  लिए
 सरकार  को  कॉफी-उत्पादकों  की  विभिन्‍न  एसोप्िएशनों  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुये  कॉफी  पर

 निर्यात  शुल्क  से  26  1988  से  पर्ण  छट  दी  गई  थी  ।

 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  को  नई  शाखाएं  खोलने  के  लिये  लाइतेंस  जारी  करना

 3228.  प्रो०  वाशायण  चम्द  पराशर  :  क्या  वित  मन्त्री  यह  बताने  की  कृगा  करेंगे

 क्‍या  भारतीय  रिजवं  बैंक  और  भारत  सरकार  ने  ब्रांच  लाइसेंसिंग  1985-
 90  के  द्वितीय  चरण  को  लागू  करने  और  ग्रामी॥  क्षेत्रों  में  नई  शालाएं  खोलते  की  स्वीकृति  देने
 के  लिये  कोई  कदम  उठाये  गये  है  ;

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  में  दरतीय  चरग  के  दौ  कितनी  शाखाएं
 खोलने  का  विचार  है  और  हिमाचल  प्रदेश  में  ऐसे  स्थानों  के  नाम  क्‍या  हैं  ;  और

 कितनी  शाखाएं  खोली  गई  और  इन  लाइससों  को  कब  तक  जारी  किये  जाने  की
 सम्भावना  है  तथा  उन  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  के  न/भ  क्‍या  हैं  जि-हें  हिमाचल  प्रदेश  में  नई  शाखाएं
 खौलने  के  लिये  जारी  किये  गये  है  अथवा  किये  जायेंगे  ?

 बिस  सम्त्रालय  में  आथिक  कार्थ  विमाग  में  राउप  सन्‍्ती  एडुआर्डो  से
 भारतीय  रिजवं  बैक  ने  सचित  है  कि  उसने  यह  परिफुल्पना  की  थी  कि  1985-90  की

 बतंमान  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  दो  चरणों  में  परी  की  पहला  चरण  अप्रैल  1985  से
 1988  तक  होगा  और  दूसरा  चरण  अप्रंल  1988  से  मार्च  1990  तक  ।  चू  कि  अधिकाँग

 राज्यों  से  चुने  गये  केन्द्रों  की  भू  से  धिली  इश्नलिये  यह  महपूस  किया  गया  कि
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 जया  पय  पि?)?पति  प्र पफपि/जकन््/--््--ःच्

 आवंटित  के  में  रैंफों  को  जी  व  वर  खोलते  के  वास्ते  बदुत॒  कम्र  समय  मिल  पायेगा  ।  अतः
 पात्र  केन्द्रों  का  आवंटन  एक  बरर  में  पूरा  किया  फरवरी  1987  नें  भारंतौय॑  रिंजवे  बैंक  ने
 बैंकों  को  ये  अनुदेश  दिये  वर्तमान  नीति  की  शेष  अवधि  के  दौरान  आवंटित  केंरंद्रों  मे ंशाखाएं
 खोलने  का  काम  चरणवद्ध  रीति  से  पूरा  किया  ग्रामीण  ऋण  के  प्रयोजन  से  सेवा  क्षेत्र  योजना
 स्वीकार  कर  लिये  जाने  के  करण  यह  जरूरी  है  कि  बैंक  इस  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये
 आवंटित  केन्द्रों  में  शीघ्रता  अपनी  शाखाएं  खोलें  ।  ऐसी  स्थिति  में  शाखा  लार्सेंसिंग  नीति  को  दो
 चरणों  में  कार्य  रुप  देने  का  प्रश्त  पंदा  ही  नहीं  होता  ।  वतंमान  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  के

 अन्तर्गत  आवंटित  5359  रामीण  और  अधे  णहरी  केन्द्रों  में  भारतीय  रिजवं  बैंक  के  पास  उपलब्ध

 सूचना  के  बेंकों  के  ग्रामीण  और  अर्ध-शहरी  क्षेत्रों  में  अब  तक  2627  शाखाएं  खोली  हैं  ।

 सेवा  क्षेत्र  के  अन्तगंत  हिमाचल  प्रदेश  राज्य  में  केन्द्रों  के  आबंटन  का  काम  पूरा  हो  चुका
 है  और  भारतीय  रिजवं  ने  इस  सम्बन्ध  में  निर्धारित  मानकों  के  अनुसार  बैंकों  को  23  पात्र
 केन्द्र  आवंटित  किये  *।रतीय  रिजवं  बैक  ने  अपने  क्षेत्रीय  कार्यालय  को  आवंटित  बैंकों  के
 नाम  आवश्यक  लाइसेंस  ज  री  करने  के  अनुदेश  दे  दिये  हैं  ।  सेवा  क्षेत्र  योजना  के  अन्तगंत  हिमाचल
 प्रदेश  में  शाखाएं  खोलने  लिऐ  केन्द्रों  का जिलावार  और  बैंकवार  ब्यौरा  अनुबन्ध  संलग्न  विवरण
 में  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 सेवा  क्षेत्र  योजना  के  अन्तगंत  हिमाचल  प्रदेश  में  बेंक  शाखा  खोलने  के  लिए
 आवंटित  केन्द्रों  का  जिलाबार  और  बैंक  वार  ब्यौरा

 क्रम  सं०  केन्द्र  का  ताम  जिले  का  नाम  भ्रावंटित  किए  गए  बैंक  का  नाम

 1.  जासना  ऊना  सेंट्रल  बेंक  आफ  इण्डिया
 2.  मलयवार  बिलासपुर  यूकों  बैंक
 3.  मारोतान  भर  यूको  बैंक
 4.  बेरछा  सोलन  यूको  बैंक
 5.  विगला  मंडी  पंजाब  नैशल  बंक
 6.  बाड़  क्  ”  मी
 7.  तेबान  क  न  ”
 8,  खफरी  डक  ”  ”  |
 9.  सुधार  कक  का  है  ।  हक

 11.  महाकाल  क  ”  नि
 12.  घर  जामणुला  कर  ”  फ्ि

 है  ।  2.  बालकरुपी  ”  »  onoਂ  8

 रामलोटी  ”  छ  ढक
 15.  खंडबारी  के  7...

 नलियान हे 7 धारचंदना शिमला यूको बेंक 7 टिक्करं ॥ 8 सिल्लार कि | श्े दारगी | ४ |
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 20.  पानेश  गन  पंजाब  नेशनल  बेंक
 21.  खतनोल  ”  यूको  बंक

 22.
 '  छ  पंजाब  मेंशनल  बँंक

 2  3  चैल्ली  ”  ”  कक  व्क

 हिमाचल  प्रदेश  में  बक  शालाएं  खोलना

 3229.  प्रो०  नारायण  चन्द  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  यूकों  बेंक  तथा  पंजाब  नेशनल  बंक  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना
 के  दौरान  हिमाचल  प्रदेश  के  कुल्लू  और  किन्‍नौर  जिलों

 में  अपनो  शाखाएं  खोलने  के  लिये  किन्‍्हीं  नये  स्थानों  का  सर्वेक्षण/चयन  किया  और

 यदि  तो  उन  स्थानों  के  बैंक-वार  और  जिले-वार  नाम  कया  हैं  तथा  भारतीय
 रिजवं  वेंक  द्वारा  उन्हें  कक  तक  लाइसेंस  जारी  किये  जायेंगे  और  वेंक  शाखाएं  कब  तक  खोले  जाने
 की  संभावना  है  ?

 वित्त  प्रस्त्रालय  में  आर्थिक  काय  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  एडुआर्डो
 और  भारतीय  रिजबं  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  वर्ष  1985-90  की  बतंमास  शाखा
 सेंसिंग  नीति  के  यूको  बैक  ने  हिमाचल  प्रदेश  में  शाखाएं  खोलने  के  वास्ते  कोई  '  प्रस्ताव

 नहीं  भेजा  भारतीय  स्टेट  बैंक  और  पंजाब  नेशनल  बेंक  ने  हिमाचल  प्रदेश  में
 अपनी  शाखाएं  खोलने  के  वास्ते  प्रस्ताव  भेजे  हैं  जिनका  ब्यौरा  निम्नानुआर  है  :

 बंक  का  नास  केग्त्र  का  नाम  जिले  का  माम

 भारतीय  स्टेट  बैंक  घुमा  रविन  बिलासपुर

 पोंगडेम  कांगड़ा

 नचौक  मण्डी

 लारजी  कुल्लू

 पंजाब  नेशनल  बैंक  नालजर  हमी  रपुर

 काठेग  कांगड़ा

 बनखण्डी

 नूरपुर
 ए

 संसारपुर-टेरेस  हु

 चामुण्डा  ्

 परौर  ”

 मोहाकल  मन

 घलल्‍्लौर  |

 सन्धोल  मण्डी
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 शमशी  कुल्लू

 बजौरा

 नांगरान  ऊना

 तेउरी
 नंगल  कलां  रु

 मारवारी  ”

 लहराली  कः
 बेहदल ब&6५जणज

 भारतीय  रिजवं  बँक  ने  आगे  चलकर  यह  भी  बताया  है  कि  आमतौर  बैंकों  का  आबंटन
 नीति  में  निर्धारित  मानदण्डों  के  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  पता  लगाये  गये  केन्द्रों  की

 सूचियों  के  आधार  पर  किया  जाता  है  न  कि  अलग-अलग  बकों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  क ेआधार  पर  ।
 भारतीय  स्टेट  बेंक  द्वारा  भेजे  गये  केन्द्रों  के नामों  पर  आबंटन  के  वास्ते  इसलिये  विचार  नहीं
 किया  गया  था  क्‍योंकि  या  तो  उन  केन्द्रों  का  पता  लगाया  ही  नहीं  गया  था  और  अगर  पता  लगाया
 भी  गया  था  तो  वे  नीति  में  निर्धारित  मानदण्डों  को  प्रा  नहीं  करते  थे  ।  पंजाब  नेशनल  बैंक
 उक्त  केन्द्रों  में  से  कुछ  केन्द्र  आबंटित  कर  दिये  गये  थे  क्योंकि  उन  केन्द्रों  के  नाम  पता  लगाये  गये
 केन्द्रों  की  सूची  में  शामिल  थे  और  बे  नीति  में  निर्धारित  मानदण्डों  को  पूरा  करते  उन  केन्द्रों
 के  जिलेवार  नाम  और  शाखाएं  खोलने  की  तारीख  नीचे  दी  गयी  हैं  :

 केन्द्र  का  नाम  जिले  का  नाम  शात्रा  खोलने  को  तारीख

 नालती  हमी  पुर  28-11-1987

 बनखण्डी  कांगड़ा  28-  3-1987

 संसारपुर-ट॑  रेस  कांगड़ा  30-10-1987

 चल्लौर  कांगड़ा  24-12-1987  87

 सन्धौल  मण्डी  ]  9-1988
 ऊना  करना

 शिमला  सेल  को  पुनः  चालू  करना

 3230.  प्रो०  नारायणचम्द  पराशर  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेल  विभाग  को  शिमला  मेल  को  फिर  से  चालू  करने  के  लिये  कोई  अधभ्यावेदन
 प्राप्त  हुआ  जो  कालका  और  अमृतसर/पठानकोट  के  बीच  सम्पर्क  स्थापित  करती  और

 यदि  तो  हिमाचल
 रस  पंजाब  और  जम्म  तथा  काश्मीर

 के  लोगों  जो  एक  राप्य  के  दूरस्थ  जिलों  से  दूसरे  राज्य  के  दूरस्थ  जिलों  की  यात्रा  करते  को

 हो  रही  कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  रेलगाड़ी  को  कब  से  पुनः  चालू  किया  जायेगा  ?

 रेल  मम्त्रालय  में  उपसम्तप्रो  महावीर  :  हां  ।

 फिलहाल व्यावहारिक नहीं है । हैं
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 ला  -  नमि++  ---

 हिमाचल  प्रदेश  में  हमीरपुर  स्थित  क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  कालेज  के  परिसर  में
 भारतीय  स्टेट  बंक  कीं  घिसतार  शाला  खोलना

 3231.  प्रो०  नारायणचन्द  पराशर  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  हिमाचल  प्रदेश  में  हमीरपर  में  क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग
 कालेज  के  परिसर  में  भारतीय  स्टेट  बैंक  की  विस्तार  शाखा  खोलने  का  लाइसेंस  प्रदान  किया

 यदि  तो  यह  लाइसेंस  किस  तारीख  को  दिया  गया  है  तथा  विस्तार  शाखा  कब
 तक  खोली  और

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  तथा  विस्तार  शाखा  के  लिये  कब  तक
 सेंस  दिया  जायेगा  तथा  इसे  कब  तक  खोला

 विस  स  त्रालय  में  राज्यमस्त्री  एडआर्डो
 :  से  भारतीय  रिजर्ज  डौंक

 ने  सूचित  किया  है  कि  उसने  हमीरप्र  हिमाचल  प्रदेश  में  क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  कालेज  के  परिसर  में
 विस्तार  काउन्टर  खोलने  के  भारतीय  स्टेट  बौंक  के  प्रस्ताव  का  अनुमोदन  कर  दिया  भारतीय

 रिजवं  ढौंक  ने  अपने  क्षेत्रीय  कार्यालय  को  पहले  ही  अपेक्षित  लाइसेंस  जारी  करने  के  लिये  अनुदेश
 दे  दिये

 पोटेशियम  पेनिसिलीन-४  के  लिये  आयात  लाइसेंस

 3232.  डा०  कृपासिधु  भोई  :  क्‍या  बाणिम्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89  के  दोरान  पोटेशियम  पेनिसिलीन-४  फट  क्रिस्टल  का  अम्यात  करने

 के  लिये  किन-किन  कम्पनियों  को  लाइसेंस  जारी  किये  गये

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  किसी  उपक्रम  द्वारा  इस  संबंध  में  तकनीकी  निरीक्षण  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इन  कम्पनियों  ने  तकनीकी  निरीक्षण  के  पश्चात  वर्ष  1988-89  में  एन्जाइम  का

 और  भी  आयात  किया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  मम्जालय  में  राज्य  मम्त्री  प्रियरंजन  दास  :  जक्सन  पाल

 फार्मास्यूटिकल्स  नामक  एक  लधु  एकक  को  6  महीने  की  आवश्यकता  ओं  को  पूरा  करने  हेतु
 1988-89  के  दौरान  पेन्सिलिन-५  फट  क्रिस्टल  का  75  एम  एम  यू  का  आयात  करने  के  लिये

 आयात  लाइसेंस  दिया  गया  है  ।

 और  रसायन  और  पंद्रौक॑मिकल्स  विभाग  ने  इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स
 आई  डी  पी  एल  के  तकनीशियनों  के  जरिये  जक्सनपाल  फार्मास्यूटिकल्स  के  संयंत्र  का

 निरीक्षण  कराया  था  ।  आई  डी  पी  एल  द्वारा  दिनांक  6.11.1988  को  प्रस्तुत  निरीक्षण  रिपोर्ट

 की  मुख्य  बातें  निम्नलिखित
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 जक्सवपाल  ने  डेन्मार्क  की  नोवा  इण्डस्ट्री  का  ज्ञाम  प्लेम्रासिल्‍्स  टी

 द्वारा  सप्लाई  की  गई  पेनिश्चलिन-वी  एकिलेस  को  अंगीकार  किया  यह  कम्पनी  अपने  एन्‍्जाइम
 के  प्रयोग  के  लिये  अपेक्षित  उपस्कर  और  संयंत्र  के  विवरण  प्रदान  करती  है  :  संयंत्र  की  संरचना

 आई  आई  दिल्‍ली  के  सरकार  और  रामचन्द्रन  की  सलाह  के  अनुसार  की  गई  है  ।  दौरे
 के  सप्तय  संयंत्र  बंदपड़ा  था  और  दीचाली  की  छूट्टी  के  बाद  पुनः  खूलता  निर्धारित  था

 (2)  कुछ  परिवर्तन  और  समायोजन  करके  संयंत्र  के  निश्चित  रुप  से  पेन्सिलिन  जी  एकिलंस
 के  प्रयोग  के  लिये  उपयोगी  बनाया  जा  सकतो  है  |  च्‌  कि  उनके  पास  नोवो  पेन्सिलिन  वी  एकिलंस
 का  पहले  ही  स्टाक  है  इसलिये  उन्हें  पेन्सिलिन  वी  की  तब  तक  आवश्यकता  नहीं  पड़  ती  जब  तक

 एन्जाइम  का  वतंमान  बंच  प्रयोग  नहीं  हो  जाता

 और  सरकार  के  पास  ऐसी  कोई  जानकारी  वहीं  है  ।

 तस्करो  व्यय

 3236.  श्री  कमला  प्रसाद  सिंह  :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  सरका  री  व्यय  में  कटौती  क  रने्‌  के  लिए  कुछ  निध॑  नता  उन्मूलन
 योलनाओं  का  कार्यान्वयन  छोड़  ने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या
 है

 ओर  कौन  कौन  सी  तिर्धनता  उन्मूलन  योजनाओं

 का  कार्यान्वयन  छोड़  दिए  जाने  की  संभावना  है/अस्तुत  छोड़ा  ज  यिगा  ?

 वित्त  मस्त्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  बो०  के०  :

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  |

 प्रश्क  नहीं  उठता  ।

 खारापन  समाप्त  करने  के  संय  त्रों  को  स्थापता

 3241,  श्री  बककम  पुरुषोत्तमम  :  क्या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बत्ताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 समुद्दी  जल  का  खारापन  दूर  करने  और  इसे  पेय  जल  में  बदलने  के  लिये  अब  तक  देश

 में  खारापन  समाप्त  करने  के  कितने  संयन्त्रों  की  स्थायनां  की  गई  है  ;

 इन  संयन्त्रों  के  स्थापना  स्थल  कहां  हैं  ;

 इनमें  प्रत्येक  संय>त्र  की  क्षमता  कितनी  है  ;

 क्‍या  देश  में  खारापन  समाप्त  करने  के  ऐसे  और  अधिक  संयन्त्र  स्थापित  करने  का

 कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इसके  लिये  चुने  गए  स्थानों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल  संसाधत  स्न्जाल्तम्र  मरे  राज्य  सम्द्री  कृष्णा  :  से  शहरी  विकास

 मन्त्रालय  ने  आन्प्न  राजस्थान  तथा  तमिलनाडु  नामक  च्ञार  राज्यों  के  8  गांवों  में  8
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 निरुपण  विलेवभीकरण  संयंन्‍त्रों  को  प्रतिष्ठापित  करने  के  वास्ते  24  लाख  रुपये  की  तित्तीय  सहायता
 प्रदान  की  इन्हें  प्रेत्येंकਂ  राज्य  के  दो  गांवों  में  प्रतिष्शापित  किया  गया  है  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते

 निर्यातक  एककों  के  लिए  विदेशी  सुठ्रा  उपलब्ध  कराना

 3242.  श्री  धर्कम  पुरुवोत्शमन  :  क्‍या  बित्स  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निर्यातकों  ने  बिलम्ब  से  बचते  के  लिए  भारतीय  रिजबं  बेक  के  स्थान  पर
 ज्जिक  बेंकों  के  जरिये  निर्यातक  एककों  के  लिये  विदेशी  मुद्रा  उपलब्ध  कराने  हेतु  अनुरोध  किया

 है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  पर  क्‍या  निर्णय  लिया  है  !

 वित्त  मन्त्रालय  में  आधथिक  कार्य  में  राज्य  मस्त्री  एडुआर्डो  फंलोरो)ः  और

 दिल्‍ली  एक्सपोर्टंस  एप्तोशिएशन  ने  भारतीय  रिजर्ब  बैंक  के  बजाए  बैंकों  से  विदेशी  मुद्रा  दिये  जाने

 के  लिए  व्यापी  परमिट  जारी  करने  का  अनुरोध  किया  इस  की  भारतीय

 रिजबं  बँक  ने  जाँच  की  है  और  इसे  स्वीकार्य  नहीं  पाया  ।

 रेलवे  बांड

 3243.  श्री  बककम  पुदवोत्तमन  :  क्‍या  रेल  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  क्‍या

 विदेशी  ग्राहकों  को  रेलवे  द्वारा  जारी  बांड  खरीदने  की  अनुमति  देने  का  विचार  है  ?

 रेल  मस्ज़ालव  में  उपमस्त्रो  महाओर  :  भारतीय  रेल  वित्त  निभम  द्वारा  रेलवे
 बाण्ड  जारी  करने  के  शासी  विवरण  पत्र  के  निबन्धनों  और  शर्तों  के  अनुसार  विदेशी  नागरिक  निगम
 द्वारा  जारी  किये  गये  बाँडों  को  खरीदने  के  हकदार  नहीं  हैं  ।  इस  शर्त  में  संशोधन  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 शेवर  बाजार  की  आर्तरिक  जानकारों  रखने  वाले  व्वक्षियों  द्वारा  शेयरों  का  क्र-बिक्रय

 3244.  श्री  सत्येरंत  नारायण  क्या  बिस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  शेयर  बाजारों  की  आन्तरिक  जानकारी  रखने  वाले  व्यक्यों  द्वारा  शेयर  बाजारों

 में  शेयरों  का  क्रय-विक्रय  करना  पूर्णतः  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ;

 क्‍या  शेयर  बाजार  की  आन्तरिंक  जानकारी  रखने  वाले  व्यक्तितयों  द्वारा  शेयरों  का  क्रय

 विक्रय  करने  को  रोकने  के  लिए  कोई  स॑स्थागत  व्यवस्था  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 शेयर  बाजार  की  आन्तरिक  जानकारी  रखने  वाले  उन  व्यक्तियों  के  नाम  बया  हैं

 जिनके  विरुद्ध  शेयरों  का  क्रय-विक्रय  करने  के  लिये  मामला  दर्ज  किया  गया  है  और  उन्हें  क्‍या  दण्ड

 दिया  गया  है  ?

 विंस  सरतालय  में  अथिक  कार्य  विजाग  में  राज्य  मस्त्री  एंडंआडों  :  शेयर

 बाजारों  में  अन्तरंग  क्रप-विक्रप  को  समाप्त  करने  के  लिये  सत्त-प्रयत्न  किया  जाता  है  ।
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 से  शेयर  ब.ज:र  और  सम्बंध  कम्पनी  के  मध्य  संबंधी  करार  के
 गंत  यह  व्यवस्था  मौजूद  है  कि  प्रीमियम  सहित  अथवा  बिना  प्रीमियम  के  अधिकारिक  निगंम

 कार्य  चालन  विषयक  परिणामों  आदि  के  संबंध  में  की  गई  किसी  घोषणा  के
 बारे  में  संबंधित  शेयर  बाजार  को  सूचित  किया

 इसके  अलावा  कदाचारों  जिनमें  अन्तरंग  व्यापार  भी  शामिल  नियन्त्रण  रखने  के
 शेयर  बाजारों  में  निगरानी  समितियां/दल  व्यापार  स्थल  पर  ही  मौजूद  रहते  हैं  ।

 आशा  है  कि  भारतीय  प्रतिभूति  तथा  एक्सचेंज  बोर्ड  अन्तरंग  व्यापार  को  रोकथाम  के

 उपायों  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  स्वयਂ  कार्रवाई

 निर्यात  संवर्धन  जोन  से  निर्यात  किये  गये  माल  पर  मुल्य-बर्धत  प्रावधान  का  पालन

 3245.  थी  सत्येन्त्र  नारायण  सिह  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निर्यात  संवर्धन  जोन  क्षेत्रों  द्वारा  निर्यात  किये  गये  सामान  पर  मूल्य-ब्धेन
 घान  का  सामान्यतः  पालन  किया  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  क्‍या  निर्यात  संवर्धन  जोन  क्षेत्रों  से गुजरने  वाले  भाल  पर  कम  स्तर  पर

 मूल्य-वर्धन  की  छूट  दिये  जाने  की  मांग  की  जा  रही  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जाणिज्य  मस्जालप  में  राज्य  मन्‍्त्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  हां  ।

 और  विभिन्न  कारणों  से  मूल्य  वधं  न  में  कटौती  के  लिये  कुछ  अनुरोध  प्राप्त  हुए
 एकक  पर  लागू  संगत  मानदण्डों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  प्रत्येक  मामले  में  मूल्य  वर्धन
 रित  करती  इन  मात  दण्डों  के  संदर्भ  मे  अभ्यावेदनों  पर  विचार  किया  जाता  है  ।

 जीवन  बोमा  निगम  की  व्यपगत  पालिसियों  का  पुनर्वर्गोकरण
 3246.  श्री  सत्येत्न  नारायण  क्‍या  जिस  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जीवन  बीमा  निगम  ने  1989  को  पालिसी  पुनवंर्गीकरण  मास

 क्‍या  पुनवंर्गीकरण  हेतु  कोई  विशेष  सुविधाएं  दी  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  परिणाम  क्या  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  व्ययगत  पालिसियों  के  पुनवंर्गीकरण  के  लिए  शर्तों  में  छूट
 देने  अथवा  उन्हें  व्ययगत  न  होने  देने  का  है  ?  .

 जिस  मस्तालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  एजुआर्डो  :

 हां  ।  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  ने  1  1988  से  28  1989  तक  एक  विशेष

 पुनः  प्रवतंन  अभियान  चलाया  जिसकी  अवधि  बढ़ाकर  31  1989  तक  कर  दी  गई  है  ।

 हां  ।  ब्याज  की  दर  और  अच्छे  स्वास्थ्य  संत्रंधी  प्रमाण  के  सम्बन्ध  में  रियायतें  दी

 गई  हैं  ।
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 ——___—__——  जाय  - तय

 जीवन  बीमा  निगम  को  पालिसीधारकों  से  उत्साहजनक  प्रतिक्रिया  प्राप्त  हो  रही  है  ।

 पालिसियों  के  व्ययगत  होने  से  रोकने  के  लिए  निगम  द्वारा  बहुत  से  कदम  उठाए  गए

 व्ययगत  पालिसियों  के  पुनः  प्रवतंन  के  बारे  में  मौजूदा  शर्तें  बिल्कुल  उचित  इसके  अतिरिक्त

 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  समय-समय  पर  आयोजित  विशेष  प्रवतंन  अभियानों  के

 दौरान  ब्याज  की  दर  और  अच्छे  स्वास्थ्य  सम्वन्धी  प्रमाण  प्रस्तुत  क  रने  में  रियायतें  प्रदान  की

 जाती  हैं  ।

 चुरहट  बाल  कल्याण  सांसाइटी  को  आयकर  से  छूट
 3247,  प्रो०  मधु  दंडवले  :  क्‍या  विस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  वि

 क्‍या  चुरहट  सोसायटी  की  बाल  कल्याण  लाटरी  का  धर्मार्थ  निकाय  होने  के कारण  इसे
 से  छट  दी  गई  है

 (@)  यदि  तो  क्या  सोसाइटी  ने  46  करोड़  रुपए  के  इनाम  घोषित  किए  यद्यपि

 इसने  केवल  57':5  लाख  रुपए  के  इनाम  दिए

 यदि  तो  क्या  सोसाइटी  के  लेखाओं  की  जांच  के  पश्चात्‌  उसकी  ओर  एक  करोड़
 रुपए  से  भी  अधिक  के  आयकर  की  देनदारी  का  निर्धारण  किया  गया  और

 यदि  तो  कितनी  राशि  का  कर  वसूल  किया  गधा  और  कया  सोसाइटी  को  आयकर
 से  निरन्तर  छूट  देते  रहना  उचित  है  ।

 वित्त  मस्तालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  ए०  के०  :

 चुरहट  चिल्डून  वेलफेयर  सोसाइटी  की  आय  से  प्राप्त  होने  वाली  आय  पर  ऑयकर
 1961  की  धारा  10  (iv)  के  अन्तगंत  कर-निर्धारण  वर्ष  1984-85  से

 1988-89  तक  के  लिए  छूट  प्राप्त  है  ।

 ये  आंकड़े  सही  नहीं  घोषित  किए  गए  पुरस्कारों  और  अदा  किए  गए
 पुरस्कारों  की  राशि  के  बीच  अन्तर  होने  की  सूचना  मिली  च्‌कि  मुकदमेबाजी  चल  रही
 इसलिए  सही  आंकड़ों  का  पता  नहीं  लगाया  जा  सकता  है  ।

 और  चू  कि  चुरहट  चिल्डून  वेलफेयर  सोसाइटी  को  कर-निर्धारण  बर्ष  1984-85
 से  1988-89  तक  के  लिए  आयकर  अधिनियम  1961  की  धारा  10  (iv)  के  अन्तगंत
 छूट  प्राप्त  करने  के  लिए  अधिसूचित  किया  गया  है  इसलिए  उसका  उक्त  वर्षों  क ेलिए  आयकर
 निर्धारत  नहीं  किया  गया  है  ।  ह

 सोसाइटी  ने  आयकर  अधिनियम  की  धारा  10  (1५)  के  अन्तर्गत  कर-निधांरण
 वर्ष  1988-89  के  बाद  आयकर  छूट  को  जारी  रखने  के  लिए  अभी  तक  कोई  आवेदन  नहीं
 किया  है

 आधधों  का  निर्यात
 3248.  श्री  शान्तिलाल  पटेल

 श्री  जो०  एस०  बासबराज्‌  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 1988  की  अवधि  में  गत  वर्ष  की  इसी  अवधि  की  तुलना  में  कितने

 भूल्य  की  औषधों  का  निर्यात  किया  गया
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 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  निर्धारित  किये  गये  लक्ष्य  स ेअधिक  निर्यात  किया

 यदि  तो  कितना  अधिक  निर्यात  किया  और

 इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  सस्तो  दिनेश  :  1988  के  दौरान  235°50

 करोड़  रुपए  मुल्य  के  |  के  निर्यात  किए  गए  थे  जबकि  1987  के  दौरान
 105°10  करोड़  रुपए  मल्य  के  निर्यात  किए  गए  ।

 :
 मूल  भेशज  तथा  प्रसाधन  सामग्री  निर्यात  संवर्धन

 नहीं  ।  1988  के  लिए  यथा  अनुपात  लक्ष्य  255  करोड़  रुपए

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 जापान  को  निर्यात  किए  गए  लोह  अयस्क  का  मूल्य
 3249.  श्री  शान्तिलाल  पटेल

 श्री  जी०  एस०  बसवराज्‌  :  क्‍या  बाणिज्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जापान  भारत  से  आयात  किए  गए  लौह  अयस्क  के  मूल्य  में  वृद्धि  करने  पर

 सहमत  हो  गया

 यदि  तो  क्या  खनिज  एवं  घातु  व्यापार  निगम  के  किसी  दल  ने  इस  सम्बन्ध  में

 जापान  का  दौरा  किया  और

 यदि  तो  किन  विषयों  पर  चर्चा  की  गई  और  इसके  क्या  प  रिणाम  रहे  ?

 जाणिज्य  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्नो  प्रियरंजन  दास  :
 हां  ।

 हां  ।

 खनिज  एवं  घातु  व्यापार  निगम  के  एक  प्रतिनिधि  मंडल  ने  जापान  का  दौरा  किया

 और  वर्ष  1989-90  के  लिए  जापान  के  लौह  अयस्क  निर्यात  की  कीमतें  और  मात्राएं  तय  करने

 के  उद्देश्य  से  1988  में  जापानी  स्टील  मिलों  के  साथ  विचार  विमर्श  इसके
 परिणामस्वरूप  लौह  अयस्क  का  निर्यात  वर्ष  1988-89  में  112  लाख  टन  से

 बंढ़ाकर  वर्ष

 1989-90  से  112  लाख  टन  किया  जाना  सम्भव  हो  सका  है  कुडेमुख  लौह
 अयस्क  सान्द्रण  शामिल  ।  इसक  अलावा  12  लाख  टर  की  वंकल्पिक  मात्रा  भी  उपलब्ध

 कराई  गई  जापानी  स्टील  मिलों  के  सभी  अयस्कों  के  जिसमें  कुडे  मुख  सान्प्रण  भी  शामिल

 औसत  कीमत  1582%  बढ़ाने  के  लिए  सहमत  हो  गई  है  ।

 भुवनेश्वर  सें  निर्यात  प्रसंस्करण  संडल

 3258.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्‍या  बाशिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कितने  निर्यात  प्रसंस्करण  मंडल  स्थापित  किये  गये  हैं  और  प्रत्येश  को  किस

 तारीख  को  मंजूरी  दी  गयी  थी  ;
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 क्‍या  व्यापार  विकास  प्राधिकरण  ने  उड़ीसा  में  भुवनेश्वर  में  एक  निर्यात  प्रसंस्करण

 मंडल  स्थापित  करने  के  लिए  एक  परियोजना  रिपोर्ट  तंयार  की  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इसे  कब  तक  स्थापित  कर  दिया  जाएगा  !

 बाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  प्रिय  रंजन  दास  देश  में  6  निर्यात
 संसाधन  जोनों  की  स्थापना  की  गई  है  जिनके  ब्यौरे  नीचे  दिए  गये  हैं  :

 मंजूरी  की  तारीख

 1.  कॉडला  युक्‍त  व्यापार  कच्छ  ।  21-2-19 63

 2.  सांताकुज  इलंक्ट्रानिक्स  निर्यात  संसाधन  बम्बई  ।  17-11-1972

 3.  मद्रास  निर्यात  संसाधन  मद्रास  28-6-19 83
 4.  फाल्टा  निर्यात  संसाधन  फाल्टा  28-6-1983

 5.  नौयडा  निर्यात  संसाधन  नौयडा  28-6-1983

 6.  कौंचीन  निर्यात  संसाधन  कौचीन  ।  28-6-198 3

 विशाखापतनम  में  एक  सातवें  निर्यात  संसाधन  जोन  बी
 स्वीकृति  8-3-1989  को  दी

 गई  है  ।

 परियोजना  अन्य  वात़ों  के  12  करोड़  रुपये  की  लागत  का  अवस्थापना
 सम्बन्धी  विकास  का  प्रावधान  इसमें  10  वर्षो  में  100  करोड़  रुपये  से  बस्तुओं  के  उत्पादन

 के  लिए  एक  एयर  कार्गो  कम्पलक्स  भी  शामिल  है  और  इससे  42  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा
 की  आय  होगी  |  उत्पादन  की  प्रस्तावित  मदद  सिल-सिलाए  समुद्री
 उत्पाद  इंजीनियरी  लकड़ी  पर  आधारित  चमड़ा  मशीन

 हाथ  के  प्रेषण  तथा  हाबिग  अल्यूमिनियम  उत्प'द  आदि  |  इनसे  10,000  व्यक्तियों

 को  रोजगार  मिल  सकेगा  ।

 भुवनेश्वर  में  निर्यात  संसाधन  जोन  की  स्थापना  के  लिए  तभी  विचार  किया  जा

 सकता  है  जब  अधिक  निर्यात  संसाधन  जोन  स्थापित  करना  आवश्यक  समझा  जाये  और  इसके
 अलावा  सरकार  अतिरिक्त  संसाधन  जूटाने  की  स्थिति  में  भी  हो  ।

 उड़ीसा  में  सुबर्ण  रेखा  परियोजना  का  सिंचाई  लक्ष्य

 3259.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्‍या  जज  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  विः  :

 उड़ीसा  में  1991  तक  स्‌  वर्ण  रेश्ला  अन्तर  यीय  सिंचाई  परियोजना  के  माध्यम  से

 कितनी  हेक्टेयर  भूमि  में  सिंचाई  की  व्यवस्था  की  जायेगी  ;
 :  इसमें  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;
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 क्‍या  कार्य  की  गति  निर्धारित  लक्ष्य  के  अनुरूप  और

 यदि  तौ  परियोजना  के  शीघ्र  निर्माण  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 जल  संसाधन  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  कृष्णा  :  आठवीं  योजना  के

 लिए  राज्य  सरकार  के  प्रस्तावों  के  बर्ष  1991  तक  लगभग  2300  हेक्टेयर  सिचाई  क्षमता

 सूजित  किये
 जाने  का  लक्ष्य  है  ।

 )  से
 मुख्य  नहर  तथा  वितरण  प्रणाली  पर  का  यं  प्रारम्भिक  स्तरों  पर  राज्य

 सरकार  का  प्रस्ताव  आने  वाले  वर्षो  में  परिव्यय  बढ़ाने  का  है  ।

 गर-परम्परागत  राज्यों  में  चाय  और  काफी  की  खती

 3260.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  बाणिज्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  गै  र-परम्परागत  राज्यों  में  रोजगार  देने  तथा  निर्यात  के  लिए  चाय  और  काफी

 खेती  करने  का  कार्य  क्रय  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  चाय  और  काफी  की  खेती  ऐसी  भूमि  पर  करने  का  है  जो

 आरक्षित  और  संरक्षित  बन  क्षेत्र  से  तो  बाहर  है  परन्तु  इन  राज्यों  में  अधिकार  अभिलेख  में  जिसकी

 प्रविष्टि  भभि  के  रूप  में  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मतत्नालय  में  राज्य  मन्त्रो  प्रिय  रंजन  दास  :.  जी  हां  ।

 जहां  तक  चाय  का  सम्बन्ध  है  चाय  बोर्ड  वर्ष  1982-83  से  नये  चाय  एकक
 पोषण  योजना  चला  रहा  है|  जिसका  उहं  श्य  उन  गैर-7रम्परागत  क्षेत्रों  के  चाय  की  खेती  में  नए
 चाय  क्षेत्रों  को  शामिल  कर  उत्पादन  में  बृद्धि  करना  है  जो  मूल  रूप  से  पिछड़े  हैं  और  जहां
 सूचित  जाति  तथा  पिछड़े  समुदाय  के  लोगं  बसे  हैं  ।

 जहां  तक  चाय  का  सत्जन्ध  सातवी  योजनावधि  1985-90  के  दौरान  गैर-परम्परागत
 ~  क्षेत्रों  मे ंक.फी  की  खेती  में  15000  हेक्टेयर  भूमि  शामिल  किये  जाने  की  संभावना  इसके

 फलस्थरूप  48750  व्यक्िितयों  को  रोजगार  मिलने  की  संभावना  है  ।

 और  ग्रेड  बाहर  की  गई  वन-भूमि  में  चाय  तथा  काफी  के  बागान  लगाना  वन्य
 संरक्षण  1980  के  उपबन्धों  के  अधीन  क्लीयरेंस  के  अध्यधीन  होता  है  ।

 सणिपु  र  के  जिला  सुरुयालयों  में  गेंक  की  सुविधाएं
 3264.  श्री  एन०  टोम्बी  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या
 मणिपुर

 के
 जुराचाँदपर  धोंवल  और

 विशेनपुर  जिला  मुख्यालयों  में  यूनाइटेड  बेंक  आफ  इण्डिया  तथा  राज्य  के  लीड  बैंक  से  व्यवस्था  कर
 ट्रेजरी/बंक  सुविधायें  उपलब्ध  हैं  ;
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 यदि  तो  कब  से  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  ट्रेजरी  सुविधाओं  के  अभाव  में  दूरदराज  के  जिलों  के

 समक्ष  आने  वाली  कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जिला  मुख्यालयों  में  उक्त  सुविधायें  प्रदान

 करके  के  लिए  लीड  बेंक  को  निदेश  जारी  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  आर्थिक  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  एड्आ्डो  :  से

 मणिपुर  के  जिलों  के  लिए  अग्रणी  यूनाइटेड  बैंक  आफ  इण्डिया  ने  सूचित  किया  है  कि  उसने

 मणिपुर  के  निम्नलिखित  जिला  मुख्यालयों  में  ट्रेजरी/बेंकिग  सुविधायें  उपलब्ध  कराई  हैं  :-

 जिले  का  नाम  बेकिंग  सुविधायें  उपलब्ध  ट्रेजरी  सुविधायें  उपलब्ध
 कराए  जाने  की  तारीख  कराए  जाने  की  तारीख

 उखरूल  18-6-1971  ज+

 तमेंगलोंग  24-12-1976  -

 चुराचांदपुर
 21-9-1970  1978

 थौबल  14-1  1-197 2  1986

 जहां  तक  मणिपुर  के  अन्य  जिला  मुख्यालयों  का  सम्बन्ध  है  यूनाइटेड  बंक  आफ  इण्डिया  को  राज्य
 सरकार  से  ये  सुविधाये  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 आकिड  का  निर्यात

 3265.  श्री  एन०  टोम्ब्री  क्‍या  वाणिज्य  मन्‍्त्री  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मणिपुर  के  दुलंभ  आकिड  के  निर्यात  की  वतंमान  स्थिति/व्यवस्था,  इस  कार्य  में
 शामिल  एजेंसियों  तथा  विदेशी  मुद्रा  के  रूप  में  अजित  धन-राशि  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  मणिपुर  तथा  निकटस्थ  मिजोरम  और  सिक्किम  से

 दुलंभ  आकिड  के  निर्यात  के  प्रस्ताव  लेकर  आने  वाली  एजसियों  को  प्रोत्साहन  देने  पर  विचार
 रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  सम्बालय  में  राज्य  मम्त्री  प्रिय  रंजन  दास  :  चालू  निर्यात  नीति
 के  अन्तगंत  निम्नलिखित  को  छोड़कर  आकिड  की  सभी  किस्मों  के  निर्यात  की  अनुमति  दी
 जाती  है  :-

 2.  बरबई  अरिस्टेटा

 3.  एक्लीटम  हैटरोफीलम  ,

 -  कोपटिस  टीटा

 $.  डिस्कोरिया  डेलटोयडिया

 6.  जेनटीना  कुरया
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 .  नारडोस्टाचीस  जटमांसी

 .  फोसोकियमा  प्रैल्टा

 9.  पौडोफीलम  हेकसनडम +डफालन  हरकत
 170 10  नेवलटीया  सर्वमलिया

 आकिड  का  निर्यात  सामान्यतया  अलग-अलग  निर्यातकों  द्वारा  किया  जाता  निर्यात  से
 अजित  आय  का  कोई  राज्यवार  विवरण  उपलब्ध  नहीं  फिर  भी  1986-87  के  दौरान  आकिड

 के  निर्यात  से  अनन्तिम  रूप  से  10.30  लाख  रुपये  की  आय  हुई  ।

 और  बील  बिकास  पर  सरकार  की  नई  जो  बीच  के  अच्छे  अन्य
 पौध  सामिग्री  आदि  के  आयात  में  मदद  करती  इस  दिशा  में  एक  कदम  एपीडा  आर्किड  के

 इच्छुक  निर्यातकों  को  बाजार  सग्ध-धीं  सूचना  प्रदान  बाजार  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  की
 पैकेजिंग  विकास  आदि  के  जरिए  प्रोत्साहन  तथा  सहायता  प्रदान  करता

 सणिपुरी  में  केन्द्रीय  अधिनियमों  का  अनुबाद

 3266.  श्री  एन०  टोम्बी  क्‍या  विधि  और  स्याय  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  मणिपुरी  राज्य  की  राजभाषा  म  पुरी  जिसे  साहित्य
 अकादमी  से  एक  आधुनिक  भारतीय  भापा  के  रूप  में  मान्यता  प्राप्त  केन्द्रीय  अधिनियमों  का

 अनुवाद  करने  की  ब्यवस्था  करने  का  विचार  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  नहीं  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विधि  और  स्याय  मम्ब्रालय  में  राज्य  मस्त्री  एच०  आर०  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 केन्द्रीय  केवल  उस  भाषा  जो  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  म्ें  वरणित

 है  और  जो  किसी  राज्य  की  राजभाषा  के  रूप  में  भी  घोषित  की  जा  चुकी  केन्द्रीय  अधिनियमों
 के  प्राधिकृत  पाठ  प्रकाशित  करने  के  लिए  वचनबद्ध  है  |

 परिष्कृत  कपड़े  के  जूतों  का  आयात

 3267.  श्री  एन०  डेलिस  :  क्‍या  बाणिज्य  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  में  परिष्कृत  चमड़े  के  जूतों  का  आयात  किया  जाता  और

 यदि  तो  इन  वस्तुओं  का  किन-किन  देशों  से  आयात  किया  जाता  है  और  गत
 दो  वर्षों  के दोरान  कितनी  वस्तुओं  का  आयात  किया  गया  है  ?

 बाणिज्य  मन्यालय  में  राज्य  मस्ती  प्रिय  रंजन  दास  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 3268.  श्री  एन०  डेनिस  :  क्या  बाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किन  उद्योगों  को  रबड़  आयात  करने  की  अनुमति  दी  गई  और

 उनके  द्वारा  इस  अनुमति  का  उचित  उपयोग  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम
 उठाये  गए  हैं  ?

 '
 थाणिण्य  भम्जालय  में  राज्य  मन्त्रो  प्रिय  रंजन  दास  और

 प्राकृतक  रबड़  का  आयात  राज्य  ब्यापार  निगम  टी  के  जरिए  सारिणीबद्ध  किया  जाता

 है  वह  ऐसे  वास्तविक  प्रयोक्ताओं  को  वितरित  किया  जाता  है  क्‍योंकि  वास्तविक  प्रयोक्ता  शर्तों

 द्वारा  नियंत्रित  होते  संबंधित  प्रयोजक  प्र।धिक/रियों  को  ऐसे  माल  की  उपयोगिता  सुनिश्चित
 करनी  पड़ती  है  ।

 3269.  श्री  मदन  पांडे  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विज्ञापन  एजेग्सियों  पर  छापे

 क्‍या  यह  सच  है  कि  देश  में  काले  धन  में  निरन्तर  बृद्धि  हो  रही
 यदि  तो  क्या  आयकर  विभाग  ने  इस  संबंध  में  चालू  वर्ष  के  दौरान  विज्ञापन

 एजेन्सियों  पर  छापे  मारे

 क्‍या  इन  एजेंसियों  से अघोषित  धन  के  रूप  में  भारी  धन-राशि  बरामद  हुई  ओर

 यदि  तो  कितनी  और  सरकार  का  इन  एजेंसियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने
 का  विचार  है  ?

 विश  मम्जालय  में  राजस्थ  बिभाग  में  राज्य  मम्तो  ए०  के०  :  काले  घन  की
 राशि  के  बारे  में  कोई  अधिकृत  अनुमान  उपलब्ध  न  होने  के  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  है
 कि  देश  में  कले  धन  की  राशि  बढ़  रही  है  ।  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  आयकर  विभाग  ने

 अहमदाबाद  तथा  नई  दिल्‍ली  स्थित  दो  विज्ञापन  एजेंसियों  के  परिसरों  की  तलाशियां  ली  इन
 तलाशियों  के  दौरान  प्रथम  दृष्टया  कुल  मिलाकर  11.38  ल,ख  रुपए  की  लेखाबाह्य  पा  रसम्पत्तियां

 पकड़ी  इन  मामलों  में  प्रत्यक्ष  कर  अधिनियमों  अध्यहीन  के  उपयुक्त  कार्ययाही
 की  जाती

 समाज  में  कमणोर  तथा  गरीब  बर्गों  के  लाभ  हेतु  बोमा  योजनाएँ
 3270.  श्री  वृद्धि  चरा  जेन  :  क्‍या  विक्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  द्वारा  समाज  के  कमजोर  तथा  गरीब  वर्गों  के लाभ  हेतु  सामाजिक  सुरक्षा
 उपायों  के  अन्तरगंत  चलाई  रही  बीमा  योजनाओं  का  ब्यौरा  कया

 क्‍या  इन  योजनाओं  में  सुधार  लाने  के  संबंध  में  मन्त्रालय  को  कोई  सुझाव  प्राप्त

 हुए  और

 यदि  तो  इन  पर  सरकार  ने  क्‍या  निर्णय  लिया  है  अथवा  लेंने  का  विचार  है  ?

 वित्त  सस्त्रालय  में  आवधिक  कार्य  विभाग  में  राज्ए  मस्त्रो  एडुआड्डों  से
 अपेक्षित  सूचना  संलग्न  वियरण  में  दी  गई  है  ।
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 विवरण

 भारतीय  साधारण  बीमा  निगम  और  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  आरम्भ
 की  गई  महत्वपूर्ण  सामाजिक  सरक्षा  बीमा  योजनाओं  का  ब्यौर  |  निम्नलिखित  है  :

 पूप  ु
 भारतीय  साधारण  बीमा  निगम

 (1)  1985-86  5-86  के  बजट  प्रारम्भिक  तोर  देश  के  100  जिलों  में  लागू  करने  के
 निधंन  परिवारों  के  लिए  एक  व्यक्तिगत  दुर्घटना  बीमा  सामाजिक  सुरक्षा  योजना  की  घोषणा

 की  गई  थी  ।  15  1985  को  आरम्भ  की  गई  इस  योजना  को  उसके  बाद  चरणबद्ध  तरीके
 से  देश  के  214  जिलों  में  लागू  कर  दिया  गया  15  1988  इस  योजना  को  देश
 के  उन  जिलों  में  भी  लागू  कर  दिया  गया  जो  इस  योजना  के  अन्तर्गत  शामिल  नहीं  इस
 प्रकार  यह  योजना  सारे  देश  में  लागू  हो  गई  है  |  इस  योजना  में  18  वर्ष  से  60  वर्ष  तक  की
 आयु  के  वे  सभी  लोग  सम्मिलित  जिनकी  वाधिक  आय  समग्र  स्रोतों  से  मिलाकर  7,20
 से  अधिक  नहीं  निर्धन  जिनमें  भूमिहीन  छोटे  पारम्परिक  शिल्पकार
 आदि  शामिल  के  अरजंक  सदस्य  की  किसी  दुषेंटना  में  मृत्यु  होने  मृतक  के  आश्रितों  को

 की  अदायगी  की  ज.,ती  यह  योजना  भारतीय  राधारण  बीमा  निगम  और  इकसी
 चार  सहायक  कम्पनियों  द्वारा  प्रशासित  की  जा  रही  है  तथा  राज्य  सरकारें/संघ  राज्य  क्षेत्र  भी
 इस  योजना  में  सक्तिय  रूप  से  सहयोग  देते  हैं  ।  इस  योजना  से  सम्बन्धित  समस्त  प्रीमियम  लागत
 केन्द्र  सरकार  द्वारा  वहन  की  जाती  है  ।

 (2)  ग्रामीण  क्षेत्रों  में निधन  परिवारों  के  लिए  अग्नि  बीमा  प्रदान  करने  हेतु  पहली
 1988  से  एक  झोपड़ी  बीमा  योजना  प्रारम्भ  की  गई  यह  योजना  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  उन

 भी  भमिहीन  मजद  कारीगरों  तथा  अन्य  अत्याधिक  निर्धम  परिवारों  पर  लाग  होती  है  जिनकी
 वाधिक  आय  समग्र  स्रोतों  से  मिलाकर  से  अधिक  नहीं  इस  योजना  की  व्यवस्था
 के  अग्नि  के  कारण  हुई  किसी  हानि  की  स्थिति  में  बीमा  कम्पनी  बीमित  व्यक्ति  को
 झोपड़ी  क ेलिए  अधिकतम  तथा  अग्नि  के  क/रण  नष्ट  हुए  झोंपड़ी  के  सामान  के
 लिए  अधिकतम  की  अदायगी  करेगी  ।  यह  योजना  भारतीय  साधारण  बीमा  निगम
 तथा  इसकी  चार  सहायक  कम्पनियों  द्वारा  चलाई  जा  रही  है  ।  इस  योजना  से  सम्बन्धित  समस्त
 प्रीमियम  लागत  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वहन  की  जःती  है  ।
 भारतोय  जीवन  बीमा  निगम  :

 भूमिहीन  खेतिहर  मजदूर  सामूहिक  बीमा  योजना  :  इस  योजना  के  अन्‍्तगंत  प्रत्येक
 भूमिहीन  खेतिहर  मजदूर  परिवार  के  मुखिया  का  के  लिए  बीमा  किया  जाता  है  ।
 इस  योजना  में  सम्मिलित  होने  वाले  व्यक्ति  की  आयु  18  से  60  वषं  के  बीच  होनी  चाहिए  ।
 60  वर्ष  की  आयु  पूरी  होने  से  पहले  उस  व्यक्ति  की  मृत्यु  होने  उसके  परिवार  को  1000/-
 रुपए  की  राशि  अदा  की  जाएगी  ।  इस  योजना  से  सम्बन्धित  प्रीमियम  की  अदायगी  केन्द्रीय  सरकार
 द्वारा  अदा  की  जाती  है  तथा  यह  योजना  सारे  देश  में  लाग  है

 (4)  एकीकृत  प्रामोण  विकास  कार्य  क्रम  कर्ंदार  सामू  हक  बोमा  योजना  :  एकीकृत  ग्रामीण
 विकास  कायंक्रम  के  अन्तगंत  कर्जदार  व्यक्तियों  का  इस  योजना  के  अनुसार  की  राशि sa  9. के

 बीमा
 किया  1-4-1983  से  18  वर  से  6)  वर्र  ही  जथु  वाले  प्ृत्ती  नो  कर्ज  दर
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 व्यक्तियों  को  इस  योजना  में  शामिल  किया  गया  ऐसे  कजंदार  व्यक्ति  60  वर्ष  की  आयु
 से  मृत्यु

 होने  पर  उसके  परिवार  को  की  राशि  अदा  की  जाती  है  तथा  यदि

 कजंदार  की  मृत्यु  दुर्घटना  के  कारण  हुई  हो  तो  उसके  परिबार  को  की  राशि  दी
 जाती  इस  योजना  के  लिए  समस्त  प्रीमियम  लागत  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वहन.की
 जाती  है  ।

 (5)  सामाजिक  सुरक्षा  निधि  योजनाएं  :  जीवन  बीमा  निगम  के  एक  सामाजिक  सुरक्षा
 निधि  की  स्थापना  की  है  जिससे  हथकरघा  रिक्शा  चालकों  तथा  आटो-रिक्गा  चालकों
 से  सम्बन्धित  सामूहिक  बीमा  योजना  के  अन्तगंत  की  जाने  वाली  प्रीमियम  लःगत  के  50  प्रतिशत

 भाग  की  अदायगी  की  जाती  है  |  शेष  50  प्रतिशत  भाग  की  अदायगी  लाभानुभोगियों  उनकी

 सहकारी  समिति  अथवा  राज्य  सरकार  अथवा  हथकरघा  बोड़  आदि  जैपत्ती  किसी  अन्य  एजेंसी  द्वारा

 की  जाती  है  |  बीमित  व्यक्ति  की  मृत्यु  होने  पर  इस  योजना  के  अन्तर्गत  की  राशि

 की  अदायगी  की  जाती  है  ।

 और  उपलिखित  सामाजिक  सुरक्षा  बीमा  योजनाओं  में
 से  कुछ  योजनाओं  में

 ॥ संशोधन/सुधार  करने  के  सम्बन्ध  में  विभिन्‍न  वर्गों  से  कुछ  सुझाव  प्राप्त  हुए  उन  सुझावों  पर

 विचार  करने  के  पश्चात  उन  पर  अमल  किया  गया  है  ।

 रुग्ण  एककों  को  बंक  ऋण

 ]
 3272.  श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रुग्ण  एककों  की  बैंक  ऋण  में  प्रत्येक  वर्ष  बृ  ती
 जा  रही  है

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  दिसम्बर  1988  के  अन्त  तक  रुग्ण  एककों
 को  बैंकों  से  फकिसनी  धनराशि  के  ऋण  दिये  गये

 क्‍या  सरकार  को  ऐसी  रिपोर्ट  मिलती  हैं  कि  उद्यमी  लोग  बैंकों  अथवा  वित्तीय

 संस्थाओं  से  ऋण  प्राप्त  करने  के  लिए  ऐसी  नीति  अपना  रहे  हैं  जिससे  कि  उनके  एकक  रुग्ण  समझे

 +  और

 यदि  तो  इस  प्रथा  को  रोकने  के  लिए  सरकार  का  कौत-सी  नीति  अपनाने  का
 विचार  है  ?

 वित्त  मस्तालय  में  आथिक  कार्य  थिभाग  में  राज्य  मन्त्रो  एडआ्डो
 और  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  गत  तीन  वर्षो  के  लिए  रुग्ण

 इकाइयों  के  नाम  वकाया  राशियों  के  उपलब्ध  आँकड़े  नीचे  दिए  गए  हैं

 रोकड़
 दिसम्बर  1985  4270.93

 ९  दिसम्बर  1986  4874.49

 जून  1987
 रुग्ण  इकाइयां  4222,69

 कमजोर  इकाइयां  1515.19
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 1987  के  रुग्ण  इकाइयों  में  गर्ग  औद्योगिक  विशेष  उपबन्ध
 1985  में  की  गई  ५रिभाया  के  अनुंप्तार  इकाइयों  को  शामिल  किया  गया  है  ।)

 और  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  बैंकों  को  समय-समय  पर  ये  अनुदेश  दिए  हैं  जिनमें
 उनसे  अन्य  बातों  के  प्र7रम्भिक  स्तर  पर  ही  रुग्णतता  का  पता  लगाने  और  समय  पर
 उपचारात्मक  कारंबाई  करने  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया  गया  रुग्ण  औद्योगिक  कम्पनी

 1985  के  क्षेत्राधिकार  में  आने  वाली  इकाइयों  के  मामले  में
 गिक  और  वित्तीय  पुननिर्माण  बोर्ड  को  ऐसे  व्यक्तियों  के  खिलाफ  उपयुक्त  कारंबवाई  करने  का
 प्राधिकार  प्राप्त  है  जिन्होंने  बोर्ड  के  विवेकानुसार  रुगण  औद्योगिक  कम्पनी  की  धनराशियों  या
 सम्पत्ति  का  दुरुपयोग  किय  है  या  जो  रुप्ण  औद्योगिक  कम्पनी  के  सम्बन्ध  में  दुष्करण
 अथवा  विश्वास  भंग  के  दोधी  पाये  गए  हों  ।

 विश्व  बंक  की  सहायता  से  चलाई  जा  रही  सिचाई  परियोजनाएं

 3273.  श्री  बिजय  एन०  पाटिल  :  क्‍या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विश्व  बैंक  द्वारा  वर्ष  1988  तक  कितनी  सिंचाई  परियोजनाओं  का  वित्त  पोषण
 किया  गया  ;

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  ऋण  की  पहली  किश्त  मिलने  के  बाबधूद  कितनी  सिंचाई

 एं  अधूरी  पड़ी  और

 उनको  शीघ्र  प्रा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 जल  संसाधन  मन्त्र  लय  में  राज्य  मन्त्री  कृष्ण  :  और  विश्व  बैंक

 द्वारा  बप॑  1988  तक  वि५िन्‍त  राज्यों  में  43  सिंचाई  परियोजनाओं  को  वित्तपोषित  किया  गया

 इनमें  20  निर्माणाधीन  परियोजनाएं  जो  कि  इस  समय  विश्व  बँक  से  सहायता  प्राप्त  कर

 रही  है  ।  इन
 को  ऋण  सहायता  5  से  7  वं  की  अवधि  के  लिए  दी  जाती  है  तथा

 प्रतिपति  दावे  प्रस्तत  करने  यर  द्विमासिक  आधार  पर  वितिरित  की  जाती  यह  प्रत्याशा  है
 कि  इन  परियोजनाओं  के  +श्व  बेंक  से  सहायता  प्राप्त  घटक  को  सम्पूर्ण  ऋण  प्राप्त  कर  ने  के  बाद

 पूरा  कर  दिया  जाएगा  ।

 सिंचाई  परिशोजनाओं  की  वित्तपोषण  तथा  क्रियान्वयन  राज्य  सरकारों

 द्वारा  किया  जाता  विः्व  बैंक  प्राप्त  की  गई  का  70  प्रतिशत  अतिरिक्त  सहायता  के

 रूप  में  राज्यों  को  भेजा  ज  ता  इन  परियोजनाओं  के  क्रियान्वयन  का  प्रबोधन  किया  जा  रहा  है
 तथा  राज्य  सरकारों  को  पर्वान्‍त  निधियों  के  प्रावधान  सहित  किए  जाने  वाले  विभिन्न  क्रियान्वयन

 उपायों  के  में  समय-सनय  पर  सलाह  दी  जाती  है  ।

 शेपर  बाजार  में  तेजी

 3274.  श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  क्‍या  जित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  शेयर  दाजार  में  एक  अभूतपूर्व  तेजी  आई  है  ;

 यदि  हां  तो  तरकार  द्वारा  इसके  कारणों  का  विश्लेषण  किया  गया  है  ;
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 क्या  स्टाक  एक्सचेंज  के  विशेषज्ञ  ने  अगले  वर्ष  इसमें  गिरावट  आने  की  आशंका  व्यक्त
 की  है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  का  छोटे  शेयरधारकों  की  शेयर  बाजार  में  व्याप्त  बड़े  पेमाने
 की  सट॒टेवाजी  से  रक्षा  करना  तथा  कम्पनियों  द्वारा  शेयरों  के  मूल्यों  को  मनमाने  तरीके  से  घटाने
 का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मस्त्रालय  सें  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मस्त्रो  एडुआर्डो  और
 शेयर  बाजार  में  कोई  अभूतपूर्व  तेजी  नहीं  आई  प्रमुख  शेयर  बाजारों  में  सामान्य  शेयरों

 के  मूल्यों  में  1987-88  की  अधिकांश  अवधि  के  दौरान  नरमी  आ  रही  किन्तु  बपं
 1988-89  के  दौरान  फिर  से  तेजी  आ  गयी  ।  जैसा  कि  वर्ष  1989-90  के  आ्थिक  समीक्षा  में
 बताया  गया  सरकार  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इसके  लिये  निम्नलिखित  कारण  बताये  हैं  :

 बाजार  में  बृद्धि  का कारण  आर्थिक  विकास  में  प्रभावशाली  पर्याप्त  मानसून  निगमित
 क्षेत्र  मे ंसन्‍्तोषजनक  प्रभावकारी  आर्थिक  सक्षम  प्रतियोगिता  को  बढ़ावा  देने  के
 लिए  नीति  में  सुधार  सम्बन्धी  कार्यों  को जारी  रखना  और  निवेशकर्ताओं  में  विश्वास  उत्पन्न  करना

 है  ।  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  संग्रह  की  गई  प्रचुर  धमराशियों  और  सांशी  निधियों  का  भी  गौण

 बाजार  में  व्यापक  इक्विटी  निगंमों  में  निवेश  के  लिए  इस्तेमाल  किया  गया  है  ।

 नहीं  ।

 य  है  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 तम्बाक्‌  बोर्ड  के  अधिकारियों  के  विरुध  ध्रष्टाजार  के  कथित  आरोप

 3276.  श्री  एन०  बेंकटरत्नमः  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तम्बाक्‌  बोईं  के  कुछ  अधिकारियों  के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  के  आरोप  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  और

 सम्बन्धित  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  गई  है  या  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वाणिज्य  सस्त्रालय  में  राज्य  मस्त्नी  प्रिय  रंजन  दास  :  जी  हाँ  ।

 तम्बाक्‌  बोर्ड  के  तीन  नीलामी  अधीक्षकों  नील।मी  अधीक्षक  के  खिलाफ  द्वो
 मामले  ।  एक  सहायक  प्रबन्धक  और  क्षेत्र  अधिकारियों  के  ख्लिलाफ  भ्रष्टाचार  के

 आरोप  हैं  ।

 तम्बाक्‌  बोडं  में  प्रारम्भिक  जांच  पड़ताल  के  आधार  पर  एक  नील।मी

 एक  सहायक  प्रबन्धक  और  तीन  क्षेत्र  अधिकारियों  के  खिलाफ  नियमित  विभागीय  कारं  व।ई

 शुरू  कर  दी  बोड्ड  में  एक  नीलामी  अधीक्षक  और  तीन  क्षेत्र  अधिकारियों  के  बारे  में  प्रारम्भिक

 जांच  जारी  उसका  परीक्षण  चल  रहा  एक  नीलामी  अधीक्षक  के  खिलाफ  शिकायत

 9-3-1989  को  प्राप्त  हुई  है  तथा  बोर्ड  में  जांच  पड़ताल  क॑  अधीन  है  ।

 सऊदी  सले  फिलियिंसन  और  थाइलेंड  के  साथ  व्यापार

 3277.  डा०  फूलरेणु  गुहा
 :  क्‍या  बाणिज्य  म-त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  सबदी  फिलपिन  और

 थाइलेंड  से  किये  गए  आयात  का  मूल्य  क्‍या  और
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 इसी  अवधि  के  दौरान  इन  देशों  को  किए  गए  निर्यात  का  मूल्य  क्‍या  है  ?

 सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  और  पिछले
 दो  के दौरसन  भारत  से  सज़दी  फिलपीन्स  तथा  थाइलेंड  को
 आयात  एवं  निर्यात  नीचे  दर्शाये  गए  हैं

 मूल्य  करोड़  रु०

 देश
 ह

 आयात*  निर्यात*

 1986-87  1987-88  1986-87  1987-88

 ञ  ञअ

 1.  साऊदी  अरब  862.53  1386.96  213.56  295.91

 2.  इण्डोनेशिया  99.35  82.39  23.03  26.56

 3.  मलेशिया  552.15  819.93  84.83  89.17

 4.  फिलीपीन्स  5.26  6.75  4.06  20.13

 5.  थाइलेंड  63.72  63.89  63.49  81.61

 अनन्तिम

 अनिन्तम  रूप  से  संशोधित
 *  स्रोत  ;  डी  जी  सी  आई  कलकत्ता  ।

 बेंक  डकेतियाँ

 3278.  श्री  कमल  चोधरी  :  क्‍या  बित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988  के  दौरान  बैंक  लूटने/डकती  की  घटनाओं  में  कुल  कितनी  धनराशि

 लूटी  गई  ;

 लूटे  गये  बंकों  तथा  लूटी  गई  धनराशि  का  बेंक-वार  ब्यौरा  कया  और

 कितनी  घनरःशशि  पुनः  प्र/प्त  की  गई/ब़्रामद  की  गई  तथा  अब  तक  डकंती  के  कितने
 मामले  सुलझाये  ग

 विस  मम्तालय  सें  आथिक  कार्य  विभाग  मैं  राज्य  मन्‍्त्री  एडुआर्डो  :
 से  वर्ष  1988  के  दौरान  देश  में  हुई  डकंतीं/लूट  ॥ट  की  घटनाओं  की  उनमें  अन्तब्रस्त
 राशि  और  वसूल  की  गई  राशि  का  बैक-वार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 ,..  भारतीय  रिजवं  बँक  ने  सूचित  किया  है  कि  इन  सभी  मामलों  को  पुलिस  के  पास  दर्ज कर
 वाया  गया  है  जो  मामलों  की  जांच  कर  रही  है  ।
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 विवरण

 ऋम  सं०  बैंक  का  नाश  डक  तियों/लूटपाटों  अन्तगंस्त  राशि  वसूल  की  गई
 की  संख्या  राशि

 1...  इलाहाबाद  बैंक  3  1.28  न

 2.  आन्ध्र  बेंक  2  2.87  0.45

 3.  बैंक  आफ  बड़ौदा  5  8.06  0.05

 4.  बैंक  आफ  इंडिया  6  6.18  1.14

 5.  बंक  आफ  महाराष्ट्र  1  1.00

 6.  केनरा  बंक  4  7.75  4.40

 7.  सेंद्रल  बैंक  आफ  इंडिया  5  6.33  3.14

 8.  इंडियन  बैक  1  0.13  0.13

 9...  इंडियन  ओवरसीज  बैंक  2  1.37  --

 10.  न्यू  बंक  आफ  इंडिया  2  0.18  न

 11.  ओरियंटल  बैंक  आफ  कामर्स  1  1.49  -

 12.  पंजाब  एन्ड  सिंध  बंक  8  8.50  --

 13,  पंजाब  नेशनल  बंक  12  13.96  1.87

 14.  स्टेट  बैंक  आफ  बीकानेर/|जयपुर  1  19.07  --

 15...  स्टेट  बैंक  आफ  हैदराबाद  2  1.07  -

 16.  भारतीय  स्टेट  बैंक  17  26.49  0.11

 17.  स्टेट  बेंक आफ  4  28,85  5.86

 18... gal  बैंक  6  3.43  0.13

 19...  यूनियन  बैंक  आफ  इंडिया  4  2.55  0.71

 20.  यूनाइटेड  बेंक  आफ  इंडिया  2  11.37  न
 —

 जोड़
 88.
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 मारीशस  को  ऋण

 3279.  भरी  राधाकास्त  डिगाल  :  क्‍या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  मारीशस  को  पांचवां  ऋण  दे  दिया

 यदि  तो  इस  ऋण  की  कुल  धनराशि  कितनी

 क्‍या  भारत  और  मारीशस  के  बीच  किसी  करार  पर  हस्ताक्षर  हुए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
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 वित्त  मस्तालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्यमस्त्री  एडुआर्डो  :  से
 मारीशस  सरकार  को  सरकार  से  सरकार  को  आधार  पर  5  करोड़  रुपये  का  ऋण  प्रदान  करने

 हेतु  भारत  सरकार  और  म।रीशस  सरकार  के  बीच  2.2.1989  को  एक  ऋण  करार  पर  हस्ताक्षर
 किये  गये  हैं  ।  मारीशस  सरकार  को  दिया  गया  सरकार  से  सरकार  को  तह  पांचवां  ऋण  यह

 ऋण  प्राप्त  करने  वाली  सरकार  को  भारत  से  पू'जीगत  सामान  तथा  परामर्शी  सेवाओं  के

 आयात  के  लिये  उपलब्ध  है  ।  इस  ऋण  पर  5  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  की  दर  से  ब्याज  लगेगा  और  इसकी
 वापसी  अदायगी  पहली  1991  से  आरम्भ  होने  वाली  24  छ:माही  किस्तों  में  की

 सिस्र  को  इंजीनियरो  सामान  का  निर्यात

 3280.  डा०  कृपा  सिधु  भोई  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  मिस्र  अरब  गणराज्य  को  इंजीनियरी  सामान  का  निर्यात  कर  रही
 यदि  तो  मिश्र  अरब  गणराज्य  को  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कुल  कितने  मूल्य

 का  इंजीनियरी  सामान  निर्यात  किया

 इस  देश  को  वर्ष  1989-90  में  कितने  मूल्य  के  इंजीनियरी  सामान  के  निर्यात  का  लक्ष्य
 रखा  गया  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रियरंजन  दास  :  जी  हां  ।

 विगत  तीन  वर्षों  के  दोरान  मिस्र  अरब  गणराज्य  को  इंजीनियरी  माल  के  निर्यात
 निम्नलिखित

 1985-86  30.90  ड््ले

 1986-87  27.00
 1987-88  25.00  ०

 और  इंजीनियरी  निर्यात  संवर्धन  परिषद  ने  मिस्र  अरव  गणराज्य  हेतु  वर्ष  1989-
 90  के  लिये  50.00  करोड़  मूल्य  के  इंजीनियरी  माल  का  निर्यात  लक्ष्य  निर्धारित  किया  है  ।  इस
 संबंध  में  परिषद  ने  वर्ष  1989-90  के  दौरान  मित्न  के  बाजारों  में  एकीकृत  मांग  हेतु  ये  क्षेत्र
 ज्ञात  किये  गये  हैं:-मोटर-गाड़ी  डीजल  पम्प  तथा  निर्माण  ट्रं  पैकिंग

 बिजली  का  अनुषंगी  सामान  तथा  फंब्रिकेटेड  स्टील  बोल्ट  तथा

 हाथ  के  लघु  तथा  तराशने  के  औजार  और  विद्युत  शक्ति  की  मशीनरी  ।

 प्राकृतिक  रबड़  का  उत्पादन  और  आयात

 3281.  प्रो०  के०  बी०  भामस  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1989-90  के  दौरान  कितने  प्राकृतिक  रबर  का  उत्पादन  और  खपत  होने  की
 आशा  और

 वर्ष  1989-90  के  दौरान  इस  कमी  को  पूरा  करने  के  लिये  इसका  कितनी  मात्रा  में
 आयात  करने  का  विचार  है  ।
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 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्द्री  प्रियरंजन  दास  :  प्रारम्भिक  अनुमानों
 के  अनुसार  वर्ष  1989-90  के  दौरान  अनुमानित  उत्पादन  एवं  खपत  क्रमगः  280,000  एम  टी
 तथा  334,000  एम  टी  होने  की  आशा  है  ।

 इस  समय  एस  टी  सी  को  35,000  एम  टी  प्राकृतिक  रबड़  का  आयात  करने  के  लिये
 अनन्तिम  रुप  से  प्राधिकृत  किया  गया  फिर  भी  आने  वाले  महीनों  के  दौरान  वास्तविक  आयात

 रबड़  के  उत्पाद  तथा  इसकी  खपत  पर  निर्भर  करते  हैं  ।

 सायाजी  एक्सप्र  स  को  पालवर  पर  रोकना

 3282.  श्री  अनूपचन्द  शाह  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नई  चलाई  गई  एक्सप्रेसਂ  रेलगाड़ी  को  बड़ोदरा  और  बम्बई  के  बीच

 पश्चिम  रेलवे  में  पालघर  पर  रोकने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 बायसर  और  ताराधपुर  ज॑से  पिछड़े  औद्योगिक  क्षेत्रों  की
 रेल  सुविधा  प्रदान  करने  वाले

 इस  पालघर  स्टेशन  के  महत्व  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  प्रस्ताव  पर  क्‍या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मम्त्रालय  में  उपमस्त्रो  महावोर  :  155/156  सायाजी  नगरी

 प्रेस  गाड़ियों  को  पालघर  में  ठहराने  के  लिये  मांग  की  गई  है  ।

 परिचालनिक  कठिनाइयों  के  कारण  फिलहाल  ऐसा  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 बोकारो  में  रेलवे  भूमि  के  सम्बस्ध  में  तथाकथित  अनियमितता

 3283.  श्री  काली  प्रसाद  पांडेय  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यहे  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  रेल  पिभाग  द्वारा  बोकारो  स्टील  सिटी  के  रेलवे  भू-क्षेत्र  में

 टाकीजਂ  के  लिये  भूमि  और  अन्य  सुविधायें  प्रदान  की  गई  हैं

 यदि  तो  क्या  ऐसा  नियमों  के  अनुसार  किया  गया  और

 यदि  तो  क्या  संबंधित  अधिकारियों  के  विहद्ध  अब  तक  कोई  कयंवाही  की  गई

 है  और  क्‍या  सरकार  का  इस  मामले  की  जांच  किसी  उच्च  अधिकारी/सतकंता  एजेन्सी  द्वारा  करवाने
 का  विचार  है

 रेख  मम्जालय  में  उपसन्‍्ती  महाबीर  :  जी  हां

 और  रेलवे  के  सतकंता  संगठन  ने  यह  मामला  जांच-पड़  ताल  के  लिये  अपने  हाथ
 में  ल ेलिया  है  तथा  दोषी  पाये  जाने  वाले  अधिकारी  के  विरुद्ध  उपयुक्त  कःरंबाई  की  जायेगी  ।

 उड़ीसा  में  सरकारो  क्षेत्र  के  गोंकों  मे ंऋण  जमा  राशि  का  अनुपात

 ]
 3284.  श्री  बल्‍लभ  पाणिग्रही  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  सरकारी  क्षेत्र  के  वेंकों  में  ऋण  जमा  राशि  का  वतंमान  अनुपात
 कितना
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 इस  राज्य  में  इस  समय  आकलन  के  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों
 में  जमा  राशि  और  ऋणों  में  अनुपात  की  प्रतिशतता  कितनी  और

 गत  तीन  वर्षों
 के

 दौरान  इस  राज्य  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  समाज  के
 जोर  बगों  को  ||  कतनी  राशि  के  ऋण  दिये  गये  ?

 वित्त  भन्‍्त्रालय  में  आर्थिक  कार्स  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  एड्आर्डो  :
 सितम्बर  1988  के  अन्त  में  उड़ीसा  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  का  ऋण  जमा
 अनुपात  82  प्रतिशत  था  ।

 सितम्बर  1988  के  अन्त  में  उड़ीसा  में  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेंकों  का  ऋण
 जमा  अनुपात  87.8  प्रतिशत  था  ।

 दिसम्बर  1985,  दिसम्बर  1986  और  जून  1987  के  अन्त  में
 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  टरारा  उड़ीसा  में  कप्रजोर  वर्गों  को  दिये  गये  बकाया  अग्रिमों की  रकमें  क्रमशः
 167.84  करोड़  201.82  करोड़  रुपये  तथा  238.29  करोड़  रुपये  थी  । ते

 न्यायालयों  में  छ्रष्टाचार  के  सामले

 3285.  झ्म०  चन्द्रशेखर  त्रिपाठी  :  क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  दिल्‍ली  के  न्यायालयों  में  रिश्वतखोरी  की  घटनाओं  सहित  भ्रष्टाचार
 के  अनेक  मामलों  का  पता  लगा

 ह

 यदि  तो  वर्ष  1988  के  दौरान  ऐसे  मामलों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इसमें  शामिल  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्‍या  कार्यंबाही  की  गई  तथा  भविष्य  में  इसे
 रोकने  के  लिये  क्‍या  उपचारात्मक  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 विधि  और  स्थाय  ससत्नरी  तथा  जल  संसाधन  मन्‍्त्री  बी०  :  से
 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 टिन  का  आयात  और  विवरण

 3286.  श्री  बी०  तुलसीराम  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  टिन  उत्पादक  देशों  के  सात  राष्ग़ों  के
 संघ  की  क्रायंकारी  समिति  ने  अपने  सदस्य

 देशों  को  टिन  निर्यात  कोटा  के  संबंध  में  कोई  समझौता  किय

 यदि  तो  भारत  में  कितनी  मात्रा  में  तथा  किस  किस्म  की  टीन  का  आयात  किया

 इसके  राज्य-वार  वितरण  के  लिये  क्या  मानदण्ड  अपनाये  गये

 सामान्‍य  प्रयोग  के  लिये  खुले  बाजार  में  टिन  किस  मूल्य  पर  बेचा  जायेगा  ?
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 बाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  प्रियरंजन  दास
 :  जी  हां  ।  परंतु  भारत

 टिन  उत्पादक  देशों  के  सात  राष्ट्रों  क ेसंघ  का  सदस्य  नहीं  है  ।

 से  भारतीय  खनिज  एवं  धातु  व्यापार  निगम  धारा  99.85  की  न्यूनंतम  शुद्धता
 वाले  अनराट  अनएलोयड  रिफाइण्ड  का  आयात  वास्तविक  प्रगौवता  के  पास  पंजीकृत  मांग  और  इस

 ४  श्य  के  लिये  रिलीज  की  गई  विदेशी  मुद्रा  क ेआधार  पर  किया  जाता  है  ।  आयात  के  देश  कीमतों
 की  प्रतिस्पर्धात्मकता  तथा  आपतिकर्ताओं  द्वारा  निदिष्ट  अन्य  णर्तों  पर  निर्भर  करते  एम  एम
 टी  सी  द्वारा  आयतित  टिन  की  आपूर्ति  पंजीकृत  वास्तविक  प्रयोक्ताओं  को  मुख्य  नियंन
 शत्रक  आयात-निर्यात  की  अध्यक्षता  में  कार्य  रत  समिति  द्वारा  प्रत्येक  महीने  निर्धारित  की  गई  कीमतों
 पर  की  जाती

 सोने  तथा  चांदी  के  व्यापारियों  द्वारा  बस्वई  में  बर्द  का  आव्हान

 3287.  श्री  अनूपचन्द  शाह  :  कथा  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बम्बई  के  सोने  तथा  चांदी  के  व्यापारियों  द्वारा  1?  1989  से  15
 1989  तीन  दिन  के  का  आयोजन  किया  गया  था

 यदि  तो  उनकी  मांगों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  मामले  में  सरकार  का  रुख  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्यमंत्रो  ए०  :  जी  हां  ।

 स्वर्ण  नियंत्रग  अधिनियम  का  उल्लंघन  करने  1988  से  19-
 89  के  बम्बई  के  10  सोने  के  व्यापारियों  के  लाइगेंस  निलम्बित  किये  गये
 निलम्बन  के  विरोध  में  किया  गया  था  तथा  उनकी  मांग  थी  कि  निलम्बन  के  इन  आदेशों  को  रह
 किया  जाये  ।

 मामलों  की  जांच  की  जा  रही  प्रथम  दृष्टया:ः  मामला  यह  है  कि  उक्त
 चांदी  के  व्यापारियों  द्वारा  अवध  स्रोतों  से तस्करी  का  तथा  गैर  के  नूती  तरीकों  से  हासिल  किया
 गया  सोना  प्राप्त  करते  रहे  हैं  तथा  इस  सोने  को  विभिन्‍न  श्राहकों  से  स्वगभूषणों  के  रुप  में  खरीद
 कर  प्राप्त  किया  गया  दिखाते  रहे  हैं  ।  गेर  काननी  रप  से  हात्तिल  किये  गये  ऐसे  सोने  की  मात्रा

 अनुमानतः  बहुत  अधिक  यह  सरकार  को  सुविचारित  रुप  से  तथा  इरादतन  घोखा  देने  की

 योजना  का  एक  हिस्सा  जांच  की  समाप्ति  पर  कानून  के  अनुसार  यथोचित  कारंवाई  की

 [12.00  भध्याह्  ]

 श्री  अम्युल  रशीद  काबुली  :  आवनी  अनुमति  सेल
 अध्यक्ष  महोदय  :  समस्या  क्‍या  है  ?

 ह  समता  बनर्जी  मैंने  आपको  एक  पत्र  लिश्षा  था  ओर  मैंने  नियम
 184  के  अधोन  एक  सूचना  भी  दी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  देख
 +
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 कुमारी  समता  वनर्जो  :  यह  अत्यन्त  दुर्भाग्यपूर्ण  पश्चिम  बंगाल  विधान  सभा  द्वारा
 टक्कर  आयोग  की  के  बारे  में  एक  प्र€ताव  पारित  किया  गया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  मैंने  इस  विषय  पर  चर्चा  की  अनुमत्ति  नहीं  दी  है  ।

 कुमारी  ममता  सनर्जो  :  मैंने  सूचना  दी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  देख  गा  ।

 डा०  क्‌पालिन्धु  भाई  :  हमारे  माननीय  वित्त  मन्त्री  कुछ  दिन  पहले  बता  रहे
 थे  कि  हमारे  विदेशी  मुद्रा  भण्डार  में  1300  करोड़  रु०  की  कमी  आ  गई  है  इस  लिए  हम

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  लिखकर  ऐसा  कुछ  नहीं  होगा  ।

 [  अनुषाद  ]
 मैं  ऐसा  नहीं  कर  सकता  ।

 डा०  कपासिस्धु  भाई  :  मैं  दे  चुका  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  गैं  इसे  देख गा  ।

 डा०  क्पासिन्धु  भाई  :  आप  मुझे  नियम  377  के  अधीन  अनुमति  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 नहीं  ।

 डा०  क्पासिस्धु  भाई  :  मैंने  आपसे  निफलਂ  के  बारे  में  बात  की  थी

 )

 अ<्यक्ष  महोदय  :  देख  लेंगे  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसे  थोड़ा  करते  हैं

 ।  आपको  कहूंगा  तो  कंसे  दूसरों  को  इन्क्रार  करूँगा  ।

 ]
 मैं  दूसरों  को  कंसे  इन्क।र  कर  सकता  हूं  ?  नहीं  कुछ  नहीं  ।

 श्री  सोमनाथ  रथ  :  हम  इस  बारे  में  चिंतित  हैं  क्योंकि  प्रधान  मन्त्री
 का  नाम  लिया  गया  था  और  पश्चिम  बंगाल  विधान  सभा  में  एक  वक्तब्य  दिया  गया  था  जिसमें
 उन्हें  भूततूव॑  प्रधान  मन्त्री  की  हत्या  से  उन्हें  जोड़ा  गया  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।

 क्री  सोमनाथ  रथ  :  हम  चिंतित  हैं  क्‍योंकि  प्रधान  मन्‍्त्री  का  नाम  लिया  गया  इसलिए
 हमें  इसकी  भत्संना  करनी  चाहिए  |ਂ  केवल  लोकसभा  अध्यक्ष  ही  नहीं  हैं
 बल्कि  आप  भारतीय  के  सभापति  भी  हैं  ।  उस  राज्य  का  विधान  प्रभा  अध्यक्ष  उस
 शाखा  का  सभापति  है  अर  इन  मामलों  पर  पीठासीन  अधिकारियों  के  सम्मेलन  में  भी  विचार  होता

 मैं  आपसे  अनुरोध  क  हुं
 कि  आप  इस  मामले  पर  पीठासीन  अधिकारियों  के  सम्मेलनों  में

 विचार  करके  इस  घटना  की  इनू  सम्मेलनों  में  और  इस  समा  में  भत्संना  करें  ।
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 तल  —

 अध्यक्ष  सहोदय  :  यदि  कोई  पीठासीन  अधिकारी  ऐसा  करता  है  तो  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?

 भरी  सोममाथ  रथ  :  हम  इसलिए  चितित  हैं  क्‍योंकि  प्रधानमन्त्री  का  नाम  लिया  गया
 उस  राज्य  की  प्रक्रिया  एवं  नियम  इस  सभा  की  भाँति  ही  प्रधान  मन्‍्त्री  का  नाम  कहां  कंसे  लिया
 जा  सकता  है  ?  आप  इस  सभा  में  किसी  मुख्यमन्त्री  का  नाम  लेने  की  अनुमति  नहीं  देते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आप  क्‍या  कर  रहे  हैं  ?  आप  जानते  मैं  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।

 यह  उस  सभा  के  अध्यक्ष  के  बिवेक  पर  निर्भर  करता  मैं  इस  सभा  का  अध्यक्ष  हूं  न  कि  वहां
 उन्हें  नियमों  के  अनुसार  कार्य  करना  चाहिए  ।  विवेक  से  ही  काम  होना  क्‍या  ऐसा

 नहीं  होना  चाहिए  ?  प्रत्येक  अध्यक्ष  अपनी  सभा  के  प्रति  उत्तरदायी  है  और  वे  सभी  स्वायन्तशाली
 निकाय  हैं  ।  उन्हें  नियमों  के  अनुसार  विधान  मंडलों  और  लोकतांत्रिक  संस्थाओं  के  हितों  का  ध्यान 6

 रखना  है  और  उन्हें  यह  कार्य  करना  चाहिए  ।  यदि  कोई  गलती  करता  है  तो  उन्हें
 ही  उस  गलती

 को  दूर  करना  चाहिए  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  समस्या  कया  है  ?  मुश्नेबताइए  कि  मुद्दा  क्या  है  ?

 श्री  पी०  एम०  सईव  :  मुझे  एक  निवेदन  करना  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  निवेदन  की  आवश्यकता  नहीं  आप  लिखित  रुप  में  प्रस्ताव  मुझे
 दीजिए  और  मैं  उस  पर  विचार  करूंगा  ।

 श्री  पी०  एम०  सईद  :  मैं  चिल्लाना  नहीं  चाहता  इसलिये  मैं  कहता  हुं  कि

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचाराथ  कोई  भी  बात  मुझे  परिवत  रूप  में  दें  और  मैं  उस  पर

 विचार  करूंगा  ।

 क्री  पो०  एम०  सईद  :  कल  आपने  सभा  में  एक  वक्तव्य  दिया  था  कि  थिपक्षी  दलों
 दारा  सभा  में  भाग  न  लेने  के  कारण  आपको  दुख  और  खेद  उन्हें  निलम्बित  किया  गया  है  ।
 कया  मैं  एक  सुझाव  दे  सकता  हूं  ?  अब  जब  कि  ठक्‍कर  आयोग  की  इसके  महत्व  और  इससे
 उत्पन्न  विकट  स्थिति  के  बारे  में  देश  भर  में  अफवाहें  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  बारे  में  क्या  कर  सकता  हूं  ?

 श्री  पी०  एम०  सईद  :  कया  मैं  सुझाव  दे  सकता  हूं  कि  कुछ  विपक्षी  और  प्रधान
 मन्त्री  और  सरकार  से  आप  सम्पकं  करें  ताकि  उन्हें  बताया  जा  सके  कि  यदि  इस  रिपोर्ट  में
 उल्लिखित  नाजुक  मुद्दा  सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया  तो  उसके  दूरगामी  परिणाम  होंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मैं  अपनी  सीमायें  जानता  हूं
 ।

 )

 भरी  पी०  एम०  सईद  :  आप  पहल  कर  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैंने  कल  भी  यही  बात  कही  थी  ।

 श्री  जो०  एस०  बनातबाला  :  महो  मैं  भी  उसका  समर्थन  करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपूसे  सहमत  हूं  ।  आप  मुझ  से  कुछ  भी  करा  सकते  मेरा  पद  और

 सेवायें  आपके  लिये  हैं  ।
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 तर  पी०  एम०  सईद  :  आपको  प्रयत्न  करना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महसदय  :  मैंने  भरसक  प्रयास  किया  ।  मैं  अब  भी  प्रयास  सकता  हूं  ब्रोर  हमेशा

 प्रयासरत  रहूंगा  ।

 श्री  पी०  एम०  सईद  :  हमारा  भी  यही  कहना  महोदय

 क्षष्यक्ष  महोदय  :  मैं  जानता  हूं  ।  परन्तु  ताली  दोनों  हाथों  से
 बजती  एक  से  नहीं  ।

 प्रश्न  समझौते  की  इच्छा  का  है  ।

 )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  यह  मिल  बठ  कर  बात  करने  का  सवाल  यदि  वे  बात  तहीं  करते  तो

 मै  कुछ
 नहीं  कर  सकता  ।  मैंने  उन्हें  और  दोनों  पक्षों  से  सभी  को

 बुलाग्रा
 था  ।  अध्यक्ष  ब्रिपक्ष

 .  के  ओर  सत्तारुढ़  दल  के  माननीय  सदस्यों  की  सेवा  में  सदेव  तत्पर  मुझे  कोई  संकोच  नहीं  है  ।

 मुझे  कोई  पूर्वंधारणा  नहीं  है  ।  इसमें  मेरा  व्यक्तिगत  कुछ  नहीं  है  मैं  केवल  इस  संस्था  का  संचालन

 करना  चाहता  हूं  ।  मैं  आपकी  सेवा  के  लिए  तत्पर  हूं  ।  मेरी  सेवायें  जैसी  आपको  सर्देव  मिलती

 रहेगी  ।
 (  ब्यकधात  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मेरा  समय  क्‍यों  बर्वाद  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  बुजमोहन  महन्ती  इस्लामिक  राष्ट्रों  के  विदेश  मन्त्रियों  ने  अब
 निस्तान  की  विद्रोही  सरकार  को  मान्यता  दे  दी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इरा  विषय  में  कुछ  नहीं  कह  सकता  ।

 श्री  बजमोहन  महम्ती  :  मन्त्री  को  वक्तव्य  देना  यह एक  अत्यन्त  गम्भीर  मामला  है  ।

 श्री  जो०  एम०  बनातवाला  :  हमें  भी  उस  सरकार  को  मान्यती  दे  देनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कौनसी  सरकार  को  ?

 श्री  जो०  एम०  वनातवाला  :  अफगानिस्तान  की  मुजतिदीन  सरकार  को  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  सरकार  का  कार्य  मैं  कुछ  नहीं  कह  सकता  ।

 श्री  जी०  एम०  बनातबाला  :  हमें  उन्‍हें  मान्यता  दे  देनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  हृष्टिकोण  है  ।  बस  ।

 श्री  अब्दुल  रशीद  कामुलो  :  महोदय  हाजियों  के  ब,रे  में  मुझे  एक  निवेदन  करना  गत
 वर्षਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  यह  बिषय  कायं  सूची  में  सम्मिलित  नहीं  है  ।

 )  *
 श्री  अब्दुल  रशोीद  काबुली  :  इसका  सम्बन्ध  इस  पं  की  हज  यात्रा  से  है  ।

 अध्यक्ष  महादय  :  आप  मुझे  लिखकर  दे  दीजिए  ।

 *कार्यवाही  बुतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 ]

 आप  मुझे  लिखकर  दे  सकते  हैं  ।  मैं  उसे  देख  लू  इस  प्रकार  मुहा  उठाने  की  अनुमति
 नहीं  है  ।

 12.00
 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 बजट  प्रस्तावों  के  सन्दर्भ  में  सोमा-शुल्क  तथा  केग्द्रीथ  उत्पाद  में  परिवर्तन  तथा  छूट
 के  बारे  में  अधिसूचना

 मम्त्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  ए०  के०  :  मैं  निम्नलिखित

 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 (1)  सीमा-शुल्क  1982  की  धारा  159  के  अन्तगंत  अधिसूचना  संडूया  सा०का०नि०
 243  से  335  जो  |  मार्च  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा

 जो  28  1989  को  लोक  सभा  में  वित्त  मम्त्री  द्वारा  घोषित  अप्रत्यक्ष-करों  से
 न्धित  बजट  प्रस्तावों  के  संदर्भ  में  सीमा-शुल्क  में  परिवतंन  तथा  छूट  के  बारे  में  की  एक-एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7558/89]  ]

 (2)  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  और  नमक  1944  की  धारा  38  की  उपधारा  (2)  के
 अन्तर्गत  अधिसू चना  संख्या  सा०का०नि०  137  से  242  जो  1  1989  के
 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जो  28  1989  को  लोक  सभा  में  वित्त
 मन्‍्त्री  द्वारा  घोषित  अप्रत्यक्ष-करों  से  सम्बन्धित  बजट  प्रस्तावों  के  संदर्भ  में  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क
 मैं  परिवर्तन  तथा  छूट  के  बारे  में  की  एक  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।
 में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7559/89]

 निर्यात  निशेक्षण  अभिकरण  संशोघन  1988  आदि  तथा  भारतीय
 खगिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  का  1987-88  का  वार्षिक  प्रतिबेदन  तथा

 कार्यकरण  को  समीक्षा

 वाणिज्य  सस्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  प्रिय  रंजन  दास  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र
 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 (1)  निर्यात  नियंत्रण  और  1983  की  धारा  17  की  उपधारा

 (3)  के  अन्तगंत  निर्यात  निरीक्षण  अभिकरण  संशोधन  नियम  1988,  जो  3  दिसम्बर
 1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  1013  में  प्रकाशित  हुए
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।  *

 में  रखी  गई  ।  बेखिए  संब्या  एल०  टी०  7560/89)
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 (2)  आयात  और  निर्यात  1947  की  धारा  3  के  अन्तर्गत  जारी  की  गई
 निम्तलिखित  अधिसू  चन!ओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 आयात  दूसरा  संशोधन  1988,  जो  16  1988  के  भारत
 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  अधिसूचना  संख्या  का०आ०  1187  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 का०आ०  1186  जो  16  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जिसके  द्वारा  30  1988  की  खली  सामान्य  अनुज्ञप्ति
 संख्या  15/88  में  कतिपय  संशोधन  किए  गये  है  ।

 का०आ०  175  जो  24  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुभा  था

 तथा  जिसके  द्वारा  30  1988  की  खूली  सामान्य  अनुज्ञप्ति  ओपन  जनरल  लाइसेंस
 संख्या  4/88  में  कतिपय  संशोधन  किए  गये  हैं  ।

 का०आ०  158  जो  24  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था

 तथा  जिसके  द्वारा  30  मार्च  1988  की  खली  सामान्य  अनुज्ञपप्ति  ओपन  जनरल  लाइसेंस
 संख्या  9/88  में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  हैं  ।

 में  रखे  गये  |  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7561/89] |

 (3)  कम्पनी  1956  को  धारा  619  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  पत्रों

 की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :  .

 भारतीय  खंनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1987-88  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 भारतीय  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  नई  दिल्‍ली  का  वर्ष  1987-88  का

 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रण  महालेखानिरीक्षक  की  टिप्पणियां

 (4)  उपयुक्त
 (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के  कारण  दर्शाने

 वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।
 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7562/89]

 (5)  गर्म  मसाला  बोर्ड  कोचीन  के  वषं  1987-88  के  वारधिक  प्रतिवेदन  क्री  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  ।

 गर्म  मशाला  कोचीन  के  वर्ष  1987-88  के  कार्य  करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (6)  उपयुक्त  (5)  में  उल्लेखित  पत्रों
 को

 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने

 बाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।
 *  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7563/89]
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 12.08  म०  प०

 लोक  सेवा  समिति

 143  वां  प्रतिवेदन

 श्री  आर०  एस०  स्पेरों  :  मै  सामान्य  पूल  आवास  के  निर्माण  के  लिए

 द्र,त  आवास  कार्यक्रम  के  सम्बन्ध  में  लोक  लेखा  समिति  का  एक  सौ  तेतालीसवाँ  प्रतिवेदन
 तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 12.0811  म०  प०  ०

 अधीनस्थ  वि  बन्धी  समिति

 गं  प्रतिवेदन

 श्री  ज॑  नुल  बशर  :  महोदय  :  मैं  आधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  का  इक्कीः
 सर्वां  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 12.09  झ०  प०

 पंजाब  बजट  1989-90

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  पंजाब  बजट  पर  बिचार  करेगी  ।

 श्री  एस  ०  बी०  चबव्साण

 भरी  रघुनस्वत  लाल  भाटिया  :  मैं  कुछ  निवेदन  करना  चाहता  मैं

 चाहता  हूं  कि  मन्त्री  महोदय  पंजाब  में  व्यय  आय  तथा  परिस्थितियों  के  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य
 दें  ।  सामान्यतः  मन्त्री  ऐसा  वक्तव्य  देते  इसलिए  मैं  उनसे  अनु  रोध  करता  हूं  कि  वे  वक्तव्य  दें  ।

 12.10  भ०  प०

 महोदय  पीठासीन  हुए  ]

 बित  मस्त्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मरत्रो  बी०  केਂ  मैं
 वित्तीय  वर्ष  1989-90  के  लिए  पंजाब  राज्य  का  वाधिक  वित्तीय  विवरण  सभा  के  पटल  पर
 रख  रहा  हूं  ।

 2.  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अन्तर्गत  11  1987  को  जारी  की  उद्घोषणा
 के  परिणाम  पंजाब  राज्य  के  विधान  मंडल  के  अधिकारों  का  प्रयोग  संसद  द्वाराया  संसद
 के  प्राधिकार  के  अधीन  किया  ज।ना  इसलिए  1989-90  के  वित्तीय  वर्ष  के  लिए  पंजाब  राज्य

 की  अनुमानित  प्राप्तियों  और  ब्यय  का  विवरण  सदन  के  समक्ष  प्ररतुत  किया  जा  रहा  है  ।

 संशोधत  अनुमान  1988-89

 3.  चालू  वर्ष  के  संशोधित  अनुमानों  में  राज्य  का  कर  और  कर-भिन्‍न  राजस्व  1185.10

 करोड़  रुपए  आंका  गया  है  जो  वजट  अनुम,नों  की  तुलना  में  9.25  करोड़  रुपए  कम  है  जिसका

 127



 बजट  1989-90  17  1989
 वीवीमिअक  की  नकल  कक  जय पय्पथपयपय  7एप/८पपि7यिीययीय्यि  खणएणईभ  ि॒े

 कारण  राज्य  में  अशांत  परिस्थितियां  बनी  रहना  केन्द्रीय  शुल्कों  और  भारत  सरकार  से

 सद़ायता-अनुदान  में  राज्य  का  हिस्सा  177.32  करोड़  रुपए  अधिक  होकर  528.92  करोड़  रुपए
 जबकि  बजट  में  यह  राशि  351.60  करोड़  रुपए  संशोधित  अनुमानों  में  राजस्व  खाते

 का  खर्च  1990.65  करोड़  रुपए  आंका  गया  है  जबकि  बजट  अनुमानों  में  यह  1785.17  करोड़
 रुपए  205.48  करोड़  रुपए  की  कमंचारियों  को  मंहगाई  भत्ते  की  अतिरिक्त  किस्तों  और
 तीसरे  बेतन  आयोग  की  सिफारिशों  को  क्ियान्वित  करने  के  परिणाम  स्वरूप  कर्म  चारियों  के

 मानों  में  संशोधन  करने  से  उत्पन्न  ब्यय  की  अदायगी  तथा  सगाज  अर्थात  प्राकृतिक
 विपदाओं  के  संबंध  में  सावंजनिक  सफाई  और  शहरी
 बिकास  तथा  पुलिस  पर  हुए  अधिक  खर्च  के  कारण  हैं  ।  इसके  फलस्वरूप  बजट  में  राजस्व  खाते
 में  239.22  करोड़  रुपए  का  अनुमानित  घाटा  अन्ततः  276.63  करोड़  रुपए  के  घाटे  में  बदल
 जायगा  ।

 पूजी  खाते  के  बजट  अनुमानों  में  2375.17  करोड़  रुपए  की  प्राप्तियों  की  तुलना
 में  1306.01  करोड़  रुएए  की  प्राप्तियां  होने  का  अनमान  लगाया  गया  है  ।  लोक  खाते  के
 देनों  और  प्रारम्भिक  घाटे  को  हिसाव  में  शामिल  करने  के  चाल  बर्ष  के  बजट  में  76.84

 करोड़  रुपए  का  कुल  घाटा  होने  कः  अनुमान  है  जबकि  बजट  में  शेष  का
 अनुमान  लगाया

 गया  है  ।

 बजट  1989-90

 5.  1980.86  करोड़  रुपए  की  राजस्व  प्राप्तियां  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  है  जो

 1988-89  के  लिए  संगोधित  अनुमानों  की  तुलना  में  266.84  करोड़  रुपए  की  बृद्धि  का  चोतक

 है  ।  राज्य  की
 कर  और  कर-भिन्‍न  प्राप्तियां  1988-89  के  संशोधित  अनुमानों  की  तुलना  में

 257.78  करोड़  रुपए  अर्थात  1442.88  करोड़  रुपए  होने  का  अनुमान  है  ।  केन्द्रीय  करों

 और  अनुदानों  में  राज्य  का  हिस्सा  537.98  करोड़  रुपए  है  जो  वर्थ  1988-89  के  लिए  संशोधित

 अनुमानों
 की  तुलना  में  9.06  करोड़  रुपए  अधिक  राजस्व  खाते  में  2041.57  क  रोड़  रुपए

 का  ब्यय  होने  का  अनुमान  जिन  क्षेत्रों  में  व्यय  में  ऊल्लेखनीय  बृद्धि  की  गयी  वे  हैं

 बिकित्सा  परिवार  सावंजनिक  सफाई  और  कृषि

 लघु  सिचा  सामुदायिक  बिकास  और  परिवहन  सेवाए  ।

 6.  प्‌जी  खाते  के  अंतर्गत  1896.4  करोड़  रुपए  की  प्राप्तियां  होने  का  अनुमान  है  और

 ऋणों  तथा  अग्रिमों  सहित  ब्यय  सहित  ब्यय  1891.74  करोड़  रुपए  का  आंका  गया  राजस्व

 पूजीगत  खाते  और  लोक  खाते  को  ध्यान  में  रखते  हुए  लेन-देनों  के  संबंध  में  वर्ष  1989-90

 का  बजट  संतुलित  इसमें  पिछले  वर्ष  से  लाए  गए  76.84  करोड़  रुपए  के  घाटे  को  अपरिवॉतित

 रखा  गया

 आयोजना  परिव्यय

 7.  बषं  1989-90  के  लिए  राज्य  का  आयोजनागत  परिव्यय  789  करोड़  रुपए  निर्धारित
 किए  गया  जिसमें  नौवें  वित्त  आयोग  के  निर्णय।नुसार  विशेष  समस्याओं  के  लिए  89.01  करोड़

 रुपए  के  अनुदान  शामिल  वर्ष  1989-90  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  की  राशि  36.62  करोड़
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 रुपए  होगी  |  वर्ष  1989-90  के  दौरान  राज्य  को  560.00  करोड़  रुपए  की  विशेष  सहायता  दी

 जायगी  ।  वाषिक  आयोजना  में  394.65  करोड़  रुपए  बाढ़  नियंत्रम  और  बिजली  के  लिए
 82.27  करोड़  रुपए  कृषि  और  सहकारिता  के  लिए  और  23.65  करोड़  रुपए  उद्योग  और  छखनिजों
 के  लिए  निर्धारित  किए  गए  हैं  ।  राज्य  सरकार  चालू  परियौजनाओं  और  उन  परियोजनाओं  पर

 विशेष  ध्यान  देना  जारी  रखेगी  जिन  पर  काफी  काम  पूरा  हो  चुका  है  ।

 लेखानुदान

 8.  वर्ष  1989-90  के  लिए  वाधिक  वित्तीय  विवरण  सभा  पटल  पर  रख

 दिया  गया  है  और  संबंधित  अनुदानों  की  मांगें  अन्य  बजट  पत्रों  के साथ  माननीय  सदस्यों  के  बीच

 परिचालित  की  जा  रही  है  ।  मैं  इस  समय  खाद्य  वसूली  के  संबंध  में  आवश्यकताओं  को

 जिसके  मामले  में  वाषिक  आवश्यकता  स्वीकृत  किए  जाने  की  जरूरत  है  ताकि  वसूली  का  काम
 जारी  वित्तीय  वर्ष  1989-90  के  पहले  छः  महीनों  के  लिए  केवल  प्राप्त  करने

 की  मांग  कर  रहा  हूं  ।

 12.  13.  भ०  प०

 अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  1989-90

 वित्त  मंत्रालय  सें  उ्यय  विभाग  सें  राज्य  संत्रो  बोी०  के०  :  मैं  वर्ष  1988-89
 के  लिए  पंजाब  राज्य  के  संबंध  में  अनुदानों  की  अनुप्‌ रक

 मांगें  दर्शन  वाला  एक  विवरण
 तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 12.14

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 महाराजगंज  मोटर  गेज  रेल  लाइन  को  बड़ी  रेल  लाइन  में  शीघ्र  बदले  जाने  की  मांग

 भरी  कृष्ण  प्रताप  सिह  :  उपाध्यक्ष  महाराजगंज  में  अत्यन्त  पुरानी
 रेल  लाइन  थी  ।  मीटरगेज  से  बड़ी  लाइन  में  पान  परिवर्तन  के  प्रारम्भिक  प्रस्ताव  में  इस  लाइन
 को  अन्त  में  मान  परिवतंन  हेतु  रखा  गया  लगातार  80  से  इस  योजना  को  पूरा  करने  हेतु
 मांग  करता  आया  हूं  ।  यही  जवाब  मिला  कि  अर्थाभाव  के  कारण  इसमें  कार्य  प्रारम्भ  नहीं
 किया  जा  रहा  है  |  परन्तु  इसमें  बहुत  बड़ी  धनराशि  लगने  का  प्रश्न  ही  नहीं  है  ।

 आग्रह  है  कि  रेल  मन्त्री  जी  इस  योजना  को  पूर्ण  करने  हेतु  अदिश  यदि  इसमें
 कोई  वाधा  तो  नई  रेल  लाइन  दरौदा  से  छिधवालिया  तक  सर्वे

 हाथकरधा  बुनकरों  की  स्थिति  में  सुधार  किए  जाने  हेतु  कदम  उठाए  जाने  की
 आवश्यकता

 ओर  मदन  पाण्डे  :  उपाध्यक्ष  आजकल  कृतिम  धागों  के  प्रचलन  के

 कारग  हृयक़  रघा  निर्मित  तक्तरों  की  लोकअथता  घटने  लगी  है  और  बुक  वर्ग  भीयश  का ठताई
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 मदन  माण्डे
 |

 का  सामना  कर  रहा  सूत  के  दामों  में  बेतहासा  बढ़ोत्तरी  तथा  सरकार  द्वारा  की  जाने  वाली
 खरीद  तथा  भुततान  संबंर्घधी  अ  नियमितता  इस  कठिनाई  को  और  अधिक  भयंकर  रूप  दे  रही  है  ।

 हाल  ही  में  संरकार  द्वारा  उठाए  जाने  वाले  कदम  भी  कारगर  नहीं  सिद्ध  हो  रहे  हैं  ।

 देश  के  उत्पादन  केन्द्र  जेसे  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वांचल  में  स्थित

 मेरा  अनुरोध  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  वस्त्र  नीति  में  उचित  संशोधन  कर  बुनकरों  को
 सस्ते  मूल्य  पर  सूत  उपलब्ध  कराने  तथा  उत्पादन  के  उचित  मूल्य  पर  खरीद  और  भुगतान  की
 व्यवस्था  सनिश्चित  करे  |  प्रोरखपुर  जैसे  हथकरघा  वस्त्र  उत्पादक  केन्द्र  पर  सूत  प्रिर्टिंग
 तथा  प्रोसेसिंग  व  रंगाई  जजों  की  स्थापना  करे  तथा  गोरखपुर  आदि  स्थानों  पर  बुनकरों  को

 आधुनिक  तकनीक  में  प्रशि/श्षत  किए  जाने  हेतु  हथषकरघा  नगरों  की  स्थापना  तथा  प्रशिक्षण  की
 ड्यवस्था  की  जाए  ।

 चावल  उत्पादन  कार्यक्रमਂ  का  उढ़ीसा  के  गंजन  जिले  के  सभो  खंडों

 तक  विस्तार  किये  जाने  तथा  इसे  के  बाद  भी  चालू  रखे  जाने

 की  ता

 श्री  सोमनाथ  रथ  :  महोदय  विशेष  चावल  उत्पादन  कार्य  क्रम  उड़ीसा  राज्य  के
 खंडों  में  आरम्भ  किया  गय  है  |  इनमें  से  7  खंड  गंजम  जिले  के  हैं  जो  कि  कृषि  प्रधान

 जिले  है  इस  जिले  के  ब्यक्ति  मेहतनी  किसान  हैं  जो  अक्ष  कृषि  उत्पादन  में  विश्वास  रखते  हैं  ।

 गंजम  जिले  में  जहः  आजकल  विशेष  चावल  उत्पादन  कार्यक्रम  चल  रहा  मार्च  होगा
 में  यह  समाप्त  हो  रहा  च्‌  कि  इस  कार्यक्रम  की  प्रगति  प्रशंशनीय  इसलिए  वेहतर  होगा
 कि  इसे  मार्च  किया  के  बइ  भी  जारी  रखा  इस  कार्यक्रम  का  विस्तार  गंजम  जिले  के
 सभी  खण्डों  में  किया  जाना  चाहिए  ।

 गंजम  जिले  में  बार-बार  सूखा  पड़ता  है  और  अप्रत्याशित  जलवायु  के  कारण  कड़ी  मेहनत
 के  बाद  भी  लोगों  को  बांध्ति  परिणाम  नहीं  मिलते  हैं  ।  यदि  विशेष  चावल  उत्पादन  कार्यक्रम  का
 विस्तार  इस  जिले  के  सभी  छंडों  में  कर  दिया  जाए  तो  इससे  किसानों  को  प्रोत्साहन  मिलेगा  तथा
 आने  वाले  वर्षों

 में कृषि उत्तादन में वृद्धि करने की उतकी भावना जागृति होगी । चू कि कार्यक्रम संतोषजनक ढंग से चल रह अतः पूरे जिले को इसका लाभ मिलना चाहिए ।
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 टोंक  संसदोय  निर्वाचन  क्षेत्र  में  पानी  की  कमी  को  समस्या  से  लिपटने  के

 लिए  राजस्थान  सरकार  को  विशेष  वित्तीय  सहायता  अयवा  अनुदात  दिये
 जाने  की  आवश्यकता

 भ्री  बनवारी  खाल  बेरवा  :  उपाध्यक्ष  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  के  कुछ  भागों

 में  पेयजल  की  बड़ी  भीषण  समस्या  है  ।  मेरे  क्षेत्र  में  पेयजल  की  व्यवस्था  संबंधी  योजनायें  अपर्याप्त

 हैं  ।  पिछले  चार  वर्षों  में  वर्षा  की  कमी  के  कारण  कुओं  में  या  तो  पानी  नहीं  रहा  है  या  उसका
 स्तर  अत्यन्त  नीचे  चला  गया  यह  राजस्थान  प्रदेश  की  है  कि  हर  वर्ष  होने  वाले
 अकाल  एवं  अन्य  देवी  विपदाओं  से  जूझने  में  भारी  खर्च  के  कारण  राज्य  सरकार  के  पास  पेयजल
 की  समस्या  सुलझाने  हेतु  आर्थिक  साधनों  की  भारी  कमी  है  ।

 मैं  भारत  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  निर्वाचन  क्षेत्र  में  विशेषकर  टोंक  शहर  की
 -  पेयजल  समस्या  को  दूर  करने  हेतु  एवं  प्रत्येक  ग्राम  में  जानवरों  के लिए  पेपजल  की  हेतु
 निर्माण  हेतु  राजस्थान  सरकार  को  विशेष  आर्थिक  सहायता  या  अनुदान  दिया

 पश्चिम  तट  नहर  को  जलमाग्गਂ  घोषित  किये  जाने  के  लिए  विधान

 बनाए  क्यिलोन-ब्रिवेन्द्रम  क्षेत्र  में  जल  माप  सम्बन्धी  सर्वेक्षण  कराये
 जाने  तथा  वेलो-कोपलम  जलमागर्ग  के  लिए  महत्वपूर्ण  परियोजना  को  अभ्तिम
 रूप  दिये  जाने  की  आपश्यकता

 ]

 क्री  चार्ल्स  :  पश्चिम  तट  नहर  को  राप्णीय  जलमार्ग  घोषित  करने

 का  प्रश्न  काफी  समय  से  लंबित  है  ,  इस  जलमार्ग  के  कोचीन-क्विलोन  क्षेत्र  में  जल  माप  संबंधी

 सर्वेक्षण  तथा  तकनीकी-आर्थिक  सर्वेक्षण  बहुत  समय  से  पूरा  हो  चुका  है  ।  इसके  महत्व  को  देखते

 हुए  यह  अनुरोध  किया  जाता  है  कि  इसे  राण्ट्रीय  जलमार्ग  घोषित  करने  के  लिए  आवश्यक

 विधान  सँसद  के  इसी  सत्र  में  पारित  किया  मैं  अनुरोध  करता  हूं
 कि  इसके  साथ  साम्य

 जलमाप  सम्बन्धी  सर्वेक्षण  तथा  क्विलोन-त्रिवेन्द्रम  क्षेत्र  में  आवश्यक  अध्ययन  कर  लिया  जाए
 जिसके  लिए  आदेश  पहले  ही  दिए  जा  चुके  हैं  तथा  वेली-कोवलम  जलमार्ग  के  लिए  पायलट

 परियोजना  को  शीघ्र  अंतिम  रूप  दिया  जाए  ताकि  इसे  भी  अविलम्ब  राष्ट्रीय  जलमार्ग  घोषित
 किया  जा  सके  ।

 में  वधाओं  का
 रि  हजार देश  में  एक  विशेष  योजना  हारा  टेलिफोन  सुविधाओं  का  विस्तार  किए  जाने

 की  आवश्यकता

 ]
 डा०  चन्द्र  शेखर  त्रिपाठी  :  उपाध्यक्ष  आज  के  व्यस्त  जीवन  में

 टेलीफोन  का  महत्व  दिनों  दिन  बढ़ता

 जा रहा है इसी कारण टेलीफोन की मांग में उत्तरोत्तर बृद्धि भी हो रही आजादी के समय देश में टेलीफोन और हजार भोक्ता थे और आज हजार से ऊपर एक्सचेन्‍्ज और 38 लाख उपभोक्ता हैं और इस शतान्दी



 चन्द्र  शेखर

 के  अन्त  तक  दो  करोड़  टेलीफोनों  की  मांग  का  अनुमान  है  और  आज  भी  लगभग  16  से  20  लाख
 लोग  टेलीफोन  के  लिए  प्रतीक्षा  सूची  में  हैं  ।  यद्यापि  सरकार  ने  इलेक्ट्रोनिक  एक्सचेज्ज  आदि  लगा
 कर  बिना  बाधा  के  दिल्ली  में  सन्‌  1985  में  75.3%  टेलीफोन  काल  पूरे  होते  थे  इस  साल  बह्‌
 दर  96.6%  कर  दिया  इसी  प्रकार  एस०  टी०  डी०  की  दर  भी  34.3%  से  75.6%  कर
 दिया  पिछले  वर्ष  देश  के  206  शहरों  को  दिल्‍ली  से  जोड़ा  गया  जबकि  13  अन्य  देशों  तक
 तक  आई०  एस०  डी०  का  विस्तार  हुआ  तथापि  देश  में  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  कर  पाना  कोई
 आसान  काम  नहीं  दीखता  ।  आठवीं  योजना  में  टेलीफोनों  पर  19  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया
 गया  है  और  इस  अवधि  में  50  लाख  टेलीफोन  और  लग  सकेंगे  जो  जनता  की  मांग  को  पूरा  नहीं
 कर  पायेंगे  ।

 अतः  केन्द्रीय  संचार  मन्त्री  जी  से  मांग  करता  हूं  कि  देश  में  बढ़ती  हुई  टेलीफौन  सेवा  की

 मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  कोई  विशेष  यौजना  तंयार  करें  जिससे  केवल  देश  के  शहरों  में  ही
 नहीं  बल्कि  गांवों  में  भी  जहां  पर  जनता  टेलीफोन  सेवा  प्राप्त  करने  के  लिए  काफी  उत्सुकता  से

 आशा  लगाये  बंठी  उसे  भी  टेलीफोन  सेवा  निकट  भविष्य  में  ही  उपलब्ध  हो  जाए  ।

 सौलाना  अब्दुल  कलाम  आजाद  ओर  खान  अब्डुल  गफ्फार  खाँ  को  स्मृति  में
 शताब्दी  समारोह  आयोजित  किए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  अजोज  फ्रेशी  :  यह  वर्ष  अस्तर्राष्ट्रीय  ख्याति  प्राप्त  स्वतंत्रता  सेनानी

 मौलाना  आजाद  और  बादशाह  खान  गफ्फार  का  शताब्दी  वर्ष  भारत  के  इन

 महान  सपूतों  की  स्मृति  में  समारोह  आयोजित  करने  की  दिशा  में  अभी  तक  कुछ  भी  विशेष  नहीं
 किया  गया  है  ।

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  का  नाम  खान  अब्दुल  गफ्फार  खां  विश्वविद्यालय  रखा  जाए  और

 प्रमुख  राजमा  राष्ट्रीय  महत्व  के  शैक्षिक  और  सांस्कृतिक  संगठनों  के  नाम  भी  उनके
 नाम  पर  रखे  जांए  ।  किसी  भी  प्रमुख  स्मारक  का  नाम  खान  अब्दुल  गफ्फार  खां  के  नाम  पर  नहीं
 रखा  गया  इस  दिशा  में  किया  गया  कोई  भी  कार्य  देश  को  संगठित  करने  और  इसकी
 अखंडता  श््था  धर्म  निरपेक्ष  परम्पराओं  को  बनाए  रखने  में  सहायक  होगा  ।  इसी  तरह  मौलाना
 आजाद  के  आदर्श  भावी  पीढ़ियों  को  भारत  की  प्रभुसत्ता  और  घमं-निरपेक्ष  परंपराओं
 के  लिए  लड़ने  के  लिए  प्रेरणा  प्रदान  करेंगी  ।

 भारत  सरकार  को  मौलाना  अ।जाद  और  बादशाह  खान  की  स्मृति  में  देश  भर  में  उचित
 और  सम्मान  पूर्ण  ढंग  से  समारोहों  का  आयोजन  करने  के  सम्बन्ध  में  पहल  करनी  चाहिए  और  सभी
 राज्य  सरकारों  की  विशेष  वित्तीय  सहायता  देकर  ये  निर्देश  जारी  करने  चाहिए  कि  वे  इन

 रोहों का  सही  ढंग  से  आयोजन  करें  ।  *
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 न  ८  ५;
 गोपालगंज  में  एक  कम  स्थायालय  स्थापित  किए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  काली  प्रसाद  पॉडेय  :  उपाध्यक्ष  बिहार  स्थित  गोपालगंज  जिले
 में  पांच  चीनी  दो  कार्ड  बोर्ड  फैक्ट्री  तथा  बड़ी  संख्या  में  लघु  उद्योग  एवं  बीडी  उद्योग  स्थित

 हैं  ।  इन  सभी  उद्यौगों  में  कार्य  रत  मजदूरों  की  संख्या  लगभग  25  हजार  से  अधिक  है  लेकिन  श्रम

 मजदूरों  को  न्याय  हेतु  गोपालगंज  से  दो  सौ  किलोमीटर  मुजफ्फरपुर  श्रम  न्यायालय  में  जाना  पड़ता

 पूर्वी  पौश्चम  छपरा  गोपालगंज  जिले  के  सीमावर्ती  जिले  हैं  तथा
 इन  जिलों  के  मजदूरों  को  भी  न्याय  हेतु  मुजफ्फर  ही  जाना  पड़ता  है  ।  गोपालगंज  जिला  इन  सभी
 जिलों  के  मध्य  में  है  ।

 मैं  श्रम  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  मजदूरों  के  सरल  न्याय  हेतु
 गोपालगंज  में  श्रम  न्यायालय  की  स्थापना  करने  की  कृपा  करें  ।

 उड़ीसा  के  कटक  जिले  के  सुक्रिदा  क्षेत्र  में  प्रस्तावित  निकज  मिष्कंण  संयम्त्र
 स्थापित  किए  जाने  की  आवश्यकता

 डा०  कृपासिधु  भोई  :  भारत  सरकार  ने  39.50  करोड़  रुपये  की
 लागत  से  उड़ीसा  में  कटक  जिले  के  सुकिदा  क्षेत्र  में  5000  टन  प्रति  वर्ष  क्षमता  कले  निकल
 सयंत्र  की  स्थापना  करने  के  प्रस्ताव  को  1974  में  स्वीकृति  प्रदान  की  थी  ।  किन्तु  तकनीकी
 नाइयों  और  संसाधनों  की  कमी  के  कारण  इस  परियोजना  को  अभी  तक  शुरू  नहीं  किया  गया
 कांसा  क्षेत्र  में  निकल  तथा  स्‌कंदा  घाटी  में  क्रोम  खानों  में  अयस्क  का  कुल  भंडार  65  मिलियन
 टन  होने  का  अनुमान  है  जिसमें  निकल  आक्साइड  की  मात्रा  1.2%  चूकि  भारत  के  इस  वर्ष
 150  करोड़  रुपए  का  निकल  आयात  किया  है  और  निकल  की  लागत  पिछले  वर्ष  7000  डालर
 प्रति  टन  थी  और  इस  वर्ष  17,000  डालर  इसलिए  सूुकिदा  क्षेत्र  में  उपलब्ध  अयस्क  निकल
 का  उत्पादन  करना  अति  आवश्यक  अन्यथा  देश  को  प्रति  वर्ष  बहुमूल्य  विदेशी  मुद्रा  का
 हानि  होगी  ।

 विश्व  में  निकल  निष्क्षण  की  सीन  प्रतिष्ठित  प्रणालियां  हैं  अर्थात  शेरेट्ट  गा
 इंटरनेशनल  कनाडा  एड  ली  फ्रांस  यदि  इनमें  से  किसी  भी  प्रणाली  वाले  निकल
 निकषंण  संयत्र  की  स्थापना  की  जाए  तो  यह  तकनीकी  तथा  आर्थिक  रूप  से  व्यवहायं  सिद्ध  होगी
 और  एक  बार  संयन्त्र  से  वाणिज्यिक  उत्पादन  शुरु  होने  पर  देश  को  काफी  मात्रा  में  बिदेशी  मुद्रा  की
 बचत  होगी  ।  अयस्क  के  बर्तन  भंडार  का  खनन  100  वर्षो  से  भी  अधिक  समय  तक  किया  जा
 सकता  भले  ही  इसकी  कुल  5000  टन  को  दुगना  भी  कर  दिया  यही  समय  हैं
 जब  इस्पात  और  खान  मन्त्रालय  को  योजना  आयोग  तथा  वित्त  मन्त्रालय  को  संयंत्र  की  स्थापना
 के  लिए  प्रक्रिया  में  तेजी  लाने  के  लिए  सहमत  कराना  चाहिए  ।  मेरा  सरकार  से  आग्रह  है  कि  वह
 बिना  और  विलम्ब  किए  सुकिदा  क्षेत्र  में  निकल  निकर्षण  संयन्त्र  की  स्थापना  करें  ।
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 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  अब  सभा  1989-90  के  बजट  पर  आगे  चर्चा  करेगी  ।

 [

 श्री  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  उपाध्यक्ष  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  द्वारा  इस
 सदन  में  89-90  का  जो  सामान्य  बजट  प्रस्तुत  किया  गया  है  उसका  मैं  समर्थन  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरु  के  शताब्दी  समारोहों  के  चलते  माननीय  वित्तमंत्री
 जी  ने  अपनी  बजट  स्पीच  में  अनेकों  योजनाओं  की  घोषणायें  की  हैं  ।  इसी  बजट  में  उन्होंने  बेरोजर
 गारों  के  लिये  5  सौ  करोड़  रुपये  की  रोजगार  योजना  बनाई  लेकिन  उन्होंने  इसमें  120  जिलों

 ही  रखा  है  |  यह  बहुत  ताज्जुब  की  बात  है  ।  हिन्दुस्तान  एक  बड़ा  मुल्क  और  इस  मुल्क  में
 सिर्फ  120  जिलों  को  निकाल  कर  के  गरीबी  की  समस्या  को  खत्म  करना  सम्भव  नहीं  है

 आप  देखेंगे  कि  हिन्दुस्तान  में  गरीबों  की  संख्या  6  करोड़  50  लाख  से  अधिक  संयुक्त
 राष्ट्र  संघ  से  संबंधित  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  के  अनुसार  संसार  में  50  करोड़  ऐसे  व्यक्ति  हैं  जिनको
 भरपेट  भोजन  नही  मिलता  भारत  में  इतकी  संख्या  सात  करोड़  उपरोक्त  संस्था  के  अनुसार
 2.79  करोड़  लोग  झुग्गी-ज्ञोंपड़ियों  में  रहते  45  लाख  लोग  महाराष्ट्र  30  लाख  लोग
 पश्चिम  बंगाल  25  लाख  लोग  उत्तर  प्रदेश  में  और  18  लःख  लोग  दिल्ली  में  रहते  हैं

 पाध्यक्ष  जी  आपको  ध्य।न  होगा  कि  इसी  सदन  में  इसके  पूबं  बजट  में  म/ननीय  तिवारीजी
 ने  ग्रामीणों  के  विकास  के  लिये  कई  घोषणायें  की  थीं  और  उन्होंने  उत  बजट  को  किसान  बजट  कह
 कर  इस  सदन  में  प्रस्तुत  किया  हम  पिछले  चार  सालों  से  प्रति  वर्ष  बजट  आते  देख  रहे  हैं  और
 उनमें  घोथणाओं  को  सुनते  आ  रहे  लेकिन  उन  वोबगाओं  और  योजनाओं  का  75  परसेंट  लाभ
 भी  गरीबों  तक  नहीं  पहुँचा  ।  हम  जो  योजनायें  इस  सदन  भें  गरीबों  के  लिये  बनते  हैं  अगर  उनका
 लाभ  गरीबों  तक  नहीं  पहुँचेगा  तो  आप  क॑से  कह  सकते  हैं  कि  हम  उनका  विकस  कर  रहे  हैं  ।

 हिन्दुस्तान  की  65  फीसदी  आवादी  जो  कि  इतने  बड़े  बड़े  निर्माण  काय  में  हाथ  बटा  सकती  है  वह
 पैसे  के  अभाव  में  अपने  नेता  के  पास  फरियाद  भी  कर  सकती  है  ।  जब  तक  बजट  का  लाभ  गरीबों
 तक  नहीं  पहुँचेगा  तब  तक  इस  सदन  में  हम  वजट  पेण  करते  रह  जायेंगे  गरीबों  की  बात  करते  रह
 जायेंगे  लेकिन  उनको-कोई  लाभ  नहीं  मिल  पायेगा  ।

 पूर्व  बजट  में  आपने  घोषणा  की  थी  कि  संचार  माध्यम  को  विकसित  किया  हमारे
 विचार  में  यह्‌  था  कि  टी  वी  के  रेट्स  कम  किये  लेकिन  क्या  टी  वी  के  रेट  बढ़ाकर  ही  आप
 संचार  माध्यम  का  विकस  करना  चाहते  हैं  ।  इसलिये  इस  कर  को  वापिस  लिया  पहले
 रेडियो  महंगी  चीज  थी  और  अमीरों  के  महलों  में  ही  यह  वजा  करता  लेकिन  सरकार  की  सरल
 नीति  के  कारण  आज  गांव-गांव  में  रेडियो  उपलब्ध  लेकिन  टी  वी  के  बारे  में  इस  तरह  की  नीति

 होने  स ेआम  आदमी  को  यह  उपलब्ध  नहीं  हो  ग्रामीण  जनता  इसका  लाभ  नहीं  उठा  सकेगी  ।

 हमारी  उम्मीद  थी  कि  इस  बजट  में  चीनी  और  नमक  का  दाम  भी  घटाया  जायेगा  क्‍योंकि
 गरीब  अमीर  सब  इसका  उपयोग  करते  आपने  स्टील  आदि  अन्य  चीजों  के  दाम  लेकिन
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 जकजा  कक  —  पु  —

 यह  ब।त  कई  बार  कही  जा  चुकी  है  कि  बजट  प्रस्तुत  करने  से  प  आकलन  कर  लेना

 चाहिये  कि  कित्त  उद्योगपति  के  पास  कितनी  चीज  पड़ी  हुई  है  ।  आज  यह  होता  है  कि  बजट  आने
 से  पहले  उद्योगपति  स्रामान  दबाकर  रख  लेते  हैं  और  बजट  आने  के  बदद  लाखों  का  उससे  मुनाफा
 कमाते  इसलिये  आंकलन  करवाया  जाये  कि  किस  कम्पनी  के  पास  कितना  माल  पड़ा  हुआ  है  ।
 1994-95  में  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  जीतनन-यापन  करने  वालों  की  संख्या  20  प्रतिशत  तक  लाने

 का  लक्ष्य  रखा  गया  है  लेकिन  केवल  योजनाओं  पर  घन  खर्च  करने  से  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  नहीं  किया
 जा  सकता  ।  योजनाओं  का  करर्यान्व॒यन  निष्ठापू्ंक  करना  बिहार  के  लिये  अनेक  योजनायें
 बनाई  गईं  लेकिन  गरीब  गरीब  होता  अमीर  अमीर  होता  गया  ।  जब  तक  व्ययस्थाओं  में  सुधार
 नहीं  किया  जायेगा  तब  तक  बजट  बनाकर  और  घोजगायें  करने  से  हिन्दुस्तान  का  गरीब  लाभान्वित
 नहीं  होगा  ।  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  बसर  करने  वालों  की  संख्या  उत्तर  प्रदेश  में  440  46.5
 प्रतिशत  ग्रामीण  और  90.6  40.5  प्रतिश़त  बिहार  दूसरे  नम्बर  पर  है  329.4  लाख
 51.4  प्रतिशत  ग्रामीण  और  36.  प्रतिशत  इसी  तरह  से  मध्य  प्रदेश  में  46.2  उड़ीसा

 में  तमिलनाडु  में  29.4  पश्चिम  बंगाल  में  29.2  आंध्र  प्रदेश  में  36.4

 कर्नाटक  में  35  प्रतिशत  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहते  बिहार  का  इसमें  दूसरा
 स्थान  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि कोयल  परियोजना  बिहार  में  लम्बे  समय  से  क्‍यों  पड़ी  हुई
 उसको  धन  आ!वंटित  क्‍यों  नहीं  किया  जाता  ।  इसी  तरह  से  काटी  थर्भल  पावर  प्लांट  क्‍यों  पूरा  नहीं
 किया  जाता  ताकि  उत्तर  प्रदेश  के  लोग  लाभान्वित  हो  सके  ।  आप  योजनाओं  में  पैसा  देते  हैं  लेकिन
 कोयल  परियोजना  और  काटी  परियोजना  को  पूरा  करने  का  हमारा  लक्ष्य  क्‍या  योजना  में
 राशि  देने  से  पहले  अगर  इन  कठिनाइयों  को  देखा  जाता  तो  यह  स्थिति  उत्पन्न  न  होती  ।  कांटी
 थमंल  पावर  जिससे  सीवान  और  पूर्वी  चम्पारण  के  लोग  भी  लाभान्वित  आपने

 यान  नहीं  दिया  और  आज  तक  कार्यान्वित  नहीं  हो  सका  ।  आप  अपने  दिल  पर  हाथ  रखकर  सोचें
 अगर  कोयल-कारों  परियोजना  समय  पर  पूरी  हो  जाती  तो  झारखंड  आंदोलन  का  नामोनिशान  नहीं
 रहता  ।  उत्तर  प्रदेश  का  पिछड़े  हुए  प्रदेशों  में  पहला  स्थान  वहीं  बिहार  का  दूसरा  नम्बर
 यह  वही  बिहार  है  जहां  गरीबों  के  उत्थान  एवं  लोगों  में  जागृति  पैदा  करने  के  लिये  महात्मा  गांधी
 ने  चम्पारण  से  अपना  अभियान  शुरु  किया  था  ।  यह  वही  बिहार  है  जहां  मौलाना  मजरूल  हक  जैसी
 महान  विभूतियों  ने  जन्म  लिया  ।  यह  वही  बिहार  है  जहां  के  राजेन्द्र  प्रसाद  देश  के  पहले
 पति  बने  थे  ।  उसी  बिहार  प्रदेश  से  मैं  आता  हूं  ।  अगर  बिहार  की  बेरोजगारी  दूर  करनी  है  तो  आप

 स्तर  पर  उद्योग  की  स्थापना  करें  जिससे  लोगों  का  जीवन-स्तर  ऊंचा  हो  सके  ।  रेल  में  माल
 ढोने  की  वृद्धि  से  क्या  महंगाई  पर  असर  नहीं  पड़ेगा  ।  अगर  महंगाई  पर  असर  पड़ेगा  तो  हम  किन
 योजनाओं  को  कर्यान्वित  करने  के  लिये  कौन  से  ऐसे  उपाय  कर  रहे  हैं  जिससे  इस  घाटे  को  पूरा
 करें  ।  अभी  थोड़ी  देर  पहले  इस  सदन  में  ग्रामीण  बैंक  का  मसला  उठा  था  |  मैंने  भी  बिहार  के
 गोपालगंज  जिले  के  बारे  में  यह  पूछा  था  कि  वहां  पर  कित-किन  जंकों  में  घोटाला  हुआ  है  ।  एक  बैंक
 बथना  कुटी  में  है  जहां  62  लाख  रुपये  कय  घोटाला  पकड़ा  गया  ।  एक  बँक  समरा  में  है  जहां  तीस
 लाख  रुपये  का  घोटाला  पकड़ा  गया  ।  सन्‌  85  से  को  इसी  सदन  में  जांच  का  आदेश
 दिया  गया  था

 ।  आज  89  में  हम  प्रवेश  कर  गये  हैं  लेकिन  की  जांच  की  प्रक्रिया  पूरी
 नहीं  हुई  ।  श्रीमती  गांधी  ने  कहा  था  कि  सब्सिडी  का  रुपया  ग्रामीण  बैंकों  का  जाल  बिछा  कर
 गरीबों  के  उत्थान  के  लिये  दिया  जाये  ।  लेकिन  गरीबों  का  उत्थान  नही  हुआ  पर  बैंक  म॑नेजरों  का

 के  तो  निश्चित  रुप  से  गरीबों ञ  4  4  $  AA  ये  |  ु  हट
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 सामान्य  बजट  1989-90  सामान्य  चर्चा-जारी  17  1989
 नतपपहैप  लत

 काली  प्रसाद

 का  और  इस  देश  का  उत्थान  होगा  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  एक-एक  गोदाम  का  किराया  चालीस  से
 पैतालिस  हजार  रुपया  दे  रही  है  ।  उन  खर्चों  में  कटौती  करें  तो  निश्चित  ही समाधान  हो  सकता

 अनुसूचित  जन-जातियों  का  भी  उत्यान  नहीं  हो  पाया  व॑ंसे  ही  हालात  हैं  जैसे  पहले  प्रधान
 मंत्री  जी  ने  पंचायती  राज  की  घोषणा  की  आप  यह  कोशिश  करें  कि  पंचायत  स्तर  का  विकास

 स्कूलों  का  उत्थान  हो  तभी  इस  देश  का  विकास  हो  सकता  है  अगर  गांव  के  लोगों  का  विकास
 हो  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 )

 श्री  जगम्नाथ  राव  :  मानतीय  उपाध्यक्ष  महोदय  क्‍या  में  बेठकर  बोल
 सकता  हू  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जी  आप  बोल  सकते  हैं

 श्री  जगस्माथ  राव  :  धन्यवाद  महोदय  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  1989-90  के  बजट  प्रस्तावों  का  स्वागत  करता  हूਂ  ।  सुनियोजित  अर्थ
 व्यवस्था  में  कन्द्रीय  बजट  मात्र  आय  और  व्यय  का  विवरण  ही  नहीं  होता  अपितु  यह  आर्थिक
 विकास  का  एक  माध्यम  भी  है|  सरकार  द्वारा  पिछले  3-4  दशकों  के  दौरान  अपनाई  गई  विभिन्‍न
 आर्थिक  और  वित्तीय  नीतिपों  के  कःरण  देश  की  अर्थ  व्यवस्था  मजबूत  हुई  हमारा  देश  इस
 समय  आत्म-निर्भर  है  हम  अपनी  योजनाओं  काफी  हद  तक  वित्तपोषण  स्वयं  करने  की  स्थिति  में  हैं  ।

 कुछ  कामों  के  लिये  हमें  कुछ  विदेशी  सहायता  लेनी  पड़ती  मिन्‍्त्‌  यह  अपरिहार्य  विश्व  के
 किसी  भी  देश  ने  बिना  विदेशी  सहायता  के  विकास  नही  किया  अतः  इन  वर्षों  के  दौरान
 सरकार  ने  जो  भी  नीतियाँ  अपनाई  हैं  उनका  अच्छा  परिणाम  निकला  है  और  हमारी  अ्थं-व्यवस्था
 मजबूत  हुई  है  ।  वर्ष  1987  में  सूखा  पड़ने  के  बाबजूद  खाद्याननों  का  उत्पादन  170  मिलियन  टन
 तक  हुआ  जो  कि  166  मिलियन  टन  के  निर्धारित  लक्ष्य  से  काफी  अधिक  है  ।  यदि  अथंव्यबस्था
 मजबत  न  होती  तो  यह  कंसे  सम्भव  हो  सकता

 विपक्ष  सरकार  की  नीतियों  की  आलोचना  करता  है  और  कहना  है  कि  इन  नीतियों

 के  कारण  देश  दिवालिया  हो  गया  है  ।  यह  सच  नही  है  ।  देश  के  सकल  उत्पादन  में  5  प्रतिशत  की

 वढ्ि
 हुई  है  ।  कृषि  उत्पादन  बढ़ा  है  ।  औद्योगिक  उत्पादन  में  9%  की  वद्धि  हुई  है  ।  निर्यात  में  2

 4%
 की  वद्धि  हुई  अथं-व्यवस्था  का  सर्वागीग़  विकास  इन  वर्षों  के  दोरान  अपनाई  गई  सरकार  की

 नीतियों  का  ही  परिणाम  इततलिए  इमप  वर्ज  का  बजट  पिछने  वर्ष  के  बजट  जैसा  ही  है  और  इसमें

 आगा  में  सरकार  की  नीतियों  के  ब।रे  में  बताया  गया  है  ।  पिछले  वर्ष  के  बजट  में  जो  गति

 रखी  गई  थी  उसे  अब  विभिन्न  क्षेत्रों  में  अतिरिक्त  आबंटन  करके  बढ़ाया  रहा  है।ये  आवंटन

 केवल  गति  बनाए  रखने  के  लिए  हैं  अपितु  और  अधिक  विकास  के  लिए  इसमें  वृद्धि  करने  के  लिए
 भी

 हरित  क्रांति  अब  तक  केवल  पंजाब  और  हरियाणा  में  गेहू  और  चावल  तक  ही  सीमित
 थी  ।  लेकिन  अब  इसे  अन्य  राज्यों  यें  भी  ते  जाप  जः  है  जहां  भिवाई  के  चिरस्थाई  साधन
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 शील  देश  में  मुद्रास्फीति  का  दबाव  होना  आवश्यक  विकसित  देश  को  ऐसा  अनुभव  हुआ
 है  ।  इसलिए  मुद्रास्फीति  हर  वर्ष  कम  हो  रही  है  |  हमें  इन  बातों  पर  निष्पक्ष  ढंग  से  बिचार  करना

 चाहिए  ।  यह  अच्छा  बजट  निवेशों  की  लागत  में  वृद्धि  से  आम-आदभी  पर  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा

 किन्तु  केवल  उन  व्यक्तियों  पर  इसका  असर  पड़ेगा  जो  अतिरिक्त  उत्पादन  शुल्क  देने  की  स्थिति
 में

 जो  व्यक्ति  टेलीविजन  खरीद  सकता  है  वह  थोड़ा  ओर  भी  खर्च  कर  सकता  जिस  व्यक्ति
 की  वाधिक  आय  50,000  रुपये  या  इससे  अधिक  है  उसे  8  प्रतिशत  अधिक  देना  पड़ेगा  ।

 किसी  को  तो  देना  ही  पड़ेगा  ।  इसके  बिना  आपकी  आय  कहां  से  होगी  और  आप  योजना
 के  लिए  संसाधन  कैसे  जुटा  सकते  हैं  ?  योजना  में  गरीबों  के  उत्यान  के  लिए  दिया  गया  राष्ट्रीय
 निवेश  स्वागत  योग्य  कदम  है  |  यह  गरीबों  का  बजट  है  |  यही  नहीं  अथंव्यवस्था  का  बिकास

 मानव  संसाधनों  का  विकास  बहुत  वड़ी  बात  है  जिसे  पंडित  जी  ने  आरम्भ  में  शुरू  कर  दिया

 मानव  व्यक्तित्व  का  जन्म  से  मरण  तक  इसक  सभी  वक्षों  का  विकास  करने  के  लिए  और  इसमें

 सुधार  करने  के  लिए  कदम  उठाये  जा  रहे  खाद्य  ने  सुधार  लाने  के  लिए
 कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  और  यहां  तक  कि  शिक्षा  की  दिशा  में  भी  नवीनतम  सुविधाएਂ  प्रदान  की  जा

 रही  हैं  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  अ नवोदय  विद्यालयों  जैसी  पब्लिक  स्कूल  प्रणाली  शुरू  की  जा  रही  एक

 विस्तृत  योजना  तैयार  की  जा  रही  है  ताकि  मानव  व्यक्तित्व  का  विकास  कया  जा  अर्थव्यवस्था
 का  विकास  किया  जा  सके  और  देश  समृद्ध  बत  सके  ।  गांव  में  रहने  वःलजा  प्रत्येक  व्याक्त  इस  बात

 पर  गयव॑  कर  सकता  है  कि  वहू  उस  भारत  का  वासी  है  जिसकी  अपनी  संस्कृति  है  और
 विश्य  भर  में  उसका  आदर  किया  जाता

 श्रोमतो  जयस्ती  पटनायक  :  उपाध्यक्ष  संतुलित  बजट  पेश  जिसमें
 हमारी  अथं  व्यवस्था  के  सभी  पहलुओं  का  ध्यान  रखा  गया  के  लिए  मैं  माननीय  वित्त  मन्त्री  को
 बधाई  देती  यह  विकासोन्मुखी  बजट  इसे  निचले  मध्यम  वर्ग  के  लोगों  को  सहायता  और

 प्रोत्साहन  देने  के लिए  तेयार  किया  गया  घाटे  को  पूर्णतः  नियन्त्रण  में  रखते  हुए  जिलासिता

 वस्तुओं  पर  कर  लगाकर  संसाधनों  को  बढ़ाने  का  प्रयास  किया  गया  है  और  गरीबी  तथा  ब्रेरोजगारी
 पर  सीधा  हमला  करने  का  मार्ग  चुना  गया  हे  ।  अतः  सरकार  की  इस  बात  के  लिए  सराहता  को
 जानी  चाहिए  कि  पिछले  वर्ष  इस  शताब्दी  के  भयंकर  सूखे  के  बावजूद  सरकार  ने  सुव्यवस्थित  ढंग
 से  अर्थव्यवस्था  का  प्रबन्ध  किया  |  विश्व  बैंक  ने  भारतीय  अर्थव्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  अपनी  नवीनतम
 रिपोर्ट  में  सुब्यवस्थित  आर्थिक  प्रबन्ध  के  लिए  सरकार  को  बधाई  दी  हमारे  सकल  घरेन  उत्पाद
 में  3:6  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  और  चालू  योजना  के  दौरान  सकल  घरेत्‌  उत्पाद  की  औसत  विक,स
 दर  5  प्रतिशत  योजना  लक्ष्य  से  अधिक  होगी  ।  मुद्रास्फरीति  की  दर  पर  नियन्त्रण  पा  लिया  गया

 विनिर्माण  क्षेत्र  में  8  प्रतिशत  सराहनीय  विकास  दुआ  हमें  इस  बात  की  बहुत  ग्री  है  कि
 सरकार  ने  सावंजनिक  उपक्रमों  की  कार्य  निष्पादन  क्षमता  यो  प्राथमिकता  दी  है  और  इसमें  सुधार
 करने  के  लिए  सतत  प्रयास  जारी  सरकारी  उपक्तमों  को  राष्ट्रीय  संसाधनों  को  योगदान  देना

 चाहिए  और  उन्हें  अपने  आधुनिकीक  विस्तार  और  विविधीक  रण  कार्यक्रमों  को  घन  देना  चाहिए  ।
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 जयन्ती

 इस  सम्बन्ध  मैं  अनुरोध  करूंगा  कि  अनावश्यक  सरकारी  उद्यमों  को  और  उनको  जो  उपभोक्ता
 सामान  बनाते  हैं  या  सेवाएਂ  प्रदान  करते  हैं  और  अधिक  संसाधन  जुटाने  के  लिए  निजी  लोगों  को
 सौंप  देना  चाहिए  ।

 अब  मैं  निर्यात  पर  आतीं  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  की  सोच  समझकर  बनाई  गई  नीति  के

 कारण  निर्यात  में  महत्वपूर्ण  वद्धि  हुई  लेकिन  उबं  रकों  आदि  महत्वपूर्ण  मदों  के  क्षेत्र  में

 इनके  आयात  के  स्थान  पर  आयात  की  जाने  वाली  अन्य  वस्तुओं  का  उत्पादन  करने  के  लिए  आवश्यक
 कदम  उठाये  जायें  ।  इस  दिशा  में  तिलहनों  के  लिए  प्रोद्योगिकी  मिशन  एक  उचित  कदम  हमें

 उबं  रक  उत्पादन  में  आत्मनिभरता  के  लिए  एक  नीति  बनानी  उबंरकों  के  प्रशासनिक  मल्यों

 की  प्रणाली  की  समीक्षा  की  जानी  जरूरी  इस  सन्बन्ध  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  बड़े  निजी  प्रुपों
 के  उड़ीसा  में  पाराद्वीप  पर  उव  रक  संयन्त्र  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  पर  सहानुभूतिप्‌वंक  विचार
 किया  जाना  चाहिए  ।

 एक  बात  मैं  यहां  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  यह  बहुत  चिन्ता  की  बात  है  कि  पाराद्दीप  में

 फासफेट  संयन्त्र  का  उत्पादन  आयातित  कच्चे  माल  की  कमी  के  कारण  रुक  गया  यह  भर  न

 दुःख  की  बात  है  कि  इसका  मुख्यालय  बदलकर  उड़ीसा  करने  पर  अभी  तक  विचार  नहीं  किया  गया

 है  ।  हम  जानते  हैं  कि  राज्य  सरकार  और  राज्य  के  लोग  इसका  मुख्यालय  उड़ीसा  में  बदलने  की
 मांग  कर  रहे  मैं  नही  जानता  इस  पर  विचार  क्‍यों  नहीं  किया  गया  उड़ीसा  में  संयन्त्र  है
 लेकिन  वहां  मख्यालय  नहीं  है-इसका  मुख्यांलय  यहां  यह  यहां  कब  तक  रहेगा  ?  मैं  स्पष्ट  रूप
 से  जानना  चाहूंगा  :  क्या  मुख्यालय  बदल  दिया  जायेगा  ?  संयन्त्र  को  चलाने  के लिए  कुशलता  और
 समनन्‍्वयन  की  बहुत  आवश्यकता  अतः  इस  पर  सहानुभूतिप्‌वंक  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 तालचेर  में  उवंरक  संयन्त्र  को  भली  प्रकार  चलाने  के  लिए  इसके  प्रौद्योगिक  सुधार  की  भी
 आवश्यकता

 ब  मैं  वजट  पर  आती  हूं  जिसमें  अमी  रों  पर  कर  लगबया  गया  है  और  गरीब  व्यक्तियों  की सहायता
 की  गई  है  ।  इस  बजट  में  यह  स्पष्ट  हो  गया  है  कि  सरकार  गरीबों  के  पक्ष  में  है  ।  ग्रामीण  भूमिददीन
 रोजगा  र  गारन्टी  कार्यक्रम  और  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  को  एक  साथ  जोड़ने  का  सुझाव  स्वागत
 योग्य  कदम  है  लेकिन  यहां  मैं  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  इसके  लिए  किये  जाने  वाले  अंशदान  को
 गरीब  राज्यों  के  सम्बन्ध  में  जंसे  उड़ीसा  आदि  राज्य  के  सम्बन्ध  में  25  प्रतिशत  से  घटाकर  12
 प्रतिशत  किया  जाये  जबकि  सम्पन्न  राज्यों  के  लिए  इसे  बढ़ाया  जाना  चाहिए  |  मैं  ऐसा  क्‍यों  कह
 रही  हूं  ।  क्‍योंकि  हमें  यह  देखना  है  कि  क्षेत्रीय  असन्तुलन  और  क्षेत्रीय  विविधता  को  दूर  किया  जा

 सके  ।  हम  जानते  हैं  कि  जब  गरीबी  दूर  करने  के  लिए  हमारे  पास  विभिन्न  योजनाएं  हैं  तो  हमें

 पहले  यह  देखना  चाहिए  कि  कितनी  गरीबी  है  ।  अब  हप  कह  रहे  हैं  कि  वे  लोग  जिनका  आब  स्तर
 6500  रुपये  से  कम  है  वह  गरीब  लोग  हैं  और  जिनकी  आय  केवल  1000  रुपये  है  वह  भी  गरीब
 लोग  हैं  ।  लेकिन  इन्हें  गरीबी  रेश्वा  लेकिन  जिनकी  आय  1000  रुपये  या  2000  रुपये  उन्हें
 कब  तक  गरीबी  की  रेखा  के  ऊपर  लाया  जाएगा  ।  सम्पन्न  राज्यों  में  संसाधनों  की  गतिशीलता

 अधिक  लेकिन  गरीबी  रेखा  से  नीचे  होने  के  कारण  और  उड़ीसा  ज॑से  राज्यों  में  4026
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 उपलब्ध  हैं  ।  वहाँ  उत्पादन  और  यहां  तक  कि  चौग्रुना  भी  किया  जा  रहा  है  ।  यदि

 ऐसा  नहीं  किया  जाता  तो  राज्यों  को  सर्देव  खाद्यान्नों  की  सप्लाई  के  लिए  केन्द्र  पर  ही  निर्भर  रहना
 पड़तां  ।  यदि  प्रत्येक  राज्य  एक  संभव  सीमा  तक  आत्म  निर्भर  हो  जाये  तो  केन्द्र  सरकार  का

 बोल  कुछ  कम  होगा  और  खाद्यान्नों  को  प्राप्त  करते  और  उनकी  सुरक्षा  पर  होने  वाले  खर्च  को
 विकास  कार्यों  पर  लगाया  जा  सकता  है  ।

 जैसा  कि  मैंने  कहा  है  हमारा  निर्यात  बढ़ा  है  और  स्थान  विश्व  के  औद्योगिक

 राष्ट्रों  में दसवां  मेरे  विचार  से  अब  हम  नवें  स्दान  पर  हैं  ।  यह  कंसे  संभव  हो  सका  ?  देश  में

 कृषि  और  उद्योग  के  तीग्र  विकास  के  लिए  मूलभूत  ढांचा  तंयार  करने  के  लिए  जवाहर  लाल  नेहरु
 द्वारा  अपनाई  गई  नीति  के  कारण  ही  ऐसा  संभव  हो  पाया  है  ।  उस  नीति  फल  अब  मिला
 अब  हम  हर  जरुरी  चीज  का  उत्पादन  कर  रहे  निश्चय  ही  उत्पादन  कुछ  कम  है  और  हम  उस
 हद  तक  आयात  कर  रहे  हैं  ।  किन्तु  हमारा  आयात  वर्ष  पर  वर्ष  कम  हो  हमारा  निर्यात
 बढ़  रहा  है  और  आयात  न्यूनतम  किया  जा  रहा  है  ।  अतः  विपक्ष  का  यह  कहना  उचित
 नहीं  है  कि  सरकार  की  नीतियों  के  कारण  देश  ऋण  के  फंदे  में  फंस  गया  है  ।  इराका  प्रश्न  ही  नहीं
 है  और  हमारी  विश्वसनीयता  विश्व  भर  में  विश्व  ने  4-5  वर्ष  पहले  5000  मिलियन
 डालर  के  ऋण  स्वीकृत  किये  थे  ।  किन्तु  हमने  प्री  राशि  नहीं  हमने  केवल  आधा  ऋण  लिया
 और  हम  उसका  भुगतान  कर  भी  चुक्रे  हमारी  विश्वसनीयता  विश्व  भर  में  यदि

 हमारी  अर्थ  व्यवस्था  मजबूत  न  होती  तो  हम  यह  कंसे  कर  पाते  ?  हमें  सरकार  की  नीतियों  को

 सही  परिप्रेक्ष्य  में  देखना  होगा  और  बिना  कोई  बंकल्पिक  मार्ग  सुझाये  जेसा  कि  विपक्ष  ने  किया
 सरकार  की  आलोचना  ही  नहीं  करनी  चाहिए  ।  सरकार  जिन  नीतियों  का  अनुसरण  कर  रही  है  वे
 काफी  ठोस  हैं  ।  किन्त  मुख्य  समस्या  यह  है  कि  हमें  गरीबी  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।  प्रथम  तीन

 योजनाएं  आधारिक  संरचना  तंयार  करने  पर  केन्द्रित  थी  ।  चौथी  योजना  में  आर्थिक  बिकास  और
 सामाजिक  न्याय  पर  बल  दिया  गया  ।  वर्ष  1969-70  में  इन्दिरा  जी  ने  गरीबी  के  विरुद्ध  जंग
 छेड़ने  की  घोषणा  की  और  इस  लड़ाई  को  गरोबी  हटाओ  का  नारा  दिया  तथा  गरीबी  हटाने  और
 गरीबों  का  उत्थान  करने  के  लिए  20  सूत्री  कार्यक्रम  तंयार  किया  |  वर्ष  1971  से  1980  तक  दस
 वर्ष  की  अवधि  में  देश  में  आन्तरिक  ढाई  वर्ष  के  लिए  जनता  पार्टी  के  सत्ता  में  आने  और
 इसी  प्रकार  के  अन्य  बहुत  से  कारणों  से  कुछ  विशेष  कार्य  नहीं  किया  जा  सका  ।  इन  सभी  कारणों  से
 विधटनकारी  माहौल  बन  गया  और  कारयक्रम  का  क्रियान्वयन  भी  प्रभायी  रूप  से  नहीं  हुआ  |  केवल
 वर्ष  1980  से  ही  20  सूत्री  कार्यक्रम  क्रियान्वित  किया  गया  है  और  अब  इसके  अच्छे  परिणाम  भी
 सामने  आए  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रह  रही  37  करौड़  जनपंरुपा  में  से  ।0  करोड़  लोग  गरीबी
 रेखा  को  पार  कर  चूके  गरीबी  उन्मूलन  कार्य  रात  भर  में  नहीं  किया  जा  सकता
 इसमें  कुछ  वर्षों  का  समय  लगता  हमारे  प्रधानमन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  द्वारा  अत्यधिक

 शक्ति  और  निष्चय  के  साथ  20  सूत्री  कार्यक्रम  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये

 प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ताकि  गरीबी  समाप्स  की  जा  सके  ।  हमने  एकीकृत  ग्राभीण  विकास
 कार्य क्र  नाम  की  एक  योजनः  तैयार  की  है  ।  इस  एकीकृत  ग्रामीग  विकास  कार्यक्रम  का  उद्देश्य
 ग्रामीण  क्षेत्र  में  मोची  आदि  जंसे  स्वतरोजगार  प्राप्त  व्यक्तियों  को  सहायता
 प्रदान  करना  यह  योजना  उन  लोगों  की  सह।यता  करती  है  जिनके  पास  कोई  व्यवसाय  है  या
 जिनके  पास  कुछ  कौशल  वे  ऋण  के  रूप  में  प्र'प्त  किए  गए  घन  का  उपयोग  करके  अपने  व्यवसाय
 में  सुधार  अपनी  आर्थिक  श्थ्रिति  में

 सुआर  कर  सकते  किस्तु  उत  लो॥ों  के  बारे  में  क्या  है  जिसके
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 जगन्नाथ  +

 पास  कोई  कौशल  नहीं  है  और  जिन्हें  एकीकृत  प्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्त्गंत  ऋण  भी  दिया
 गया  है  ?  वे  उस  घन  का  उचित  रुप  से  उपयोग  करने  में  समर्थ  नहीं  हैं  ।  वे  उस  घत  को  लड़ की  की

 शादी  या  भाई  के  घर  पर  खर्च  कर  देते  एक  भी  रुपये  का  निवेश  नहीं  किया  जाता  जिससे  कि

 वह  रुपया  एक  और  रुपय  '  कना  सके  ।  इसलिए  वे  देनदार  बन  जाते  हैं  और  बेंकों  द्वारा  दिया  गया

 बहुत  सा  धन  बिना  वसूली  के  पड़ा  हजारों  करोड़  रुपये  बसूल  नहीं  किए  जा  सके  ।  इस  लिए
 यह  देखा  जाना  चाहिए  ह&ः  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  किस  प्रकार  सफल  हो  सकता  किस
 सीमा  तक  कितने  लोगों  को  लाभ  पहुँचता  और  किस  प्रकार  के  लोगों  को  लाभ  पहुँचता
 लोगों  को  लाभ  नहीं  पहुँचता  है  उन्हें  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्य  क्रम  के  अन्तर्गत  ऋण  नहीं  दिया
 जाना  चाहिए  |  या  कुछ  ऐसे  ही  सहायता  प्रदान  करने  वले  कुछ  अन्य  कार्यक्रेम
 भी  होने  चाहिए  ।  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्य  क्र  नाम  का  एक  कार्यक्रम  यह  भी  एक  ऐसी
 परियोजना  है  जो  50-50  आधार  पर  चलती  है  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंकौन  कौन  से  कार्यक्रम  चलाए
 गए  हैं  ?  प्राथमिक  विद्यल्य  सोते  गए  गांवों  में  सड़कें  बनाई  गई  गांवों  मैं  तालाबों  की  खुदाई
 की  गई  है  और  इसी  के  कार्यक्रम  किए  गए  अतः  इसमें  कितना  समय  लगेगा  ?  कितने
 लोगों  को  रोजगार  दिया  जा  सकता  है  ?  कितनी  नौकरियों  का  सृजन  किया  जा  सकता  इस
 प्रकार  यह  बहुत  ही  कठिन  और  जटिल  समस्या  होगी  ।  यद्यपि  सरकार  इस  कार्य  को  करने  में  इच्छुक
 है  और  उसका  इरादा  भी  है  तथा  इस  दिशा  में  बहुत  से  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  तथापि  मुझे  आश  चयं
 है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पर्याप्त  नौकरियां  उत्पन्न  नहीं  की  जा  सकी  हैं  ।  बात  यह  है  कि  जहां  कभी
 संभव  जिन  लौगों  के  कौशल  खादी  और  ग्राम  उद्योग  बोर्ड  उनक्ें  कार्य  में  सुधार  करके
 उन्हें  प्रोत्साहन  दे  सकतਂ  यह  एक  ऐसी  समस्या  है  जिस  पर  वस्तुरनिष्ठ  ढंग  से  विचार  किया
 जाना  चाहिए  न  कि  सरक  र  की  इस  बात  की  आलोचना  करके  कि  कुछ  भी  नहीं  किया  गया
 जहां  कुछ  भी  कार्य  नहीं  या  जा  रहा  है  या  जहां  धन  का  सदुपयोग  नहीं  किया  गया  है  वहां  हमें
 उसका  मूल्यांकन  करना  च  हिए  और  यह  देखने  चाहिए  कि  हसे  और  अच्छे  ढंग  से  कंसे  किया  जा
 सकता  है  ?  आप  नौकरियं  का  सृजन  किस  प्रकार  करेंगे  ?  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रोजगार  एक  समस्या

 है  |  मैं  यह  नहीं  जानता  कि  सरकार  आने  वाले  वर्षो  में  इस  रोजगार  की  समस्या  को  किस  प्रकार
 हल  करेगी  ?  गरीबी  कम  नहीं  हुई  है  ।  यदि  आप  उन  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जाए  जहां  कोई  उद्योग  हो
 या  कोई  सिंचाई  हो  अथवा  कोई  औद्योगिक  परियोजना  हो  तो  केवल  10-15

 के  घेरे  में  आने  वाले  लोगों  को  ही  लाभ  पहुँचा  है  क्योंकि  वे  उन  परियोजना  में  कार्यरत  हैं  ।
 ति-पत्नी  दोनों  ही  काम  लगे  हुए  उनकी  स्थिति  बहुत  अच्छी  उन्हें  अच्छा  बेतन

 है  ।  वे  अच्छे  कपर  पहनते  हैं  ।  उन्हें  अच्छा  खाना  मिलता  है  आदि-अ।दि  ।  किन्तु  आन्तरिक
 में  रोजगार  की  कई  गुजाइण  नहीं  वहां  पानी  नहीं  है  ।  वहां  भूमि  नहीं  किसी  के

 भूमि  नहीं  है  जिससे  (+  वे  उस  भूमि  पर  काम  कर  सके  ।  इसलिए  यह  जटिल  समस्या

 इसमें  समय  सरक;र  इस  समरया  को  अधिक  निश्चय  और  अधिक  ध्यान  देकर  हल  नहीं  कर शदय

 मैं  बजट  के  प्ररत!"ें  का  स्वागत  करता  हूं  ।  इन  रूब  बातों  के  होते  हुए  भी  बजट  में  घाटे
 पर  नियन्त्रण  रखा  गया  घाटा  केवल  7000  करोड़  रुपये  या  कुठ  ही  किसी
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 हिल्स  का  दौरा  किया  तो  उनके  मन्त्रिमण्डल  के  अनेक  वरिष्ठ  सहयोगी  ज॑से  रक्षा  मन्त्री  श्री
 उस  समय  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  श्री  जगदीश  टाइटलर  तथा  अनेक

 कारियों  सहित  अन्य  केन्द्रीय  नेता  उनके  साथ  थे  और  उन्होंने  तुरा  हवाई  अड्डे  की
 आधारशिला  रखी  थी  ।  यद्यपि  उस  दिन  रविवार  था  फिर  भी  काफी  लोगों  ने  इस  जलसे  में  भाग
 लिया  ।  आप  जानते  होंगे  कि  देश  में  हमारे  भाग  में  पहाड़ी  क्षेत्र  में  विशेषकर  रविवार  के
 दिन  ईसाई  लोग  आमतोर  पर  सावंजनिक  समारोहों  में  उपस्थित  नहीं  होते  लेकिन  प्रधानमंत्री
 से  किसी  बड़ी  घोषणा  की  आशा  में  समारोह  में  भाग  लेने  के  लिए  काफी  संख्या  में  लोग  एकत्रित

 हुए  ।  और  उनकी  उपस्थिति  में  प्रधानमन्त्री  न ेआधार  शिला  रखते  हुए  कहा  कि  अब  इन्जीनियर
 यहां  आयेंगे  और  शीघ्र  ही  हवाई  अड्डा  बनाने  का  कार्य  प्रारम्भ  लेकिन  अभी  तक  कुछ
 भी  नहीं  किया  गया  एक  पहाड़ी  आदमी  के  लिये  बायदा  तो  वायदा  ही  जब  एक  बार
 बायदा  किया  गया  तो  ४से  प्रा  किया  जाना  चाहिए  |  यह  फायल  में  सिर्फ  एक  प्रस्ताव  भर  नहीं
 रहना  चाहिए  ।  इसे  कार्यान्वित  किया  जाना  चाहिए  ।

 प्री  दिन  प्रधान  मन्त्री  ने  यह  घोषणा  भी  की  कि  धस्िजू  से  दुदनाई  तक  रोपवे  बनाने  का

 कार्य  भी  शीघ्र  शुरुहोगा  ।  इस  परियोजना  को  स्वर्गीय  प्रधान  मन्त्री  ने  ही  स्वीकृत  किया  था  और
 22-12-1980  को  नई  दिल्ली  में  पूर्वोत्तर  परिषद  की  विशेष  बैठक  में  उन्होंने  घोषणा  की  थी  कि

 इस  पर  छटी  योजना  अवधि  में  ही  कार्यवाही  हालांकि  अभी  तक  कुछ  भी  नहीं  किया

 गया  है  ।

 तुरा  हवाई  अड्ड  के  बारे  में  मुझे  कल  ही  उस  समय  के  नागर  विमानन  राज्य  मन्‍्त्री  से  पता

 लगा  कि  इसके  लिए  वित्त  को  भी  मंज्री  दे  दी  गई  आप  जान  सकते  है  कि  ऐसी
 स्थिति  में  लोगों  की  भावनायें  और  प्रतिक्रिया  कंश्री  होगी  ।

 +

 ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  मन्त्रालयों के  बीच  पर्याप्त  समन्वय  नहीं  है  ।  में  एक  उदाहरण  देता

 हूं  ।  जब  मैं  मेघालय  का  मुख्यमन्त्री  था  तब  मैं  पू्रोत्तर  क्षेत्र  क ेआर्थिक  विकास  के  लिए  सन्त्रियों
 की  समिति  में  भाग  लिया  करता  था  ।  मैंने  बार-बःर  जोजीगोपा  और  पंचरथना  के  बीच  ग्रह्मपुत्र
 नदी  पर  एक  रेल  तथा  सड़क  का  पुल  बनव)ने  का  आग्रह  किया  काफी  जोर  देने  के  बाद

 भारत  सरक।र  एक  रेलवे  तथा  सड़क  का  पुल  बनबाने  के  लिए  सहमत  हो  प्रारम्भ  में  यह
 रेलवे  पुत  के  लिए  सहमत  हुई  थी  लेकिन  बाद  में  यह  रेलवे  तथा  सड़क  पुल  के  लिए  सहमत  हो
 गई  ।  रेलवे  पुल  को  रेलवे  तथा  सड़क  दोनों  का  पुल  बनाने  हेतु  आवश्यक  पुनः  डिजाइन  तय  समय

 में  ही  प्रा  हो  गया  था  और  स्थान  का  सर्वेक्षण  भी  पूरा  हो  गया  था  ।  हमारी  स्वगीय  प्रधान  मन  त्री
 इन्दिरा  जी  ने  कुछ  वर्ष  पूं  इस  रेलवे  और  सड़क  के  पुल  की  आधारणिला  रखी  थी  |जब  मैंने

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  आर्थिक  विकास  के  लिए  मन्त्रियों  की  समिति  में  यह  मामला  उठाया  तो  यह

 दुर्भाग्य  पूर्ण  था  कि  अपने  अपने  अफसरों  द्वारा  गलत  बताये  जाने  के  कारण  रेल  राज्य  मन्त्री  ने

 बठक  में  हस्तक्षेप  करते  हुए  कहा  कि  स्थान  का  सर्वेक्षण  पूर्ण  किया  जा  रहा  है  ।  यह  मेरे  लिए
 आश्चयं  की  बतत  माधारशिला  रखने  के  समारोहों  में  लाखोंलोगों  ने भाग  लिया
 लेकिन  अब  मल्त्री  महोदय  ले  कहा  कि  स्थान  के  सर्वेक्षण  को  पूरा  किया  जा  रहा  मैं  नहीं  जानता
 कि  कार्य  कि  प्रकार  हो  रहा  है  ।
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 विलियमसन  ए०

 एक  और  अत्यन्त  महत्यू्ण  इन्दिरा  गांधी  क्षेत्रीय  आयुविज्ञान  संस्थान  जैसी
 संस्था  की  आवश्यकता  हमारी  स्वर्गीय  प्रधान  मन्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  महसूस  किया

 वह  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  ऐसी  संस्था  खोलने  के  लिए  सिद्धान्त  रुप  में  सहमत  थी  और  इसे  शिलांग
 में  खोलने  के  लिए  सहमत  थी  ।  इस  उहं  श्य  हेतु  राज्य  सरकार  ने  300  एकड़  से  अधिक  आवश्यक
 जमीन  अधिग्रहण  कर  ली  हमने  अपने  वतंमान  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  से  इसकी
 शिला  रखने  का  अनुरोध  किया  ।  पहले  तो  प्रधानमंत्री  ने  अपनी  असमथंता  जताई  ।  मैंने  कारण
 जानने  चाहे  ।  मुझे  बताया  गया  कि  कुछ  प्रशासनिक  कारणों  से  हमारे  अनुरोध  को  मानने  में  कुछ
 कठिनाई  है  ।  फिर  भी  हमने  उन्हें  1986  में  पुनः  अनुरोध  किया  कि  वह  शिलान्यास  वह  ऐसा
 करने  के  लिए  सहमत  हो  गये  और  मई  1986  ने  शिलांग  में  दक्षिण  एशियाई  सहयोग
 संगठन  के  सम्मेलन  के  दौरान  इसका  शिलान्यास  किया  ।  जब  एक  बार  प्रशासन  में  सर्वोच्च  व्यक्ति

 एक  वायदा  करता  है  और  शिलान्यास  करता  है  तो  ऐसी  परियोजना  को  कार्मान्वित  करना  सम्बद्ध
 मन्त्रालय  का  कतव्य  होता  है  यह  एक  प्रमाण  पत्र  की  तरह  फाइल  में  ही  पड़ा  नहीं  रहना  चाहिए  ।

 मैं  बजट  प्रावधानों  के  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता  मैं  सदा  ही  वर्तमान
 वित्त  गंत्री  और  उस  समय  के  योजना  मन्‍्त्री  को  बाध्य  करने  का  प्रयास  करता  रहा  हूं  कि  पूर्वोत्तर
 क्षेत्र  के  पहाड़ी  र,ज्यों  लिए  एक  अदिव;सी  उप  योजना  होनी  चाहिए  ।  जहां  पर  पर्याप्त  संख्या
 में  आदिवासी  जनसंख्या  है  उन  सभी  रज्यों  में  एक  सामान्य  वाधिक  योजना  होती  है  और  इसके
 अलावा  वहां  एक  अदिव।सी  उप  योजना  भी  होती  है  ।  दुर्भाग्य  से  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  कुछ  राज्य
 जैसे  असम  और  त्रिपुरा  के  लिए  उनकी  साम|न्य  योजना  के  अतिरिक्त  आदिवासी  उपयोजना

 भी  लेकिन  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  इन  पहाड़ी  मिजोरम  और  अरूणाचल
 प्रदेश  के  लिये  आदिवारी  उपयोजना  नहीं  है  ।  मैंने  यह  मामला  वतंमान  वित्त  मन्त्री  के  सम्मुख  रखा
 जो  उस  समय  योजना  मन्त्री  योजना  आयोग  मेरे  अनुरोध  से  सहमत  नही  हुआ  ।  उनका  तक॑

 यह  था  कि  सारा  राज्य  अदिवासी  राज्य  है  और  सम्पूर्ण  योजना  अदिवासी  योजना  थी  और  इसलिए

 आदिवासी  उप-योजना  की  जरुरत  नहीं  मैंने  मांग  की  कि  इन  राज्यों  की  सम्पूर्ण  योजना  क

 आदिवासी  योजना  माना  जाए  और  अन्य  राज्यों  में  आदिवासी  उप-योजना  के  लिए  उपलब्ध  शत

 प्रतिशत  वित्तीय  सहायती  की  तरह  शत्त-प्रतिणत  वित्तीय  सहायता  दी  जाए  ।  अभी  तक  मैं  अपने  मत

 से  सहमत  कराने  में  उन्हें  बाध्य  करने  में  सफल  नहीं  हुआ  हूं  लेकिन  मैं  उनके  मत  भें  कोई  तक  नहीं
 पा  रहा  हू  ।

 भारत  स  र  ने  स्वगींय  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  शासन  के  दौरान  तथा  अब  श्री  राजीव
 गांधी  के  शासन  में  भी  पर्वात्तर  क्षेत्र  क ेसाम॒जिक  आथिक  विकास  की  देख  रेख  के  लिए  मन्न्रियों
 की  एक  समिति  गठित  की  थी  ।  इस  समिति  का  अब  स्तर  ऊचा  कर  दिया  गया  है  और  इसमें
 मुख्य  मन्त्री  हैं  तथा  गृह  मन्त्री  इसकी  अध्यक्षता  करते  हैं  ।  इस  समिति  को  यह  अवसर  मिला  कि

 सम्पूण
 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  लिए  स्वीकृत  अनेक  योजनाओं  की  समीक्षा  करे  और  देखें  कि  कार्यक्रम

 कार्यान्वित  हुए  हैं  और  रुकावट  और  कठिनाइयां  कौन-कौन  सी  हैं  ।

 परन्तु  ऐसा  लगता  है  कि  पिछले  दो  वर्षों  से  ऐप्ती  कोई  बंठक  नहीं  हुई  है  ।  मेरा  यह  सुझाव
 है  कि  इसका  पुनंरुद्धार  किया  जाना  चाहिए  और  सम्ब्नन्धित  मन्त्रालय  तथा  योजना  मन्त्रालय  द्वारा
 जिन  थोजनाओं  को  अनू  मोदित  करके  स्त्रीकृति  दी  जाए  उनके  कार्यान्वयन  में  विलम्ब  नहीं  किया
 जाना  चाहिए  ।
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 संख्या  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  की  होने  के  कारण  ऐसे  राज्यों  से  क्षेत्रीय  असम्तु  लनों
 को  दूर  करना  बहुत  कठिन  अतः  इस  पर  ध्यान  दिया  जाना

 तत्पश्चात्‌  हमने  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  के  नाम  से  एक  नई  रोजगार  योजना  शुरू  की

 यह  एक  बहुत  अच्छा  कदम  है  और  मेरी  राय  में  इसे  केवल  120  जिलों  के  बजाय  सभी  जिलों

 में  लागू  किया  जाना  परियोजना  का  भी  यही  मामला  इससे  अब

 500  से  अधिक  जिलों  में  लाग्रू  किया  जायेगा  ।  लेकिन  मैं  कहना  चाहती  हूं  कि  भारत  के  लोग

 विशेषतया  महिलाएਂ  चाहती  है  कि  इस  परियोजनाओं  के  अन्तर्गत  सभी  जिलों  को  शामिल  किया

 जाना

 बजट  में  महिलाओं  और  बच्चों  के  लिए  251  करोड़  रुपये  का  अल्प  उपबन्ध  बिल्कुल
 भी  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 कृषि  के  लिए  सिंचाई  मुख्य  उपकरण  विभिन्न  आर्थिक  अध्ययनों  से  पत्ता  चलता  है  कि

 भारत  में  कृषि  सम्बन्धी  भूमि  का  प्रति  एकड़  औसत  रोजगार  जापान  जेंसे  देशों  की  तुलना  में  कम

 है  ।  इसका  अर्थ  है  कि  कृषि  सम्बन्धी  सुविधाओं  के  कृषि  कार्यो  में  तीघ्रता  लाकर  और  फार्म
 विकास  से  अतिरिक्त  श्रम  बल  को  काफी  संख्या  में  खपाया  जा  रुकता  यह  आम  बात  है  कि

 बहुत  से  राज्यों  में  बांध  बन  जाने  के  बाद  वितरण  तन्‍्त्र  के  अभाव  में  सिंचाई  की  बहुत  सी  क्षमता
 बेकार  पड़ी  मैं  सुझाव  दू  गी  कि  इन  परियोजनाओं  का  पता  लगाया  जाये  और  केन्द्र  सरकार
 द्वारा  इस  प्रकार  की  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  गरीब  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता  दी
 जाये  जिससे  लोगों  को  शीघ्र  ही  सिंचाई  का  लाभ  मिल  सके  ।

 मैं  नई  योजना  जो  होम  लोन  अकाउन्ट  योजना  के  नाम  से  जानी  जाती  का  स्वागत  करती

 हूं  ।  यह  आवास  कार्यक्रम  के  विकास  के  लिए  एक  काल्पनिक  योजना  प्रधानमन्त्री  जी  ने  हाल  ही
 की  घोषणा  में  इन्दिरा  आवास  योजना  स्कीम  के  अन्तगंत  आवासीय  स्थलों  के  लिए  संयुक्त  नाम  देने
 का  सुझाव  दिया  मैं  सरकार  को  सभी  महिलाओं  के  लिए  आवासीय  स्थलों  में  संयुक्त  मालिकाना
 हक  प्रदान  करने  की  व्यवस्था  करने  का  अनुरोध  करती  हूं  अन्यथा  एक  अकेली  महिला  जो  एक
 परिवार  की  मुख्चिया  है  और  विशेष  रूप  से  जिस  परिवार  की  महिला  है  उसको  आवास
 के  लिए  विशेष  सुविधाएं  देनी  यह  उस  परिवार  और  महिलाओं  की  बुनियादी
 श्यकता  है  ।

 सीमेन्ट  और  एल्युमिनियम  का  विनियन्त्रण  एक  ठीक  कदम  लघु  उद्योगों  को  अपने
 इस्तेमाल  के  लिए  एल्युमिनियम  धातु  व  अन्य  सामग्री  नहीं  मिलती  मैं  यह  नहीं  पू  छ ूगी  कि  हम
 एल्युमिनियम  और  एल्युमिना  का  निर्यात  क्‍यों  कर  रहे  एक  धातु  कैल्शियम  एल्युमिना  भी  है  ।

 लघु  उद्योगों  को  अपने  प्रयोग  के  लिए  यह  सब  चीजें  नहीं  मिल  रही  जबकि  हम  इस  धातु  का  निर्यात
 कर  रहे  हम  पहले  अपने  देश  की  आवश्यकता  को  पूरा  करना  चाहिए  और  बाद  में  निर्यात
 करना  चाहिए  |  इस  बात  पर  हमें  ध्यान  देना  चाहिए  ।  पिछले  वर्षो  से  पूरे  विश्व  में  धातु  के  मूल्यों
 में  बृढि  हो  रही  हमारे  देश  को  इस  अन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  का  फायदा  उठाना  चाहिए  और

 धातुकर्मीय  उद्योगों  को  बढ़ावा  देना  इस  सन्दर्भ  में  मैं  चाहता  हूं  कि  केन्द्र  सरकार  उड़ीसा
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 जयन्ती  पटनायक

 जहां  ऐसे  कच्चे  धातु  उपलब्ध  वेनाडियम  और  निकिल  के  निष्कर्षण  के  लिए  परियोजनांए
 स्थापित  करने  की  व्यवहायंता  की  जायें  ।  इन  आयातित  मदों  के  ऊंचे  अन्तर्राष्टीय  मूल्यों  के  कारण

 बहुमूल्य  विदेशी  मुद्रा  को  बचाने  और  सामरिक  महत्व  की  वस्तुओं  पर  निर्भर  बदेशी  मुद्रा  को  कम
 करना

 स्वर्ण  नियन्त्रण  ३  धिनियम  में  संशोधन  एक  दिशा  है  और  इससे  सुनारों  और  कारीगरों
 को  सहायता  मिलेगी  ।  नये  राष्ट्रीय  बचत  पत्र  की  शुरूआत  से  बचत  को  बढ़ावा  मिलेगा  ।  पैशन
 योजनाओं  में  संगोधन  से  सेवा  निवृत्त  लोगों  को  लाभ  पहुंचेगा  ।  स्वतन्त्रता  सेनानियों  की  पैंशन  में

 वृद्धि  एक  उचित  कदम  इससे  स्वतन्त्रता  संघं  के  दौराना  जिन  लोगों  ने  कठिनाइयों  का  सामना

 किया  है  उससे  उन्हें  सहायता  मिलेगी  ।  खादी  और  ग्रामीण  उद्योग  और  दस्तकारों  को  वढ़ावा  दिये
 जाने  की  आवश्यकता  चूंकि  इन  गतिविधियों  से  अधिक  लोगों  को  रोजगार  इस  क्षेत्र
 में  दो  तरीकों  से  पूजी  निवेश  करना  आवश्यक  पहले  और  इसी  तरह  की

 वित्तीय  संगठनों  में  लागत  को  बढ़ाना  चाहिए  ।  दूसरा  हस्तशिल्प  और  हैण्डलूम  ग्रामीण  उद्योगों  और

 शिल्पकार  क्षेत्रों  द्वारा  नये  प्रशिक्षण  संगठनों  को  अधिक  आधारभूत  सुविधाएਂ  दी  जानी  चाहिए  और

 एजेन्सियों  के  क्रियान्वयन  को  मजबूत  चाहिए  ।
 मैं  सुझाव  दूगा  कि  देश  में  चुने  हुए  जिलों  में

 ग्रामीण  शिल्प  कार्यक्रम  के  लिए  केन्द्र  की  से  अलग  से  आधारमूत  ढाँचा  बनाया  जाना
 वर्तम।न  उद्योग  केन्द्र  जो

 अपना  ध्यःन  लघु  उशोगों  और  स्व:रोजगार  कायं  क्रम  की  ओर

 लगाते  हैं  उन्हे  समथन  दिया  जाना  चाहिए  ।  जिलों  में  एक  पृथक  संगठन  न  होने  से  दस्तकारी  का  क्षेत्र  ।
 और  ग्राम  उद्योग  क्षेत्र  प्रभावित  हो  रहे  दस्तकार  कार्यक्रम  को  अत्याधिक  बढ़ावा  देने  के

 '  हित

 में  यह  इस  कार्यक्रम  को  प्रारम्भ  करना  आवश्यक

 मैं  यह  भी  उल्लेख  करना  चाहूंगी  कि  बजट  की  एक  विशेषता  रक्षा  व्यय  को  विद्यमान  स्तर

 पर  सीमित  रखना  अधिक  रक्षा  व्यय  से  संसाधनों  में  कमी  होती  है  जिनकी  विकास  कार्यों  के

 लिए  आवश्यकता  हमें  तनाव  कम  करने  के  और  पड़ौसी  देशों  के  साथ  अपने  सम्बन्धों  को

 सुधारने
 के  लिए  किए  गए  प्रशंसनीय  प्रयासों  के  लिए  अपने  प्रधानमन्त्री  को  बधाई  देनी  च,हियें

 रक्षा  व्यय  को  कम  करने  का  इन  प्रय,सों  पर  उचित  प्रभाव  पड़ेगा  ।  यह  बजट  का  एक  महत्वपूर्ण
 उददेश्य  यह  सामाजिक  बजठ  है  और  इसमें  गरोब  लोगों  के  हितों  का  ध्यान  रखा  गया  है  और

 उन  लोगों  पर  कर  लगाए  गए  हैं  जो  अदा  कर  सकते  हैं  और  इसी  कारण  बजट  स्वागत  योग्य

 ह्‌  एक  सन्तुलित  बजट  है  और  विकासोन्मुख  बजट  है  ।

 क्री  ए०  संगमा  :  उपाध्यक्ष  1989-90  के  बजट  पर  सामान्य

 चर्चा  में  संक्षिप्त  रूप  से  भाग  ले  रहा  राष्ट्रीय  अथं  व्यवस्था  को  नई  दिशा  देने  के  लिए  मैं  बजट

 का  समर्थन  करता  हूं  और  मैं  अपने  राज्य  मजोरम  के  लिए  स्वीकृत  तथा  अनुमोदित  अनेक

 नाओं  और  परियोजनाओं  को  लागू  न  करने  से  उत्पन्न  हुई  चिन्ता  की  ओर  सरकार  का  ध्यान

 आकर्षित  करने  के  लिए  इस  सभा  का  उपयोग-फरना  चाहूंगा  ।

 में  यह  समझने  में  असमर्थ  हूं  कि  जब  स्वयं  प्रधान  मन्‍्त्री  ने  एक  विशेष  महत्वपूर्त  स्वीकृत

 परियोजना  की  आधारशिला  रखी  तो  यह  इतने  लम्बे  समय  से  क्‍यों  नहीं  हुई  है  ।  इस

 सम्बन्ध  में  मैं  एक  उदाहरण  देता  हूं  ।  27  जब  प्रधानमन्त्री  ने  मेरे  जिले  गारों
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 इन्दिरा  गांधी  क्षेत्रीय  आयुरशिन  की  बात  पर  आते  हुए  जैसा  कि  पहले  कहा  गया  इस

 परियोजना  की  आधारशिला  शिलांग  में  साक॑  सम्मेलन  के  दौरान  मई  1986  में  हमारे  प्रधानमंत्री

 श्री  राजीव  गांधी  द्वारा  रखी  गई  थी  |  अब  तीन  वर्ष  से  अधिक  समय  व्यतीत  हो  चुका  इस

 संस्थान  के  निर्देशक  पद  पर  भी  किसी  को  नियुक्त  नहीं  किया  गया  इसमें  एक  भी  ईट  नहीं

 लगाई  गई  है  ।  आप  अन्दाजा  सकते  हैं  कि  लोगों  की  भावना  और  प्रतिक्रिया  क्‍या  होगी  ।

 हमारा  यह  हढ़  विश्वास  था  कि  सम्बन्धित  मन्त्रालय  द्वारा  इस  संस्थान  के  कार्य  को  ईमानदारी
 परबंक  आरम्भ  किया  जायेगा  ।  परन्तु  दुर्भाग्य  से  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  मैं  सरकार  से  इस

 मामले  की  जांच  करने  और  इस  बात  पर  ध्यान  देने  का  अनु  रोध  कि  सभी  स्वीकृत  योजनाओं

 का  अविलम्ब  कार्यान्वयन  किया  जाये  और  केन्द्रीय  योजन।ओं  सहित  सभी  लम्बित  योजनाओं  को
 जल्दी  ही  अनुमति  दी  जाये  और  उन्हें  आरम्भ  किया  जाये  ।

 )

 क्षीमती  ऊषा  बर्मा  :  उपाध्यक्ष  आपने  जो  इरा  बजट  पर  बोलने  के  लिये

 मुत्ते  समय  दिया  है  उपके  लिये  मैं  आपकी  आभारी  हूं  तथा  वित्त  मंत्री  जी  को  वधाई  देती  हूं  कि
 उन्होंने  1989-90  का  जो  बजट  पेश  किया  है  उसने  यह  सिद्ध  कर  दिया  है  कि  सरकार  गरीबों  के
 उत्थान  एवं  सामाजिक  व  आशिक  न्याय  के  लिये  बचनबद्ध  है  और  उसकी  कोशिण  रही  है  कि  गरीब
 लबके  के  लोगों  मेहनतकशों  मजदूरों  को  तथा  आर्थिक  हिट  से  पिछड़े  लोगों  को  गरीबी  रेखा
 से  ऊपर  लाये  ।  बित्त  मंत्री  जी  ने  बजट  को  गरीब  और  ग्र  स्व  देने  का  प्रयास  किया  है  ।
 इसलिये  मैं  उनको  बधाई  देना  चाहती  हूं  ।

 मैं  अपने  प्रधानमंत्री  जी  को  भी  बधाई  देना  चाहती  हूं  कि  उन्होंने  यह  बजट  उन  आर्थिक
 संकटपूर्ण  परिस्थितियों  में  पेश  किया  है  जबकि  हमारी  अर्थ  व्यवस्था  आंतरिक  व  वाह्म  ऋणों  से  ग्रस्त
 है  |  प्रशासन  में  गेर-योजना  खर्च  एवं  फिजूलखर्ची  बढ़  रही  इसको  भी  रोका  जाये  क्योंकि
 विकास  कार्यों  पर  अधिक  धन  की  आवश्यकता  है  ।  इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हए  वित्तमंत्री
 जी  ने  अनेक  सुधारात्मक  कदम  उठाये  है  और  अधं-व्यवस्था  में  संतुलन  एवं  अनुणासन  लाने  की  दिशा

 में  पहल  की  मूलभूत  समस्याओं  को  ध्यान  में  रखा  गया  बजट  में  उद्योग  के  प्रति  उदार
 रवेया  अपनाया  गया  है  ।  इसके  बावजूद  भी  गरीबों  को  बढ़  धन  प्राप्त  नहीं  हो  रहा  है  जो  कि  प्रधान
 मंत्री  जी  की  योजनाओं  के  स्कीम  के  तहत  तथा  ऋ्रूगों  के  तहत  उन्हें  प्राप्त
 होना  चाहिये  ।  किसी  भी  योजना  चाहे  वह  सकल  की  चाहे  वह  सड़क  की  चाहे  बह
 बिजली  की  किसानों  की  समस्या  की  उनको  धन  उपलब्ध  नह्ीीं  हो  पा  रहा  इसके  लिये
 भ्रष्टाचार  के  ऊपर  काफी  कंट्रोल  होना  चाहिये  तभी  गरोबों  को  ऊपर  उठाने  का  जो  कायंक्रम  हम
 चला  रहे  हैं  उसमें  हमें  सफलता  मिल  सकती  है  |  बैंकों  के  द्वारा  भी  गरीबों  को  मदद  नहीं
 मिलती  है  ।

 अब  मैं  अपने  जनपद  लखीमपुर  खेरी  के  बारे  में  कहना  चाहती  हूं  ।  शाहज  हांपुर-मोमकडी  के
 रास्ते  फरुखाबाद  से  गोकर्णनाथ  तक  नई  रेल  लाईन  बिछ!ने  के  लिये  सन्‌  77  में  सर्वे  किया
 गया  उसके  पहले  भी  सर्वे  किया  गया  था  |  लेकिन  उसके  वारे  में  रेल  मंत्रालय  की  तरफ  से
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 है  कि  वे  इस  यौजना  के  क्रियान्वयन  के  लिये  भी  धन  की  व्यवस्था  इसके  लिये  भी  कुछ  घन
 दिया  जाये  जिससे  कि  इस  योतना  को  कार्य  रुप  दिया  जा  सके  ।  इससे  हमारे  पिछड़े  क्षेत्र  में  भी  इस  नई
 रेल  लाईन के  द्वारा  लोगों  को  सुविधा  मिल  सकेगी  ।  उस  क्षेत्र  में  केवल  एक

 बहुत  पुरानी  रेल  लाईन
 है  जिससे  इतने  बड़े  क्षेत्र  की  आतश्यकता  की  पूर्ति  नहीं  हो  पाती  है  ।  अतः  मेरा  वित्तमंत्री  जी  से
 रोध  है  कि  जिस  रेल  लाईन  का  मैंने  उल्लेख  किया  है  उसके  लिये  घन  देने  की  कृपा  करें  ।

 1.25  प

 बसबराजेश्वरी  पीठासीन

 जिससे  कि  10  ल.ख  आवादी  वाले  इस  क्षेत्र  में  प्रधानमंत्री  जी  का  बीस  सूत्रीय  कार्यक्रम  और  14

 सूत्रीय  कार्यक्रम  सही  तरह  *े  क्रियान्वित  हो  सके  ।  मैं  प्रधानमंत्री  जी  को  बधाई  देना  चाहती  हूं  कि
 गांव  वालों  को  सुविधा  देने  के  लिये  ग्राम  पंचायतों  को  मजबत  करने  का  उन्होंने  बीड़ा  उठाया

 यह  बहुत  सराहनीय  कार्थ  है|  मैं  चाहता  हुं
 कि उमको  जल्द  से  जल्द  स॒विधायें  उनको  दें  ताकि  ग्राम

 सभाओं  द्वारा  प्रधानमंत्री  ज॑  की  योजनायें  सही  तरीके  से  क्रियान्वित  की  जा  गरीबों  को  मदद
 दे  यही  हमारे  प्रधानमं  री  चाहते  इसके  साथ-साथ  किसानों  को  बहुत  सी  सुविधायें  दी  गई

 हर  सुविधा  किसान  को  गई  सिंचाई  की  डीजल  पम्प  की  हर  तरह  की

 सुविधा  दी  लेकिन  इसके  साथ-साथ  उसको  फसल  का  सही  मूल्य  मिलना  ताकि  बह  देश
 की  सेवा  में  अधिक  से  अधि१  अन्न  का  उत्पादन  कर  सकें  ।

 मैं  पुतः  प्रधानमंत्री  जी  को  बधाई  देना  चाहती  हूं  कि  उन्होंने  इतने  अच्छे-अच्छे  कार्य  इस
 बजट  के  द्वारा  किये  लेक्नि  थोड़ा  दुःख  है  कि  ग्रामीण  अंचल  तंक  इन  कार्यों  का  पूरा  लाभ  नहीं

 पहुँच  पहुँच  पाता  अगर  ग्रामीग़  अंचल  तक  लोग  लाभान्वित  हों  तो  कोई  ताकत  नहीं  है  जो  हमारे
 शासन  को  फेल  कर  सके  ।  *।रा  निवेदन  है  कि  मेरे  क्षेत्र  की  भलाई  के  लिये  अधिक  से  अधिक  घन
 दिया  ताकि  वहां  की  शमाम  णमस्याओं  को  दूर  किया  जा  सके  ।  वहां  की  रेल

 सड़क
 सकल  संबंधी  समस्याओं  को  दूर  किया  जा  सके  ।

 आपने  मुझे  बोलने  का  समय  इसके  लिये  मैं  धन्यवाद  देती  हूं  और  एक  बार  फिर
 प्रभानमंत्री  जी  वित्तमंत्री  जी  को  बधाई  देना  चाहती  हूं  कि  उन्होंने  इतना  अच्छा  बजट  प्रस्तुत
 किया  है

 श्री  दिलीए  सिह  भू  रिया  :  सभापति  मैं  इस  बजट  का  समर्थन  करने
 के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  .  बजट  इस  देश  का  महत्वपूर्ण  अंग  मैं  चाहता  था  कि  विरोधी  दल  और
 शासक-दल  इस  पर  बैठकर  पहां  पर  बात  क्योंकि  इस  पर  सारे  देश  की  आर्खें  लगी  होती
 लेकिन  मुझे  अफसोस  है  श्री  दल  यहां  पर  नहीं  है  ।

 बजट  आने  से  पहले  विदेधी  दल  के  लोग  बहुत  कहा  करते  थे  कि  ऐसा  बजट
 बसा  बशट  लेकिन  जब  बजट  आया  तो  उनके  बोलने  के  लिए  कुछ  नहीं  उनको  बहुत
 निराशा  हुई  |  सम/त्ति  इस  तरह  के  लोग  हैं  जो  लोगों  को  गुमराह  करते  इन  लोगों
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 के  बारे  में  बिचार  करना  हमारे  देश  में  कौन  लोग  गुमराह  कर  रहे  आज  विरोधी
 लोग  जब  किसानों  के  बीच  में  जाते  है  तो  उनको  कहते  हैं  कि  आपका  कर्ज  माफ  करवा  क्‍या  ये
 कर्जे  माफ  हो  सकते  हैं  ।  कौनसी  ऐसी  सरकार  है  जो  सारे  के  सारे  कर्ज  माफ  कर  सकती  इस
 तरह  लोगों  को  गुमराह  किया  जाता  हमारी  पोलिटीकल  पार्टीजन  के  लिए  अनुशासन

 ह
 होना

 चाहिए  कि  वे  हमारे  देश  के  प्रति  कितनी  वफादार  हैं  और  कौनसी  कौन  सी  बात  काबे
 उपयोग  क  यह  क्लियर  लाइन  होनी  चाहिए  ।  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देना  चाहैगा  क्योंकि
 उन्होंने  जबाहुरलाल  नेहरू  शताब्दी  साल  के  अन्दर  नेहुरू  रोजगार  योजना  शुरू  की  120  जिलों
 के  लिए  शुरू  की  है  जिसमें  पांच  सौ  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  किया  मैं  चाहूंगा  कि  जो  गरीब
 और  कमजोर  वर्ग  के  लोग  हरिजन-आदिवासी  उनको  उसमें  प्राथमिकता  देनी
 हमारे  देश  में  36  परसेंट  लोग  गरीबी  रेखा  से  नीचे  हैं  ।  जिस  तरह  से  एक  फिक्स  रेट  पर
 वासियों  को  अनाज  सप्लाई  करते  हैं  उसी  तरह  से  जो  गरीबी  रेखा  से  नीचे  वाले  लोग  हैं  उनको
 भी  अनाज  सप्लाई  किया  जाना  चाहिए  ।  पन्‍न्द्रह  से  पच्चीस  हजार  तक  ऋणों  के  लिए  ब्याज  कम
 करने  की  बात  कही  गयी  है|  हमारे  छोटे  किसान  बहुत  पिछड़े  हुए  हैं  ।  उनको  खेती  के  लिए  पच;स
 हजार  से  एक  लाख  के  बीच  रुपया  लग  सकता  है  ।  ब्याज  इतना  होता  है  जिसको  चुकाना  उनके
 लिए  बहुत  ही  मुश्किल  होता  है  ।  जो  लोग  पैसा  उधार  देते  हैं  वे  तो  व5-बेठे  कमाई  करते  रहते  हैं
 क्योंकि  उनको  ब्याज  भी  काफी  मिलता  है  ।  मैं  चाहूंगा  कि  किसानों  को  इन्टरेस्ट  फ्री  लोन  देना
 चाहिए  जिससे  किसान  अपना  उत्पादन  बढ़ा  सकें  और  स्वयं  ही  समय  पर  उसकी  किरत  भी  अदा
 कर  सके  ।  पैसा  बसूल  न  होने  का  म्‌ख्य  कारण  यह  है  कि  किसानों  के  ऊपर  कक्‍्लाइमेट  का  असर
 होता  कभी  कभी  सूखा  और  कभी  इससे  उसकी  सारी  इकोनोमी  डिस्टर्व
 हो  जाती  है  ।  हमारे  देश  में  सीलिग  है  कि  प5चीस  एकड़  से  ज्यादा  ल॑ः  नहीं  रख  सकते  जो  छोटे
 किसान  हैं  उनको  अवश्य  ही  इन्टरेस्ट  फ्री  लोन  देना  चाहिए  हम।रे  यह  रतलाम  में  सज्जन  मिल
 पिछले  चार  साल  से  बन्द  है  बेंक  वालों  ने  और  जिनके  शेयर्स  अधिक  है  उन्होंने  बन्द  कर  दी
 आज  राज्य  सरकार  उस  मिल  को  चाल  करना  चाहती  लेकिन  बँक  वाले  मदद  करना  नहीं
 चाहते  ।  साढ़  तीन  हुजार  लोग  बेकार  बंठ  हुए  हैं  ऐसे  समय  पर  कानून  के  दायरे  से  हटकर
 गरीबों  की  मदद  करनी  चाहिए  |  अगर  हम  वेलफेयर  को  बात  नहीं  सो  गे  और  सिर्फ  कानन  की
 बात  करेंगे  तो  उससे  फायदा  नहीं  होगा  ।  राज्य  सरकार  पूरी  गारनन्‍्टी  देकर  उस  मिल  को  चाजू
 करना  चाहती  लोगों  को  रोजगार  देना  चाहती  है  इसलिए  मन्त्री  जी  उस  पर  विचार  कर
 उसको  चालू  करवाए  दूसरी  बात  मैं  उद्योगों  के  ब।रे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  आपने  कुछ  जिलों  के
 बारे  में  कहा  है  जैसे  61  में  विकास  केन्द्र  पर  आधारभूत  ढांचा  तंयार  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  को
 1975  से  औद्योगिक  हृष्टि  से  पिछड़ा  हुआ  क्षेत्र  घोषित  किया  हुआ  है  ।  हमारी  नेता  इन्दिरा  गांधी

 ने  23  1984  की  वहां  पाजिएस्टर  उद्योग  का  शिल  न्यास  किया  लेकिन
 उस  जिले  में  अभी  तक  वह  उद्योग  नहीं  खुला  ।  आप  उसके  पेपर  को  करें  कि  जो  नीति  हमने

 घोषित  की  है  वह  काम  हुआ  है  या  नहीं  और  नहीं  हुआ  है  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  |  हम  वार-ब।र
 कार्यक्रम  बदलते  हैं  इससे  पिछड़ा  तो  पिछड़ा  रह  जाता  है  और  आगे  वाला  आगे  बढ़ता  रहता  है  ।

 इसलिए  इस  असमानता  को  खत्म  करने  की  चाहिए  ।  जो  हिन्दुस्तान  के  पिछड़े
 जिले  हैं  उनको  आप  पिन  पाइन्ट  करके  चुनें  और  उत  पर  ध्यान  दें  |  नहीं  तो  6  से  7  होंगे
 और  फिर  100  हो  जायेंगे  ।  आप  थोड़ा-थोड़ा  उद्योग  सबको  देते  रहेंगे

 तो  इससे  काम  नदीं
 चलेगा  ।  अगर  गरीब  को  डोज  देनी  है  तो  पूरी  डोज  उसकी  गरीबी  पूरी  दूर  कर  दें  तब
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 हमारा  कार्यक्रम  पूरा  होगा  ।  इसलिए  आप  सबको  साथ  लेकर  चले  ।  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को
 आपने  साढ़ु  सात  सौ  रुपया  देने  को  बात  कही  हैं  ।  यह्‌  एक  अच्छा  कदम  लेकिन  ऐसे  कई
 स्वतन्त्रता  सेनानी  हैं  जिनको  सरकार  ने  प्रमाण-पत्र  दे  रखा  है  लेकिन  बे  जब  कोई
 आता  है  तौ  उसके  पीछे  घूमते  हैं  और  अपनी  एप्लीकेशन  देते  आप  उनको  सहायता  करें  वह
 लोग  कितना  जीयेंगे  दस  या  बीस  बरस  तक  ।  उनको  दो  सौ  या  ढाई  सौ  रुपया  और  देना  पड़े
 उनकी  सुविधाओं  के  लिए  तो  वह  देना  चाहिए  ।  क्‍योंकि  हमारे  नेता  राजीव  गांधी  जी  की  यह  नीति
 है  कि  हमारे  देश  में  समाजवाद  आये  और  इसी  चीज  के  लिए  हमारी  नेता  इन्दिरा  गांधी  शहीद
 हुई  ।  इसलिए  हमें  इस  कार्यक्रम  को  लागू  करने  में  पीछे  नहीं  हटना  चाहिए  ।

 1.37

 महोदय  पीठासीन

 हमारे  प्रदेश  में  सड़कों
 की  हालत  बहुत  है  ओर  सबसे  बड़ा  राज्य  होने  के  कारण  यहां  से

 कई  राज्यों  को  सड़क  और  रेल  लाइन  जाती  हैं  ।  सड़कों  की  हालत  स॒घारने  के  लिए  जितनी  मदद
 भारत  सरकार  से  मिलनी  चाहिए  वह  नहीं  मिली  ।  मध्य  प्रदेश  एक  पिछड़ा  हुआ  राज्य  है  अत
 वहां  पर  वनों  और  रेलों  की  हालत  सुधारी  जाये  । आपने  अकाल  हत  का  काम  बहुत
 अच्छा  किया  है  ।  मैं  प्रधान  मन्त्रीजी  को  धन्यवाद  देता  हुं  इसके  लिए  और  वित्त  मंत्रीजी  को  भी
 बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने  इतना  अच्छा  बजट  प्रस्तुत  किया  है  ।

 श्री  कुमारमंगलम  :  उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  माननीय  वित्त  मन्त्री  द्वारा
 इस  सदन  में  प्रस्तुत  किये  गये  सामान्य  बजट  का  स्वागत  करता  हूं  ।  केवल  स्वागत  ही  नहीं  क्योंकि
 स्वागत  शब्द  इस  सःमान्य  बजट  में  माननीय  प्रधान  मनत्री  और  वित्त  मन्त्री  महोदय  द्वारा  लाई  गई
 क्रान्ति  के  लिए  अपर्याप्त  और  महत्वहीन

 दस  बञट  में  वर्तमान  समय  की  प्राथमिकताओं  को  परियोजित  किया  गया  यह  समझा
 -  गया  है  कि  आजकल  की  ज्वल'्त  समस्या  बेरोजगारी  की  है  और  जब  तक  हम  इस  बेरोजगारी  की
 समस्या  का  समाधान  नहीं  करते  तब  तक  हम  वास्तव  में  पूरी  शक्ति  से  गरीबी  की  समस्या  का
 समाधान  नहीं  कर  सकते  जोकि  धीरे-धीरे  हम।रे  राष्ट्र  को  खोखला  कर  रही  यह  भी  एंक

 उचित  बात  ही  है  कि  इराका  नाम  पंडित  जी  के  नाम  के  पीछे  रखा  गया  है  क्‍योंकि  पंडित  जी  ने

 ही  यह  सपना  देखा  था  कि  वास्तव  में  भारत  केवल  तभी  स्वतन्त्र  होगा  जब  हमें  पूर्ण  आथिक

 स्वतन्त्रता  प्राप्त  होगी  न  कि  केवल  राजनैतिक  स्वतन्त्रता  ।  प्रत्येक  प्रत्येक  नवयुवक  और
 प्रत्येक  नागरिक  के  आंस  पोंछने  के  उद्द  श्य  से  यह  कार्यक्रम  लाया  गया  मैं  माननीय  प्रधानमन्त्री
 माननी+  वित्तमन्त्री  ओर  मंत्री  मंडल  को  इस  बात  की  भी  दधाई  देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  कई
 वर्षों  के  बाद  अखिल  भारत॑.य  कांग्रेस  समिति  ढ्वारा  सत्ताग्ट  दल  को  दिये  गये  मार्ग  निर्देशों  को
 अपनाया  है  |  साधारणतया  हमें  यह  जाता  है  कि  किसी  न  किसी  कारणवश  ऐसा  संभव

 नहीं  है  ।  परन्तु  इस  बार  हमें  यह  बताया  गया  है  कि  निम्नलिखित  कारणों  से  ऐसा  संभव
 यद्यपि  यह  कहा जा  सकता  है  कि  हमारे  संसाधनों  के  पू  से  चरमराने  और  भुगतान  सन्तुलन
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 की  समस्या  के  विद्यमान  द्वोते  क ेकारण  यह  एक  अत्यन्त  कठिन  बजट  रहा  फिर  भी  बिना
 कोई  त्याग  किये  और  वास्तव  में  गरीबी-उन्म्‌लन  कार्यक्रमों  और  रोजगार  कायंक्रमों  के  आवंटन
 में  सुधार  करते  हुए  माननीय  वित्त  मन्त्री  मंडल  और  प्रधान  मन्‍्त्री  ने  उचित  रुप  से  यह  पता
 लगाया  है  कि  आज  स्थिति  ऐसी  है  कि  साधन  सम्पन्न  लोगों  को  साधनहीन  लोगों  के  लिए  थोड़ा
 त्याग  करना  पड़े  गा  ।  अब  ऐसा  समय  आ  गया  है  जब  उन  ब्यत्तियों  को  भी  थोड़ा  त्याग  करना
 चाहिए  जिन्हें  सौभाग्य  से  दो  जून  रोटी  मिलती  रही  है  ।  वास्तव  में  उस  संघ  के  सदस्यों  को  भी  यह
 समझना  जिसका  मैं  प्रतिनिधित्व  करता  कि  उनके  बच्चों  का  भी  अच्छा  भविष्य  केवल
 तभी  बनेगा  जब  वे  थोड़ा  त्याग  करेंगे  और  थोड़ी  कंजूसी

 निश्चित  रुप  से  उस  82८  कर  के  बारे  में  कुछ  प्रतिक्रिया  हुई  है  जिसे  हमने
 बेरोजगार  ब्यक्तियों  के  लिए  रोजगार  की  ब्यवस्था  करने  के  लिए  लगाया  है  यद्यपि  यह  सख्त
 वाही  है  परन्तु  फिर  भी  मैं  इस  हृष्टिकोण  से  इसका  स्वागत  करता  हूं  कि  अन्ततः  इस  राष्  द्र्के
 नवयुवकों  के  भविष्य  के  लिए  ही  तो  इसके  साथ  ही  में  जो  थोड़ी  सी  राहत  दी  गयी  है  उसका
 भी  स्वागत  करता  हूं  ।  निम्न  आय  वर्गों  के  उन  व्यक्तियों  के  लिए  बहुत  राहत  की  आशा  की  गयी
 थी  जो  वेतन  संशोधन  के  क/रण  आय-कर  समूह  में  आ  गये  निश्चित  रुप  से  यह  एक  हाथ  से
 देने  और  दूसरे  हाथ  से  लेने  वाली  ब।त  है  ।  परन्तु  जब  तक  ऐसा  गरीबों  के  लिए  किया  जाता  है

 लब  तक  हम  इस  बारे  में  सहमत  हैं  जब  हमने  कुछ  यर्ष  पहले  यह  पाया  कि  उच्च  आयकर  दाता
 धन  कर  इससे  बच  रहे  है  और  गरीब  लोगों  को  कुछ  भी  नहीं  मिल  रहा  तो  इस  बारे  में
 हमारे  बीच  मतभेद  हुआ  ।  यह  बहुत  दुर्भाग्ययू्ग  4,  ।  यद्यपि  इससे  औद्योगिक  उत्पादन  में  वास्तविक

 व्‌द्धि  हुई  परन्तु  इससे  अमीर  लोगों  को  और  अधिक  अमीर  होने  अवसर  मिला  और  उस  समय
 गरीबों  को  उतना  अधिक  अवसर  नहीं  मिलाਂ  मैं  ठुछ  मिनटों  में  ही  अपना  भाषण
 समाप्त  कर  दू  गा  ।  मैं  देख  रहा  हूं  कि  माननीय  संसर्दीय  कःयंमंत्री  आपको  यह  इशारा  कर  रहे  थे
 कि  समय  सीमित  हू  ।  मुझे  विश्व।स  है  कि  यदि  मैं  मःननीय  वित्त  मनन्‍्त्री  का  थोड़ा  सा  समय  ले  लेता

 हूं  तो  वे  मुझे  क्षमा  करेंगे  ।

 इस  बजट  की  प्रगंगा  करते  हुए  मैं  यह  कहूंगा  कि  ऐसी  छोटी-छोटी  बहुत  सी  बातें
 हैं  जिन्हें  मैं  माननीय  वित्त  मन्त्री  के  ध्यान  में  लाना  उचित  समझता  हैँ  |  पहली  बात  यह  है  कि  हमने
 कारों  पर  35  प्रतिशत  की  समान  दर  से  जो  उत्पाद  शुल्क  लगाया  है  बह  उचित  है  क्योंकि  यह
 सन्देह  एक  विलासिता  की  वस्तु  है  और  यद्यपि  मध्यम  श्रेणी  के  व्यक्ति  इसकी  प्राप्ति  के  लिए  प्रयत्न
 कर  सकते  हैं

 पर-्तु  एक  गरीब  ग्रामीण  इसका  सपना  भी  नहीं  ले  परन्तु  दुपहिया  वांहनों  में
 मोपेड्ड  तक  शुल्क  में  कोई  भी  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  रखा  गया  परन्तु  50  सी०  सी०  के

 बाद  350  सी०  सी०  तक  इसके  लिए  विभिन्न  मानदण्ड  क्‍यों  99  सी०  सी०  तक  की  बात
 समझी  जा  सकती  है  क्‍यों  कि  इस  श्रेणी  में  बहुत  सी  मोपेड  आती  परन्तु  99  से  ऊपर
 हमारी  100  की  यामाह  मोटर-साइकिल  जो  कि  तकनीकि  रुप  ले  100  की  है
 परन्तु  यह  एक  तेज-तर्रार  मोटर-साइकिल  जैसा  नवयुवक  इसे  कहते  यह  वास्तव  में  घनवान
 लोगों  के  लिए  है  जिसकी  लागत  खुले  बाजार  में  17  हजार  के  आस-पास  आती  कया  इसे  25
 प्रतिशत  रियायत  शुल्क  दिया  जाना  चाहिए  ?  मैं  तो  समझता  हुँ  कि  100  के  ऊपर  वाली
 सभी  मोटर-साइकिलों  पर  भी  30  प्रतिशत  शुल्क  लगाया  जाना  हम  उस  राजस्व  को
 छोड़ना  नही  चाहते  जिसे  हम  प्राप्त  कर  रहे  परन्तु  हमें  थोड़ा  और  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त
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 कुमारभं

 करना  चाहिए  ।  जो  व्यक्ति  15  हजार  रुपए  का  स्कूटर  खरीदते  हैं  वे  हजार  अथवा  2  हजार
 रुपये  अधिक  दे  सकते  हैं  ।  वे  जानते  हैं  कि  वे  किस  वस्तु  की  प्राप्ति  के  लिए  प्रयास  कर  रहे  वे
 लोग  उच्च  मध्यम  वर्ग  के  मैं  अभी-अभी  अपना  भाषण  समाप्त  कर

 रहा  हूं  ।

 अन्तिम  मुद्दा  जिसका  मैं  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  धनकर  के  मामलों  को

 निपटाते  समय  आप  बाजार  मूल्य  के  बारे  में  बात  करते  कभी-कभी  यह  उचित  भी  परन्तु

 पूजी  लभ  कर  का  यह  नियम  उचित  नहीं  है  ।  आप  अर्जित  मूल्य  के  आधार  पर  पूजी  लाभकर
 ्

 लगाते  हैं  और  याद  हम  बाजार  मूल्य  के  आधार  पर  सम्पत्ति  कर  बसूल  करते  हैं  तो  पूजी  लाभ
 कर  का  औचित्य  समाप्त  हो

 दो  प्रस्ताव  रखना  गा  ।  एक  प्रस्ताव  यह  है  कि  निश्चित  रुप  से  कर  अपवंचन  को

 उतना  लाभकारी  नहीं  बनाना  चाहिए  जितना  कि  यह  अब  बन  गया  आयकर  के  गंत

 कर  छट  देने  योग्य  नही  है  ।  धन  कर  अदा  करने  के  लिए  ही  कोई  व्यक्ति  धन  नहीं  कमाता  ।  वास्तव

 में  कछ  मामलों  में  यह  सम्भव  हो  सकता  है  कि  यदि  किसी  व्यक्ति  की  आय  100  रुपये  है  तो  उसे

 आय  कर  के  अतिरिक्त  धनकर  के  रुप  में  150  रुपये  की  अदायगी  करनी  पड़ी  हो  ।  स्पष्ट  रुप  से  यह
 घोखा  देना  है  ।  वह  150  रुपये  की  अदायगी  नहीं  कर  सकता  |  हमें  कानून  में  ऐसी  स्थिति  की

 अनुमति
 क्यों  दे  नी  चाहिए  ?  जिस  प्रकार  हम  कुछ  सीमा  तक  आयकर  में  छट  देते  हैं  उसी  प्रकार  हमें

 व्यय
 के  रुप  में  धन  कर  के  लिए  भी  छूट  देनी  चाहिए  ।  आय  की  गणना  करते  समय  व्यय  के  रुप  में

 ऐसा  करना  होगा  |  यदि  हम  ऐसा  नहीं  करते  हैं  तो  कम  से  कम  हमें  उन्हीं  मानदण्डों  को

 अपनाना  चाहिए  जिन्हें  हम  पूजी  लाभ  और  धन  कर  के  बारे  में  अपनाते  इसमें  कोई  हानि  नहीं
 मैं  व्यक्तिगत  रुप  से  धन  कर  के  विरुद्ध  नहीं  हूँ

 मैं  अपना  भाषण  समाप्त  कर  रहा  हुँ  |  व्यक्तिगत  तौर  पर  मैं  यह  विश्वास  करता  हुँ  कि घनक र
 लगाया  जाना  चाहिए  क्योंकि  हमारे  राज्य  के  नीति  निर्देशक  तत्वों  में  स्पष्ट  रुप  से  यह  उल्लेख  किया

 गया  है  कि  धन  के  आर्थिक  केन्द्रीयकरण  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।  ऐसा  होने  के  कारण
 में  मृ  कुछ  भी  गलत  नहीं  है  :  मैं  केवल  कार्यान्वयन  और  छोटी-छोटी  बातों  के  बारे  में

 र्चा  कर
 रहा

 हूं  ।

 मैं  केवल  यह  कहते  हुए  अपने  भाषण  को  समाप्त  करना  चाहूंगा  कि  यह  आशा  की  जाती  है
 कि  जबाहर  रोजगार  योजना  केवल  कागजों  पर  ही  नहीं  रहेगी  और  निचले  स्तर  के  कुछ

 हों  की  आय  का  साधन  नहीं  बनेगी  ।  हमें  ऐसी  स्थिति  पैदा  करनी  चाहिए  जिसमें  इस  कःयंक्रम

 को  वास्तविक  रुप  से  कार्यान्वित  किया  जा  सके  और  उसका  परिणाम  देखा  जा  सके  |  मैं  माननीय

 वित्त  मन्त्री  और  विशेष  रुप  से  प्रधान  मन्त्री  से  यह  अनुरोध  करुगा  कि  वे  व्यक्तिगत  रुप  से  इसके
 कार्यान्‍्वयन  की  जांच  मैं  एक  बार  फिर  उन्हें  बधाई  देता  हूं  ।

 विस  मस्‍्त्री  एस०  बी०  :  उपाध्यक्ष  सबसे  पहले  मैं  इस  सदन  के  दोनों

 ओर  के  उन  माननीय  सदस्यों  के  प्रति  अपना  आभार  व्यक्त  करना  चाहता  हूँ  जिन्होंने  चर्चा  में  भाग

 लिया  ।  कम  से  कम  एक  दिन  तो  वे  उपस्थित  रहे  इसलिए  बे  मेरी  कृतज्ञता  के  पात्र  हैं  ।
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 श्री  के०  एस०  राब  :  और  जो  लोग  यहां  बंठ  हुए  हैं  ।

 भी  एस०  वी०  अब्हाण  :  ठीक  जो  यहां  बेठे  हुए  हैं  वे  सब  और  भी  क्तज्ञता  के  पात्र  है
 कियोंकि  उन्होंने  कीमती  सुझाव  दिये  हैं  ।  माननीय  सदस्यों  को  मैं  यह  बात  बतलाना  चाहता  हूं  कि

 उन्होंने  जो  सुझाव  दिए  हैं  वे  या  तो  राज्व  सरकारों  से  अथवा  प्रशासनिक  मन्त्रालयों  से  मम्बन्धित
 मेरे  विचार  से  मैं  उन  अधिकांश  सुझावों  के  प्रति  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  नहीं  कर  सकता  जो

 वित्त  मन्त्रालय  के  कार्यक्षेत्र  में  नहीं  आते  यदि  कुछ  सुझाव  ऐसे  हैं  जिनका  वास्तव  में  जबाब  दिया
 जाना  चाहिए  तुग  बाद  में  मैं  वित्त  विधेयक  की  चर्चा  के  दौरान  एकत्रित  सूचना  माननीय  सदस्यों  को

 इस  समय  मुझे  बजट  प्रस्तावों  तथा  उन  रियायतों  का  उल्लेख  करना  चाहिए
 जिनके  बारे  में  कुछ  भारतीय  सदस्यों  ने  मुझसे  प्रश्न  पूछे  सबसे  पहले  मुझे  यह  बताना  है  कि
 उसकी  भी  बारीकी  से  जाँच  करने  की  आवश्यकता  कोई  घोषणा  करने  से  पहले  मैं  कोई  ऐसी
 घोषणा  सभा  के  समक्ष  यह  नहीं  कहना  चाहता  क्रि  यद्यपि  मैंने  घोषणा  की  है  परन्तु  इन  कारणों
 से  उसे  ल  ग॒  नहीं  कर  सका  ।  मैं  ऐसा  नहीं  करना  चाहता  और  इसलिए  वित्त  विधेयक  के  सम्बन्ध  में
 जबाब  देते  समय  मैं  माननीय  सदस्यों  के  सुझावों  पर  विचार  कर  सकता  हूं  तत्पश्चात्‌  हम  सम्पूर्ण
 स्थिति  के  बारे  में  अन्तिम  विचार  कर  सकते  हैं  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  का  अन्तिम  वर्ष  होने  के  कारण  मैं  आपको  वित्तीय  और  भौतिक
 लक्ष्यों  के  बारे  में  कुछ  जानकारी  दे  सकता  हूं  जो  हमने  प्राप्त  किये  हैं  |  दुर्भाग्य  की  बास  है  कि  जिन
 माननीय  सदस्यों  ने  गत  वर्ष  दिये  गये  आश्वासनों  और  सरकार  द्वारा  उनके  संबंध  में  की  गई  अनुवर्ती
 कायं  वाही  का  मुद्दा  उठाया  था  वे  यहां  नही  मेरे  पास  दिये  गये  आश्वासनों  और  अनुवर्ती
 वाही  की  सम्पूर्ण  सूची  रिकार्ड  के  लिये  यदि  वे  सदस्य  जो  जानकारी  लेखबद्ध  कर  रहे  चाहते
 हैं  तो  मैं  उन्हें  यह  दे  सकता  हूं  ।  अन्यथा  मैं  समझता  हूं  कि  में  सभा  का  बेमतलब  समय  ले  रहा  हूं
 क्योंकि  मैं  चाहता  हूं  कि  शुक्रवार  होने  के  कारण  अधिकांश  मानतीय  सदस्य  अपने-अपने  निर्वाचन
 क्षेत्रों  में  जाना  चाहते  और  इसलिये  आप  देख  रहे  हैं  कि  आज  उपस्थिति  बहुत  कम  है  ।

 जहां  तक  केन्द्रीय  सरकार  का  सम्बन्ध  मैं  प्रतिवाद  के भय  के  बिना  कह  सबता  हूं  कि
 सातवीं  पंबवर्षीय  योजना  के  प्रारम्भ  में  हमने  95,534  करोड़  रुपये  के  वित्त  का  प्रावधान  मिर्घारित
 किया  था  परम्तु  वास्तव  में  131880  करोड़  रुपये  की  प्राप्ति  होगी  ।  इसका  मतलब  है  कि  हम
 योजना  प्रावध  न  से  लगभग  36,000  करोड़  अधिक  प्राप्त  कन्ने  जा  रहे  यद्यपि  हमें  मुद्रास्फीति
 के  लिये  प्रावधान  करना  पड़ेगा  परन्तु  मैं  कह  सकता  हूं  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  हमने
 कम  से  कम  115  प्रतिशत  तथा  कुछ  क्षेत्रों  में  120  प्रतिणत  खर्च  किया  है  ।  मेरे  विचार  से  यह
 पहली  पंचवर्षीय  योजना  है  जिसमें  हम  वास्तव  में  शत  प्रतिशत  से  अधिक  लक्ष्य  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।
 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  हम  अत्यधिक  प्रयास  करने  के  बाद  90  प्रतिशत  लक्ष्य  प्राप्त  कर  सके

 परन्तु  यह  पहली  पंचवर्षीय  योजना  होगी  जिसमें  हम  115  प्रतिणत  से  अधिक  लक्ष्य  प्राप्त  करने  जा

 हैं
 ओर  मेरे  रूयाल  से  यह  महान  उपलब्धि  है  ।

 जहां  तक  भौतिक  उपलब्धियों  का  सम्बन्ध  है  मैं  माननीय  सदस्यों  को  आंकड़े  दे  सकता
 उन्हें  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  कि  हम  विभिन्‍न  योजनाओं  के  लिये  निश्चित  प्रावधान  करते  रहे  हैं  ।
 शायद  हमने  पहली  वार  कृषि  उत्पादन  में

 वृद्धि  की आग  की  थी  और  कुल  कृषि  उत्पादन  का
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 से  लेकर  !
 मान  178  मिलियन  टन  रे  183  मिलियन  टन  तक  लगाया  गया  था  परन्तु  बाद  में  इसमें
 संशोधन  कर  दिया  गया  था  और  हम  विश्वास  के  साथ  कह  सकते  हैं  कि  1988-89  के  अन्त  तक  हम
 170  मिलियन  टम  अथवा  इससे  कुछ  अधिक  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  इससे  एक  वर्ष  और  मिल
 यदि  अगले  वर्ष  भी  अच्छी  वर्षा  होगी  तो  मुझे  विश्व;स  है  कि  हमारे  यहां  निर्धारित  लक्ष्य  से अधिक

 कृषि  उत्पादन  होगा  ।

 कठिन  बूनियादी  ढांचे  वाले  क्षेत्रों  में  हमने  सं।तवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  बिजली  क्षेत्र
 में  22245  मेगावाट  की  अतिरिक्त  क्षमता  का  लक्ष्य  रखा  था  ।  मैं  प्रतिवाद  के  भय  के  बिना  कह
 सकता  हूं  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  हम  22000  भेगावाट  ब्रिजली  प्राप्त  कर  लेंगे  ।

 जहां  तक  कृषि  और  औद्योगिक  क्षेत्रों  का  सम्बन्ध  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  क।रक  है  क्योंकि
 दन  अन्ततः  बिजली  की  उपब्धता  पर  निर्भर  सौभाग्य  की  बात  है  कि  हमने  प्लांट  लोड  फैक्टर
 में  भी  वद्धि  की  है|  प्लांट  लोड  फैक्टर  अब  56  प्रतिशत  हो  गया  है  जो  50,  प्रतिशत  तथा

 थोड़े  प्रयास  से  सभी  बिजली  बोर्ड  60  प्रतिघ्नत  प्लांट  लोड  फैक्टर  प्राप्त  कर  मैंने  कुछ  ऐसे
 बिजलीघर  देखे  हैं  जिन्होंने  95  प्रतिशत  प्लांट  लोड  फैक्टर  प्राप्त  कर  लिया  है  प्ररम्तु  मैं  इस  तथ्य
 को  नहीं  भूल  सकता  कि  कुछ  क्षेत्र  ऐसे  हैं  जहां  प्लांट  लोड  फैक्टर  केवल  34  प्रतिशत  ही  है  ।

 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  यह  95  प्रतिशत  कहां  है  ?

 श्री  एस०  भ्री०  चरहाण  :  यह  आंध्र  महाराष्ट्र  और  कर्नाटक  में  भी  कुछ  क्षेत्र  ऐसे
 हैं  जिनमें  इतना  प्लांट  लोड  फैवटर  प्राप्त  कर  लियः  है  ।  परत्तु  यह  औसतन  नहीं  हो  सकता  ।  परन्तु
 कुछ  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जो  नये  बिजलीघर  की  मांग  कर  रहे  हैं  जबकि  बिद्यमान  बिजलीघरों  का  प्लांट  लोड

 फंक्टर  केवल  34  प्रति"त  जो  वांछनीय  र्थिति  नहीं  है  ।  जहां  कहीं  भी  यह  इतना  प्राप्त  हो  रहा
 वहां  नये  बिजलीघरों  वी  बजाय  उन्हीं  पर  ध्य/न  देना  बेहतर  रहेगा  ।  वही  राज्य  नये

 बिजली  घरों  की  मांगफर  जहां  प्लांट  लोड  फैक्टर  कम  होता  है  ।

 1989-90  में  340  मिलियन  टन  रेल  माल  लदान  की  आशा  की  जाती  है  रेलवे  के

 विशेषकर  इस  वार  किये  गये  आश्चयंजनक  के  बारे  में  सुनिश्चित  हूं  ,  मुझे  अपने  साथी  श्री

 सिधिया  को  बधाई  देनी  च  हिए  जिन्‍होंने  वस्तुओं  में  यर  सुनिशि  चत  करने  में  भरसक  प्रयास  किया
 कि  रेल  माल  लदान  में  अधिकतम  ब्रद्धि  हो  और  यदि  वह  340  मिलियन  उन  से  भी  अधिक  बृद्वि
 कर  लेता  है  तो  मुझे  आश्तयं  नहीं  मेरा  यह  अनुमान  है  ।

 शव  मैं  उन  औद्योगिक  परियोजनाओं  के  बारे  में  उल्लेख  करता  जो
 सातवीं  पंचवर्षीय

 के  दौरान  परी  की  जायेभी  ।  जिन्हें  सातवी  पंचतरयय  योजना  के  अन्त  से  पहले  चालू  किया

 जायेगौ-बे  हैं  हजी  रा-बाजीपुर-गगदीशपुर  प/।इपलाइन,  नाल्‍को  एह्युमीनियम  विभाग

 इस्पाद  संयंत्र  का  प्रथम  चरण  तथा  और  जगदी  शपुर  में  उवरंक  संयंत्र  |  ये  कुछ  ऐसी
 परियोजनायें  हैं  जिन्हें  सातवीं  पं  वर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  पूरा  किया  इस  प्रकार

 चुुनियादी  ढाँचे  के  सन्दर्भ  में  जो  कृषि  उत्पादन  के  लिए  बुनियादी  ढांचे  के  रुप  में  भी  कार्य  कर  रही

 दि  उन्हें  समय  से  पूरा  कर  दिया  जायेगा  तो  मुझे  विश्वास  है  कि  इससे  हमारे  कृषि  उत्पादन

 में  अत्याधिक  वृद्धि  होगी  ।
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 इस  तरह  यह  दूसरा  क्षेत्र  है  लिए  हम  सभी  सम्बन्धित  व्यक्तियों  को  देना  चाहते  हैं  ।

 उन्होंने  अपनी  ओर  से  सिर्फ  आथिक  लक्ष्यों  को  ही  नहीं  वरन्‌  वाप्तविक  लक्ष्यों  को  भी  पाने  की
 यथेष्ट  कोशिश

 की

 अब  मैं  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाये  गये  कुछ  आम  मुद्दों  का  जिक्र  करना  देश  के
 वशभिन्न  भागों  में  विकास  में  असमानता  ही  हमेशा  से  वह  म्ख्य  विषय  रहा  है  जिस  पर  अनेक

 सदस्यों  ने  चर्चा  की  ।  माननीय  सदस्यगण  इस  ब।त  को  जानते  हैं  कि  राज्यों  में  तीन  प्रकार  की
 श्रेणियां  होती  जहाँ  केन्द्रों  द्वारा  भिन्‍न-भिन्‍न  प्रकार  से  अन॒द'न  दिया  जाता  कुछ  विशेष
 श्रेणी  के  राज्य  हैं  जहाँ  90%  अनुदान  ओर  10%  ऋण  के  रुप  में  सहायता  दी  जाती  है  ।  पिछड़े
 होने  के  कारण  इन  राज्यों  को  विशेष  अनुदान  दी  जाती  है  और  मैं  इन  क्षेत्रों  क ेसभी  सदस्यों  से
 केन्द्र  सरकार  द्वारा  दी  जाने  वाली  सुविधाओं  का  अधिकतम  लाभ  उठाने  का  अनुरोध  करुगा  ।

 दुर्भाग्यवश  मैं  देखता  हूं  कि  इन  राज्यों  में  गेंर  योजनागत  व्यय  की  बृद्धि  हो  रही  है  ।  मैं  उनसे  कहूंगा
 कि  आखिर  यह  आपका  पैसा  है  ।  इस  पर  विचार  न  करें  कि  यह  केन्द्र  सरकार  द्वारा  दिया  गया

 हम  जो  भी  खर्ब  करें  परेणानी  वी  कोई  बार  नहीं  यह  विशेष  अनुदान  विकास  कायों
 के  लिये  दी  जाती  है  ताकि  एक  निश्चित  समय  में  आप  देग  के  बाकी  क्षेत्रों  के  साथ  आ  सकें  और
 आपके  मन  में  यह  बात  न  आये  कि  पिछड़े  रहने  के  कारण  शायद  हम  दूसरी  देशों  के  समान
 तरक्की  नही  कर  सकते  इस  प्रकार  की  भावना  आपके  मन  में  नहीं  आनी  यही  कारण
 है  कि  विशेष  दर्जा  प्राप्त  राज्यों  को  विशेष  अनुदान  प्रदात  किया  जता  आपको  90%  की
 राशी  अनुदान  में  दी  जाती  है  और  भाग  10%  ऋग  दिया  जाता  है  और  उसमें  भी  हम  हर  प्रकार
 की  रियायत  कर  देते  फिर  एक  पूतोंतर  क्षेत्रीय  परिषद  भी  है  जो  केन्द्र  सरकार  द्वारा  जो  भी
 दिया  जाता  है  उसके  अतिरिक्त  कुछ  त्र॒टियां  और  दोय  भी  हैं  मैं  उनमें  से  कुछ  का  वर्गन  करना

 चाहूंगा  ।  लेकिन  साथ  ही  मैं  इन  क्षेत्रों  के माननीय  सदस्यों  से अधिकतम  लाभ  ऊठाने  का  और  यह
 देखने  का  अनुरोध  करूगा  कि  वह  उसका  अधिकतम  फायदा  उठायें  तथा  संपूर्ण  राशि  लक्षित  समूह
 तक  पहुँचे  ।  यदि  हम  इतने  में  असफल  होते  हैं  तो  मैं  नहीं  समझता  हूं  कि  और  अधिक  भी  मांग
 करना  औचित्यपूर्ण  होगा  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  इन  विषयों  के  सम्बन्ध  में  मैं  कुछ  पूछना  चाहूंगा  ।

 श्री  एस०  बी०  चब्हाण  :  यदि  आपको  कुछ  पूछना  है  तो  मेरे  भाषण  के  पश्चात  आप  पूछ
 सकते  हैं  ।  फिर  मैं  वस्तु  स्थिति  स्पष्ट  करने  की  कोशिश  करूगा  ।

 द्वितीय  श्रेणी  के  राज्य  वे  हैं  जहाँ  प्रति  व्यक्ति  आय  राण्ट्रीय  औसत  से  कम  ऐसे  क्षेत्र  हैं
 जहाँ  संशोधित  गाडगिल  फर्म ला  त्रगाया  गया  पिछड़ेपन  के  आधार  पर  इन  क्षेत्रों  को  विशेष
 प्रनुदान  उपलब्ध  कराया  गया  है  ताकि  वे  भी  कम  से  कम  राष्ट्रीय  औसत  के  स्तर  तक  पहुँच  सकें  ।

 यदि  वे  इससे  भी  ऊपर  उठ  सके  तो  हमें  बहुत  खूशी  लेकिन  इन  क्षेत्रों  के  लिये  हमारी
 अपेक्षा  है  कि  जल्द  से  जल्द  ये  राष्ट्रीय  औसत  तक  पहुँचे  ।  अन्य  तीसरे  श्रेणी  के  ऐसे  राज्य  हैं  जहाँ
 साधारण  गाडगिल  फार्मले  के  अनुसार  सहायता  दी  जाती  इस  प्रकार  राज्यों  के  ये  तीन

 प्रकार  हैं  ।

 अब  मुद्दा  यह  उठता  है  कि  राज्यों  में  भी  आपस  में  एक  अनुभूति  लोग  कहते  हैं  कि

 उत्तर  प्रदेश  का  यहू  भाग  बहुत  अधिक  पिछड़ा  हुआ  महाराष्ट्र  के  कुछ  क्षेत्रों  मे ंलोग  कहते



 ”
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 बहुत  अधिक  पिछड़े  हुए  हैं
 ।

 उड़ीसा  में  कुछ  माननीय  सदस्य  कहते  हैं  आप

 उड़ीसा  राज्य  समझ  लेकिन  इस  राज्य  में  भी  कुछ  विक्रसित  और  कुछ  अल्प
 '

 सित  क्षेत्र  इस  प्रकार  की  भावना  कुछब्लोगों  के  अन्दर  आती  मैं  नहीं  समझता  हूं  कि  राज्य

 के  अन्दर  असमानता  दूर  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  अतिरिक्त  अनुदान  देने  की  जिम्मेदारी  उठा
 सकती  है  ।  यह  स्वयं  राज्य  सरकारों  का  उत्तरदायित्व  है  कि  उन्हें  इस  मामले  को  देखना  चाहिए
 और  सोच  समझकर  निर्गय  लेना  चाहिए  कि  उपलब्ध  सम्पूर्ण  धनराशि  में  वे  अपेक्षाकृत  अधिक
 पिछड़े  इलके  के  विकास  के  लिए  कुछ  राशि  रखने  की  चेष्टा  करेंगे  और  केन्द्र  से  अतिरिक्त  अनुदान
 की  माँग  नहीं  करेंगे  ।

 इसके  अतिरिक्त  कुछेक  क्षेत्रों  से  संबद्ध  कार्यक्रमों  के  लिये  भी  हम  विशेष  सहायता  दे  रहे  हैं

 कुछ  ऐसे  जन  जातीय  क्षेत्र  भी  हैं  जहाँ  केन्द्र  सरकार  पूर्ण  राज्य  सहायता  दे  रही  जनजातीय
 क्षेत्रों  के  लिए  करीब-करीब  सौ  प्रतिशत  अनुदान  दिया  जा  रहा  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  के  कार्य  क्रम
 के  अन्तर्गत  आने  वाले  मरुसः।लिय  इलाके  भी  हैं  ।  अनुदान  और  ऋण  की  राशि  भिन्‍न-भिन्‍न  अनुपातों
 में  इन  राज्यों  को  दी  जाती  है  ताकि  वे  इन  क्षेत्रों  पर  ध्यान  देने  में  समक्ष  हो  पाये  और  यहां  के
 लोग  उपेक्षित  महसूस  न  करे  ।

 मैं  सभी  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  करूगा  कि  हमें  इस  बात  के  लिए  प्रयास  करना  चाहिए
 कि  ऐसे  अवसर  न  आने  जायें  जब  आप  विभिन्‍न  योजनाओं  के  लिए  केन्द्र  सरकार  से  विशेष
 अनुदान  राशणि  की  मांग  करें|  केन्द्रीय  मन्त्रालयों  में  भी  हमेशा  मेरे  सहयोगियों  के  बीच  प्रतियोगिता
 की  भावना  रहती  विपिनन  क्षेत्रों  में  केन्द्रीय  योजनायें  ल।गू  की  गई  ज॑ंसा  कि  एक  माननीय
 सदस्य  ने  यदि  संब्धिान  के  तहत  संसाधनों  के  ह्वास  की  तुलना  करें  और  उनकी  तुलना
 डूस  बात  से  करें  कि  केन्द्र  को  क्‍या  भिलता  है  और  राज्य  को  क्‍या  मिलता  है  मैंने  इन  सारे  विषयों  का

 ध्यानपूवं  क  अध्ययन  किया  मैं  कह  सकता  हूं  कि  कुज  राज्यों  द्वारा  यह  आशंका  व्यक्त  करना  कि
 उनकी  उपेक्षा  की  गयी  है  औऔर  कर  लगाने  के  उनके  अधिकार  केन्द्र  सरकार  द्वारा  ले  लिये  गए  हैं  ।

 लगाने  के  सारे  केन्द्र  सरकार  के  पास  हैं  और  उनके  वंधानिक  राजस्व  के  अधिकार  से
 उन्हें  बंचित  कर  दिया  गया  है  तो  ये  सारी  बाते  सत्य  नहीं  वर्ष  1951  से  ही  ह्वास  के  साथ
 अगर  मैं  आपको  आंकड़े  दू  तो  मैं  कह  सकता  हूं  कि कम  से  कम  5।  प्रतिशत  राज्य  सरकारों  को
 मिला  है  और  मुश्किल  से  49  प्रतिशत  केनद्र  सरकार  के  हिस्से  में  आया  विपक्ष  के  किसी  भी
 सदस्य  के  साथ  इस  मुह  पर  चर्चा  करने  के  लिये  मैं  तैयार  मेरे  ऑकड़े  सत्य  हैं  अथबा

 निश्जयपू्ज  क  हम  इसकी  चर्चा  कर  सकते  हैं  और  किसी  दूसरे  को  विश्वास  दिलाने  की  चेप्टा  कर  सकते
 हैं  ।  लेकिन  इस  तरह  का  *  श्वास  क्‍यों  फैलाया  जाए  कि  के-द्र  सरकार  जानवूझ  कर  कुछ  क्षेत्रों  की
 उपेक्षा  क  ने  की  कोशिश  रही  है  ।  केन्द्र  सरकार  अनावश्यक  रूप  से  स्वयं  कराधान  कानूनों
 की  अपने  हाथ  में  ले  रही  सभी  राजस्व  केन्द्र  सरकार  के  अधिकार  में  है  ?  ये  बाते  सत्य  नहीं  है

 और  याद  आपको  प्रश्न  के  इस  पहलू  पर  जरा  संदेह  हो  तो  हम  निश्चित  तौर  पर  इसकी

 चचूँ  कर  सकते  हैं  ।  यदि  कहीं  कोई  त्र्‌  टि  है  तो  मैं  इसे  प्रतिब्ठा  का  बिषय  नहीं  अवश्य
 ही  मैं  उनके  साथ  चर्चा  करूता  ।  यदि  कहीं  कोई  गलती  हो  तो  निश्चित  रूप  से  हम  उसमें  संशोधन
 करेंगे  लेकिन  कुछ  राज्यों  जो  इस  प्रकार  की  भावन  प्रसार  कर  रहे  हैं  जो  मेरे  समझ  से

 यथाय
 वादी

 रवेया  नहीं  अपनाया
 जाना  चाहिए
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 जहां  तक  इस  वर्ष  के  बजट  का  सम्वन्ध  मैं  कह  सकता  हूं  कि  मेरे  भाषण  के  खण्ड
 का  पहला  वाक्य  ही  यह  स्पष्ट  करता  है  कि  इस  बजट  की  मूल  बातें  क्‍या  हैं।ये  मूल  बातों

 आधुनिकीक  आत्म  सामाजिक  न्याय  और  रोजगार  उत्पन्न  ये  पांच

 मुद॒दे  हैं  जिन्हें  हमने  ध्यान  में  रखा  है  और  हमने  यह  ध्यान  रखा  है  कि  इनका  विकास  हो  लेकिन

 यह  विकास  आधुनिकोकरण  की  राह  मैं  आड़े  न  आये  ।  विशेषकर  कुछ  क्षेत्रों  में  हमें  अन्तर्राष्ट्रीय
 समुदाय  के  साथ  स्पर्धा  करनी  हम  इस  बात  से  अवगत  हैं  कि  लोग  भारत  के  प्रति  मित्रवत
 व्यवहार  करते  हैं  लेकिन  साथ  ही  मैं  नहीं  समझता  हूं  कि  आप  यह  आशा  करते  हैं  कि  उन्हें  मित्रवत

 होने  के  नाते  आप  पर  दया  करनी  चाहिए  अथवा  विशेष  रूप  से  आपका  ध्यान  रखना  चाहिए  और
 आपके  निम्न  स्तर  के  माल  को  स्वीकार  कर  आपका  माल  भी  उच्चस्तर  का  होना

 चाहिए  और  इसलिए  यह  नितान्‍त  आवश्यक  हो  जाता  है  कि  यह  साम्रान  मकनीकी  रूप  से  अति
 उन्नत  हो  ।  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  हमारे  पास  संसाधनों  की  कमी  है  और  विदेशी  मुद्रा  संसाधन
 भी  कम  हैं  यदि  हमें  कुछ  रियायत  भी  देनी  पड़े  तो  भी  नयी  तकनीकी  की  जानकारी  बाहर  से  लेनी

 है  ।  लेकिन  इसके  साथ  यदि  आप  बिश्व  में  सफल  होना  चाहते  हैं  और  अपने  माल  की
 योगिता  में  लाना  चाहते  हैं  तो आपको  तकनीकी  को  अद्यतन  करना  होगा  और  इसका  आयात  करना
 होगा  ।  जानकारी  भी  हासिल  करनी  होगी  ये  देखने  के  लिए  कि  हम।रा  माल  एक  विशेष  स्तर  का

 बहुत  सी  मदों  का  आयात  किया  जाना  इस  बात  के  लिये  पूर्व  प्रतशास  करना  होगा  कि  हम
 अपने  निर्यात  में  वृद्धि  कर  सकें  ।  हम  अनिवाशी  भारतीयों  को  खाते  खोलने  फोलियोਂ  निवेश
 में  और  अन्य  मामलों  में  हर  प्रकार  की  रियायतें  दे  रहे  आखिरकार  यह  बहुत  अस्थायी  किस्  कमी
 सुविधायें  हैं  जो  हम  दे  राकते  हैं  । समस्या  का  सही  हल  तब  होगा  जबहग  यह  जान  सके  कि  निर्यात
 कंसे  बढ़ाया  जा  सकता  है  ।  हमें  इस  ब।त  के  भरसक  प्रयत्न  करने  होंगे  कि  पंरपरागत  वस्तुओं  और
 गर  पंरपरागत  वस्तुओं  का  निर्यात  पं  रपरागत  और  गैर  पंरपरागत  देशों  को  अधिक  से  अधिक  मात्रा
 में

 हो
 ।  हमारी  साख  हर  जगह  अच्छी  हैं  ।  सौभःग्यवण  हमारे  प्रधान  मंत्री  हर  जगह  जाते  रहे  हैं

 और  उनकी  सलाह  ली  जा  रही  है  |  हरेक  को  इस  बात  का  गव॑  होना  चाहिए  कि  हमारे
 प्रधान  मंत्री  से  हाल  ही  में  आजाद  हुए  राष्ट्रों  के  समुदाय  द्वारा  ली  जा  रही  है  ।
 मैं  यह  अवश्य  कहूंगा  कि  हर  हफ्ते  आप  कुछ  विशिष्ट  व्यक्तियों  को  दिल्ली  में  सलाह  लेने  के
 लिए  आये  पाये  गे  ।  यही  वह  साख  है  जो  हमारे  प्रधान  मन्‍्त्री  बना  पाये  हैं  हमें  इस  ब।त  का  ज्यादा
 से  ज्यादा  फायदा  उठाना  चाहिए  और  इस  बात  की  भावना  पैदा  करनी  च।हिए  कि  न  केवल
 विकासशील  देशों  अपितु  अल्पविकसित  देगों  को  संगठित  होना  निश्चित  रूप  से  हमारा
 आश्रय  विकसित  देशों  द्वारा  हमारी  उपस्थित  को  महसूस  कराना'है  |  यदि  हमें  इस  स्थिति  पर
 पहुँचाना  है  तो  हमें  इस  ब।त  के  जोरदार  प्रयास  करने  होंगे  कि  न  केवल  विकासशील  देशों  को

 अपितु  विकसित  देशों  को  भी  निर्यात  कर  सकें  ।  इस  दिशा  में  निर्यात  बढ़ाने  की  बहुत  अधिक
 संभावनायें  हैं  ।  के

 यदि  माननीय  सदस्य  चाहें  तौ  मैं  उन  समी  स्यायतों  उल्लेख  करू  वास्तव  में

 हमने  घोषणा  की  है  ।  जहां  तक  रियायतों  संब  थर  7,  र्थात  के  लिए  जो  आथिक  और  बित्तीय

 हम  कर  रहे  हैं  उपाय  वे  है  निर्यात  से  लाभ  को  आयकर  अधिनियम  की  धारा  80  एच  और  सी  के
 अधीन  आयकर से  पूर्णतया  मुक्त  रखा  गया  है  मुक्त  व्यापार  क्षेत्र  में  स्थापित  इकाइयों  को  दी  जाने
 वाली  पांच  साल  की  कर  छुट  कोसी  प्रतिशत  निर्यात  वाली  ईकाइयों  पर  भी  लागू  कर  दिया  गया
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 है  और  प्रक्रियय  को  सरल  वनाकर  और  अधिक  वस्तुओं  को  शामिल  करके  शुल्क
 वापसी  को  बढ़ा  दिया  गया  है  ।  ल|गत  और  कीनतों  को  घटाने  के  उद्देश्य  से  मोडवेट  के

 लागू  होने
 वाले  क्षेत्र  को  बढ़ा  दिया  गया  है  जिससे  निर्यात  को  ज्यादा  प्रतियोगितात्मक  बनाया  जा  निर्यात

 करने  वाली  इकायों  को  दिये  गये  साब्ंधिक  ऋणों  पर  ब्याज  में  रियायत  को  वहां  बढ़ा  दिया  गया

 है  जहां  छूट  सौ  प्रतिणत  उपयोग  के  लिए  है  या  उन  इकाइयों  के  लिए  जहां  कुल  बिक्री  का  25%
 निर्यात  किया  जाता  माल  भेजने  से  पूर्व  या  माल  भेजने  के  बाद  दिये  गये  ऋणों  पर  ब्याज  में

 रियायत  को  मर्च  1989  से  और  बढ़ा  दिमा  गया  है  ।  आयात-निर्यात  बैंक  वितरकों  को  दिये  गये  ऋणों
 पर  सहायता  ओर  निर्यात  को  बढ़ाने  के लिए  खरीददारों  को  ऋण  दे  रहा  इन  ऋणों  पर  ब्याज

 की  दर  बहुत  ही  रियायती  हौती  है  ।  व्यापक  विनिमय  पर्मिट  योजना  के  आधार  को  बढ़ाया  गया  है
 और  कुछ  उत्पादों  को  छोढ़कर  अन्य  के  उदारवादी  निर्यात  की  अनुमति  दी  बई  है  जिससे  निर्यात  से
 प्राप्त  होने  वाली  आय  के  10%  को  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  वाले  कार्यों  रर  इस्तेमाल  किया  जा
 सके  ।  कम्प्यूटर  सोफ्टवेयर  के  निर्यातकों  के  लिए  अजित  शुद्ध  विदेशी  मुद्रा  के  30  प्रतिशत  को
 व्यापक  विनिम्रमन  पर्मिट  के  अन्तगगंत  इस्तेमाल  किया  जा  सकता  फिर  अन्‍्तराष्ट्रीय  भूल्य  क्षतिपूर्ति
 योजना  को  भी  लागू  किया  गया  बोली  छुड़ाने  के  लिए  स्थगित  भुगतान  में  जहां  भारतीय
 रिजवं  बैंक  ने  स्थगित  भुगतान  के  आधार  पर  आयात-निर्यात  बैंक  को  50  करोड़  रुपये  तक  का

 अनुदान  इन्जीनियरी  वस्तुओं  के  निर्यात  पर  देने  का  आदेश  दिया  गया  एजेन्सी  कमीशन
 उदारतापूबंक  देना  निर्यातोन्युख  इकाइयों  की  सहायता  के  लिए  उत्पादकता  निधि  ओर  लाइसंस
 प्रणाली  में  उदा  और  अन्य  संस्थागत  उपायों  द्वारा  सरकार  ने  निर्यात  में  लगे  लोगों  को  लाभ

 पहुंचाने  के  लिए  एक  व्यापक  तैयार  की  है  ।
 मैं  नहीं  समझता  कि  जिस  तरह  की  रियायतें  हम  दे  रहे  उन्हें  हम  दे  भी  सकते  लेकिन  .

 में  समझता  हूँ  कि  ये  रियायतें  इसी  समय  दी  जानी  जाहिए  क्‍योंकि  इनसे  निर्यात  में  बढ़ोत्तरी  होगी
 जो  कि  हमारी  रुमस्‍ध्याओं  का  सही  समाधान  है  ।

 दूसरी  बधत  आठवीं  योजना  और  अगले  वर्ष  के  लिए  संसाधन  जुटाना  है  वास्तव  में  बजट  में
 इस  बारे  भें  कुछ  उल्नेख  किपा  गया  है  कि  अगली  पंववर्षीय  योजना  के  लिए  संसाधनों  को  कंसे

 जुटाना  होगा  |  यदि  माननीय  सदस्य  चाहें  तो  वह  मेंरे  भाषण  का  भाग  देख  अकते  हैं  जिसमें
 मैंने  ध्यान  में  रले  गये  उद्देश्यों  के  बरे  में  कहा  ये  हैं  उत्पादक  रोजगार  गरीबों  के
 उपभोग  स्तर  वो  वनाये  अनावश्यक  विलारिता  की  बस्तुओं  की  खपत  को  निरुत्साहित
 करना  विशेषकर  जब  यह  आयात  की  बढ़ावा  देने  वाली  मध्यम  आय  वगं  के  लोगों  को  करों  से

 कुछ  राहत  ओद्योगिक  आधनिकीकरण  की  गति  को  बनाये  रखना  और  1989-90  के  बजट
 घाटे  को  सीमित  रखना  ।  ये  वे  मुख्य  उद्देश्य  है  जिन्हें  समय  1989-90  के  बजट  की  अन्तिम  रूप

 देते  समय  हमने  ध्यान  में  रखा  है  ।
 बसे  पहले  में  1989-90  के  घाटे  की  समस्या  को  लगा  ।  जंसा  कि  माननीय  सदस्यों  को

 ज्ञात  है  वर्ष  1988-89  में  राजस्व  घाटा  11030  करोड  रुपये  था  और  1989-90  यह
 7012  करोड़  होने  जा  रहा  है  ।  कुल  व/टा  जो  7940  #  रुपये  था  घटकर  7337  करोड़  .  रुपये
 रह  गया  यह  सरकार  द्वारा  कुल  घाटे  को  कम  करने  के  लिए  यह  जानबझ्ककर  और  होशिप्रारी
 से  उठाया  गया  कदम  है  ताकि  कुल  घाटे  में  कनी  आये  और  विकास  कार्यों  में  निवेश  के

 कुछ  धन  बचाकर  रखा  जा  सके  ।  इस  को  तेज  करना  होमा  ।  कम  से  कम  में  इस  आत  से
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 संतुष्ट  नहीं  हू  कि  गैर  जरूरी  ख्चें  में  बचत  करने  में  हमें  सफलता  मिली  है  ।  ये  प्रयास  जारी  रहेंगे
 और  मुझे  विश्वास  है  कि  1989-90  के  अन्त  तक  हमारे  लिए  यह  सम्भव  हो  सकेगा कि  हम
 सदन  में  यह  कहें  कि  हमारे  तीम्र  प्रयासों  के  फलस्वरूप  वे  योजनायें  जो  बहुत  सामयिक  नहीं  हैं
 कई  योजताएं  जो  30  वर्ष  पहले  चलाई  गई  थी  अभी  भी  जारी  हैं  और  मैं  नहीं  समझता  कि
 किस  तरह  चल  रही  हैं  ।  उन्हें  छोड़  दिया  गया  सभी  प्रशाशनिक  मंगलयों  से  और  केन्द्रीय
 सरकार  भें  अपने  साथियों  से  मेरा  निवेदन  है  कि  वह  अपना  ध्यान  इस  तरफ  लगायें  और  देखें
 कि  गैर-जरूरी  मदों  पर  विशेषकर  गर-योजना  व्यय  न  किया  जाये  और  हम  एक  निश्चित  बचत
 दिखा  सके  ।

 माननीय  श्री  माधव  ने एक  सबाल  उठाया  लेकिन  दुर्भाग्ययवश  वह
 अब  यहां  मौजूद  नहीं  है  ।  सर्वाल  था  ओ०  सी०  सी०  खाते  में  से  2300  करोड़  रुपये  को  राजस्व
 में  हस्तांतरित  कर  यहू  सबाल  का  खुलासा  कल  मेरे  साथी  द्वारा  कर  दिया  गया  माननीय
 सदस्य  को  इस  हस्ताग्तरण  में  कुछ  हेरा  फेरी  दिखाई  देती  है  |  मुझे  यह  कहते  हुए  अफसोस  होता  है
 कि  वह  इसे  पृ्णंतया  समझ  नही  पाये  हैं  और  इसीलिए  उन्होंने  ऐसे  शब्दों  का  प्रथोग  किया  ।  यदि
 माननीय  सदस्य  बजट  को  एक  नजर  मेंਂ  और  जो  ब्याख्यात्मक  ज्ञापन  साथ  उसमें
 यह  स्पष्ट  किया  गया  है  कि  किस  तरह  2300  करोड़  रुपये  डविट  और  क्रेडिट  दौनों  तरफ  दिये

 हुए  है  इस  तरह  इसमें  छपाने  वी  कोई  बात  नहीं  है  ।  इसमें  कोई  हेरा  फेरी  नहीं  है  और  न
 ही  सदन  को  गुमराह  करने  का  कोई  प्रयास  है  और  चुपके  से  एक  खाते  से  उसके  खाते  में  धन
 डालने  का  कोई  प्रयास  नहीं  है  या  फिर  राजस्व  घाटे  में  कोई  दिखावटी  कमी  दिखाने  का  भी
 कोई  प्रयास  नहीं  है  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  इसमें  कोई  सच्चाई  है  और  इसीलिए  कल  मेरे
 श्री  ने  असरदार  तरीके  से  इस  ब।त  को  समझाया  इसके  बाद  किसी  तरह  की
 फहमी  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  भुझे  आशा  है  कि  विपक्ष  में  बं७  माननीय  सदस्य  भी  इस  बात  से

 सन्तुष्ट  होंगे  कि  इस  हस्तांन्तरण  के  बिरुद्ध  कोई  बतत  कहने  की  गरुजाइस  ही  नहीं  ओी०  सी०
 सी०  खाते  में  क।फी  घन  पड़ा  तकरीबन  8700  करोड  जिसमें  से  हमने  मात्र  2300  करोड़
 रुपये  लिए  हैं  - वाकी  धन  को  इस  दृष्टिकोण  से  रखा  गया  है  कि  अगर  कभी  भविष्य  में  भ्रतिरक्षण

 मूल्य  और  वाजार  मल्य  में  कोई  फर्क  आता  है  तब  यह  घन  हमें  आसानी  से  उपलब्ध  रहे  ।  कम  से

 कम  अगले  10  वर्षो  के  लिए  मैं  ऐसी  स्थिति  की  कल्पना  नहीं  करता  हूं  इसी  खाते  में  प्रति  वर्ष

 हम  1100  करोड़  रुपये  जोड़  रहे  है  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  हम  इस  प्रकार  की  उदारता  सहन  कर
 सकते  और  घन  को  वहीं  नहीं  रख  सकते  ।  धन  को  विकास  के  लिए  खर्च  न  करना  सही  दृष्टिकोण

 नहीं  होगा  और  इसीलिए  इतनी  राशि  को  हस्तान्तारित  करना  सही  बाकी  धन  को  भी  वहीं
 रखना  न्यायसंगत  नहीं  है  लेकिन  मैं  नहीं  समझता  कि  सारे  धन  को  तुरन्त  हस्तान्तरित  किया  जा

 सकता  है  इस  तरह  हमने  एक  शुरूआत  की  है  ।  पिछले  वर्ष  से  पहले  वर्ष  में
 भी  यह्‌  किया  गया  था

 इस  वर्ष  भी  ऐसा  किया  गया  इसलिए  सदन/सभा  से  सच्चाई  छपाने  के  लिए  इसमें  शब्दों  का

 कोई  हेर-फेर  नहीं  है  निश्चय  ही  मैं  माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  मैं  ऐसा  कभी

 नहीं  करू  मैंने  कभी  भी  सदन  को  गुमराह  करने  का  प्रयास  नहीं  किया  यदि  मुझे  कोई
 जानकारी  प्राप्त  होती  है  तो  मैंने  उंसंको  कभी  नहीं  छूपाया  जब  तक  उसको  छूपाना  लोकहित  में

 न  हो  ।  वह  तो  अलग  बात  कितु  यह  ऐसे  मामले  हैं  जिनकी  जानक  री  कोई  भी  ले  सकता

 आप  स्वयं  आकर  देख  सकते  हैं  और  अपना  सन्देह  दूर  कर  सकते
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 विपक्ष  इस  बात  से  दुखी  है  कि  हम  घाटे  को  कम  कर  सके  हैं  ।  यह  श्री  राजीव  गान्धी  के

 नेतृत्व  में  एक  बड़ी  उपलब्धि  हमारे  प्रधान  मन्त्री  घाटे  में  इस  प्रकार  की  कमी  कर  सके  हैं
 और  विश्व  भर  को  यह  दिखा  सके  हैं  ।  कि  संसाधनों  में  कमी  के  बजाय  हमने  राजस्व  घाटे  को  कम
 कर  दिया  गया  है  |  यही  हमारी  निश्चित  दिशा  है|  हमारा  उहं  श्य  यह  है  कि  हम  अपने  घाटे  को
 उचित  सीमा  तक  घटाएं  कितु  यह  आशा  करना  कि  घाटा  बिल्कुल  नहीं  होगा  दूसरी  सीमा
 मैं  समझता  हूं  कि  कोई  भी  विकासशील  देश  घाटे  के  बिना  की  स्थिति  की  कल्पना  भी  नहीं
 कर  सकता  है  ।  घाटे  के  बिना  बाली  स्थिति  लगभग  असम्भव  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  घाटे  से  कोई

 हानि  नहीं  होगी  यदि  इसका  सदुपयोग  किया  जाए  ।  किन्तु  यदि  घाटे  का  उपयोग
 राजस्व  के  लिए  किया  जाता  है  तब  यह  अत्यन्त  हानिकर  बन  जाता  इसीलिए  हमें  काफी
 सतकंता  तथा  विवेक  से  काम  लेना  है  |  हमें  देखना  चाहिए  कि  हम  इस  घाटे  का  उपयोग  किसी
 अच्छे  उ्ं  श्य  के  लिए  जैसे  दुछ  ऐसी  परियोजनाओं  का  पूरा  करना  जो  अन्यथा  अधूरी  रह
 जाती  ।  यह  ऐसा  मुद्दा  ह ैजिस  पर  हम  सभी  को  पूरा  ध्यान  देना  पड़ेगा  ।  दि

 श्र  विपिन  पाल  दास  ने  रक्षा  के  आवंटन  में  कमी  का  उल्लेख  किया  उन्होंने  कहा  है
 कि  रक्षा  में  नौ  सेना  के  प्रावधान  को  क्र  नहीं  किया  जाना  चाहिए  था  |  हम  सभी  को  इस  बात Q
 की  प्रशंशा  करनी  चाहिए  कि  हमारी  प्रधान  मन्त्री  ने  इस  के  लिए  बहुत  प्रयास  किया  है

 पाकिस्तान  और  श्री  लंका  गए  ।  अब  हम  यह  नया  संकेत  दे  रहे  हैं  ।  हम  कहते  है  कि  हम के
 सच्चे  मन  से  यह  मामले  ब।त  चीत  से  ही  तिपटायेंगे  ।  हमें  संघ्थ  में  कोई  रुचि  नहीं  संघर्ष  न
 तो  भारत  के  हित  में  है  और  न  ही  हमारे  पड़ौसी  देशों  के  हित  में  है  ।  समस्याओं  का  उत्तम
 ममाधान  बातचीत  ही  है  ।  हम  संसारभर  को  यह  समझा  कि  हमें  अपनी  समस्याओं  को
 संघ  से  बातचीत  से  निपटाना  चाहिए  |  यही  मार्ग  यहां  भी  अपनाया  गया  इसी
 कारण  से  हमने  जानयुझ  कर  रक्षा  व्यय  के  प्रावधान  में  कमी  की  मुझे  विश्वास  है  कि  रक्षा
 मन्त्रालय  में  भेरे  साथी  देख  लेंगे  कि  आवश्यक  परियोजनाओं  के  लिए  राशजियां  अवश्य  उपलब्ध  हों  ।
 आवश्यक  मदों  पर  खर्चे  को  कम  करके  वे  चालू  परियोजनाओं  के  लिए  आवश्यक  राशि  उपलब्ध
 कर  सकते  हैं  |  मैं  माननीय  सदस्यों  तथा  रक्षा  सेनाओं  को  इस  सदन  के  माध्यम  से  यह  आश्वासन
 देना  चाहता  हूं  ।  कि  भगवान  न  करे  यदि  कोई  सामान्य  घटना  होती  है  जिसमें  अधिक  प्रावधान  की
 आवश्यकता  तो  वे  आश्वस्त  रहें  कि  सरकार  अपनी  रक्षा  त॑यारियों  में  पीछे  नहीं  रहेगी  हमारी
 कार्यसूची  भें  रक्षा  तैयारी  को  सर्वाधिक  प्रथनिकता  दी  जाएगी  ।  ऐसा  नहीं  है  कि  हम  रक्षा  बालों
 की  अपेक्षा  करने  जा  रहे  हैं  हम  निश्चय  ही  रक्षा  त॑यारी  चाहते  कोई  हमें  ऐसा-वैसा  नहीं  समझे
 सभी  को  मालम  होना  चाहिए  कि  हम  एक  शक्तिशाली  राष्ट्र  यदि  कोई  खतरा  पंदा  हुआ  तो

 हम  अपने  देश  की  स्वतन्त्रता  की  रक्षा  कर  सकते  हैं  ।  हम  कभी  भी  किसी  पर  आक्रमण  नहीं
 करेंगे  ।  साथ  ही  अपनी  रक्षा  करना  हमारी  नेतिक  जिम्मेवारी  भारत  पर  आक्रमण  करने

 साहस  किसी  में  नहीं  है  ।  यदि  एसी  स्थिति  उत्पन्न  होती  है  और  यदि  अधिक  घन  की  आवश्यकता
 पड़ती  है  तो

 हम  निश्चित  रूप  से  अधिक  घन  देने  के  लिए  तैयार  हैं  ।  इन  परिस्थियों  में  मुझे  किसी
 किस्म  के  शक  का  कोई  कारण  नजर  नहीं  आता  ।

 प्रो०ण  एन०  जो०  रंगा  :  नौ  सेना  पर  अधिक  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  एस०  बी०  चाय्हाण  :  नौसेना  ही  नहीं  बल्कि  तीनों  सेनाओं  को  आवश्यक  सहायता
 दी  जायगी  और  यदि  आवश्यकता  हुई  तो  अधिक  सहायता  भी  प्रदान  की
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 एक  महत्वपूर्ण  बात  जो  मैंने  और  जिस  पर  मैं  बल  देना  चाहूंगा  वह  दो  विद्यमान
 योजनाओं  का  विलय  ओर  उन्हें  नेहरू  रोजगार  योजना  के  साथ  जोड़ना  सभी  माननीय  सदस्यों
 द्वारा  वास्तव  में  जो  मुद्दा  उठाया  गया  था  वह  यह  था  कि  योजनायें  तो  बहुत  अच्छी  हैं  किन्तु  जिस
 ढंग  से  इन  योजनाओं  का  कार्यान्वयन  हो  रहा  है  उनमें  अभी  बहुत  कुछ  किया  जाना  बाकी

 राज्य  सरकारों  से  टकराये  बिना  हम  किस  प्रकार  स्थिति  में  यथासम्भव  सुधार  ला  सकते  यह

 मुख्य  बात  है  जिसे  हमें  ध्यान  में  रखना  होगा  ।  छोटे-छोटे  मसलों  को  हल  करने  के  लिए  हमें  बड़ा
 :  विवाद  नहीं  खड़ा  करना  चाहिए  |  बात  यह  हैं  कि  हमें  यह  देखना  होगा  कि  एक-एक  पाई

 संबंधित  व्यक्ति  को  पहुँचे  और  उस  पंसे  को  कोई  बिचौलिया  हृथियाने  में  सफल  न  हो  चाहे  वह
 व्यक्ति  विपक्ष  अथवा  हमारी  पार्टी  से  ही  सम्बन्ध  क्‍यों  न  रखता  हो  ।  कभी-कभी  कुछ  लोग  लोगों  की

 गरीबी  से  लाभ  उठाने  का  भी  प्रयत्न  करते  मैं  सदन  को  एक  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  बात  बता  दूਂ
 कि  हम  गरीबी  समाप्त  करने  की  समस्‍या  को  केवल  घन  जितना  हम  अधिक  से  अधिक  दे

 सकते  हैं  ,  ही  हल  नहीं  कर  सकते  ।  कया  आप  कर  सकते  यदि  आप  ऐसा  करते  हैं  तो  मैं

 समझता  हूँ  कि  आप  उस  व्यक्ति  को  आत्म-सम्मान  की  और  उसकी  नवीन  परिवतंन  करने  की  क्षमता

 की  हत्या  कर  रहे  वह  अपनी  पहलशक्ति  के  साथ  काम  चाहता  आपको  उस  व्यक्ति  पर  यह
 विश्वास  होना  चाहिए  कि  यदि  उसे  काम  दिया  दिया  गया  तो  वह  व्यक्ति  हमारे  समाज  में  प्राकृतिक
 सम्पत्ति  का  सृजन  करने  के  लिए  कार्य  करेगा  ।  अतः  किसी  व्यक्ति  को  खरात  देने  की  बजाय  उसे
 कुछ  काम  दिया  जाना  चाहिए  ।  अपना  आत्म-सम्मान  खोये  विना  उसे  काम  करने  दिया  जाय  ।  यदि
 हम  उसे  काम  के  बदले  में  कुछ  देते  हैं  तो  मेरे  विचार  में  उसके  श्रम  का  का  सम्मान  भी  रखा  जा
 सकेगा  और  इस  प्रकार  हम  बहुत  अच्छा  काम  कर  पायेंगे  जिसे  हम  करना  चाहते  मेरे  इस
 विचार  का  कोई  खण्डन  नहीं  कर  सकता  ।  मुझे  इस  बात  वी  बहुत  खुशी  है  कि  पूरी  सातवीं  योजना
 में  अपेक्षित  मानव  दिवस  24.50  मिलियन  या  इसके  लगभग  प्रस्तावित  है  और  मुझे  पूरा  विश्वास

 है  कि  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  रोजगार  सृजन  की  यह  संख्या  हमारे  तय  किए  गए  लक्ष्य  से

 अधिक  ही  होगी  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  यह  सबसे  मत्वपूर्ण  उपलब्धि  यह  आने  वाली
 आठवीं  योजना  के  लिए  बहुत  ही  मजबूत  आधार  साबित  होगी  ।  मेरी  प्रार्थना  यही  है  कि  सरकार  ने

 संयुक्त  क्षेत्र  और  आर्थिक  सहायता  के  लिए  घन  उपलब्ध  कराया  है  ताकि  इन  योजनाओं  को  प्रभावी
 ढंग  से  लागू  किया  जा  सके  ।  बहुत  बड़ी  संख्या  में  एसे  लोग  हैं  जो  लोगों  की  गरीबी  जो  इस  मामले
 में  पूणगंतः  अहसाय  लाभ  उठाने  का  प्रय।स  कर  रहे  हैं  ।  सबं  प्रथम  जो  लोग  संगठन  में  हैं  उन्हें  इस  पर
 ध्यान  देना  चाहिए  और  यह  देखना  चाहिये  कि  एक-एक  पाई  उन  लोगों  तक  पहुँचे  और  मैं  हर  सदस्य
 को  सदन  के  मध्यम  से  यह्‌  विश्वास  दिल  सकता  जो  यह  देखने  के  इच्छुक  है  कि  हम  इस  योजना
 के  लाभ  गरीबों  को  देने  में  सफल  हुए  कि  उन्हें  भारत-सरकार  का  प्रा  समर्थन  प्राप्त  होगा  ।  उन्हें

 इस  में  कोई  रन्‍्देह  नहीं  होना  चाहिए  |  यदि  कोई  भी  राज्य  सरकार  इसके  दुरुपयोग  करती  है
 वारतव  मुझे  बहुत  ही  साधारण  ढंग  से  बताने  की  बजाय  यदि  मेरे  नोटिस  में  कुछ  मामले  लाए  गए
 कि  ये  कुछ  उदाहरण  हैं-आपको  5-6  से  अधिक  उदाहरण  देने  की  आवश्यकता  नहीं  है-और  यदि

 मुझे  यह  लगा  कि  र  ज्य  सरकारें  योजना  के  उद्द  श्य  भो  विकृत  कर  रही  हैं  और  वे  इस  योजना  का
 प्रयोग  किन्हीं  दुसरे  उद्दे  श्यों  क ेलिए  कर  रही  हैं  उन  राज्य  सरकारों  को  अरहुत  कष्ट  उठाने
 पड़ेंगे  और  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  से  प्रा  धन  वापिस  ले  लिया  मैं  नहीं  समझता  कि
 हम  इस  प्रकार  की  बात  सहन  कर  सकते  हैं  किन्तु  साथ  ही  राज्य  स्तर  और  जिला  स्तर  पर  सदस्यों
 द्वारा  किसी  न  किसी  प्रकार  की  निगरानी  देश  के  हित  में  होगी  और  लोक  प्रतिनिधियों  की
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 दारी  अत्यन्त  आवश्यक  इसलिए  मैं  सभी  राज्य  |  से  अनुरोध  करना  चाहूंगा  विशेष
 रूप  से  सभी  मुख्यमन्त्रियों  को  पत्र  लिख  रहा  चाहे  वे  हमारी  पाटीं  के  हों  अथवा  दूसरी  पार्टियों
 के  हों-कि  वे  यह  देखें  कि  ये  समितियां  जिला  स्तर  और  राज्य  स्तर  पर  भी  बनाई  जायें
 निगरानी  सेल  भी  बनाए  ये  निगरानी  सेल  ०  ह  पता  लगाने  के  लिए  कि  भिग्न-भिन्‍न  राज्य
 सरकारों  द्वारा  इस  धन  का  उपयोग  किस  प्रकार  किया  जा  रहा  यहां  से  विभिस्न  राज्यों  में  जायेगे
 और  वे  अपनी  रिपोर्ट  सीधे  सम्बन्धित  प्रशासनिक  मन्त्रालयों  को  यदि  ये  दो  कार्य  हो  जायें
 तो  मैं  समझता  हूं  कि  हम  कुछ  हद  तक  अवांछनीय  गतिविधियों  जो  कुछ  क्षेत्रों  में  अभी  भी  हो

 रही  समाप्त  कर  सकते  हैं  ।

 मेरे  साथी  श्री  प,लीरो  भी  बैंकरों  से  मिल  रहे  हैं  ओर  उनके  साथ  संयुक्त  बैठक  कर  रहे  हैं
 पह  पता  लगाने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  बैंकों  में  कुछ  लोगों  द्वारा  की  जा  रही  अवांछनीय
 विधियों  को  भी  कैसे  समाप्त  किया  जाए  इस  समय  तो  यही  एक  तरीका  है  ।  हम  अभी  भी  कुछ  अन्य

 रीकों  पर  विचार  कर  रहे  हैं  कि  तु  जब  तक  सम्पूर्ण  योजना  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  जाता  मेरी
 ओर  से  कुछ  भी  उचित  नहीं  होगा  ।  किन्तु  हमें  जानकारी  है  कि  ऐसी  समस्या  विद्यमान  है
 ओर  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  कुछ  लोगों  द्वारा  की  जा  रही  ऐसी  गतिविधियों  को  रोका
 जाय  ।

 अब  अगली  बाल  यह  है  कि  मानतीय  सदस्य  श्री  रेड्डी  ने  भी  यह  कहते  हुए  ओर  तो
 आप  यह  योजना  बना  रहे  हैं

 कि  विकास  दर  5  प्रतिशत  होगी  और  दूसरी  ओर  हम  देखते  हैं  कि
 दीर्घध  अवधि  के  आधार  पर  यह  दर  3.5  प्रतिशत  हवाला  दिया  मैंने  इन  आंकड़ों  की  जाँच
 की  दीघें-अवधि  आधार  पर  भी  यह  दर  3.5  प्रतिएत  से  अधिक  है  और  पिछले  दस  वर्षों  से  हम
 निश्चित  रूप  से  यह  कह  सकते  हैं  कि  गह  दर  5  प्रतिशत  के  लगभग  रही  इसलिए  मैं

 नहीं
 समझता  कि  जो  कुछ  भी  रेड्डी  ने  कहा  है  वह  तथ्यों  पर  अ।धारित  था  ।  हो  सकता  है  उन्होंने  पिछले
 वर्षों  के  आँकड़े  पढ़े  हों  ।  सन्देह  तब  दर  3.5  थी  ।  किन्तु  इसके  बाद  पिछले  पांच  वर्षों  से हम
 पाते  हैं

 कि  यह  दर  निश्चित  रूप  से  3.4  प्रतिशत  से  अधिक  रही  जैसा  कि  उन्होंने  इसका  उल्लेख
 किया  था  ।

 इससे  सन्तोय  मिलता  अर्थात  हम  इस  सीमा  को  पार  कर  पाये  और  हम  5
 प्रतिशत  के  निकट  होंगे  ये  तथ्य  समग्रत  योजना  के  लिए  बहुत  ही  शुभ  है  ।

 उन्होंने  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  और  सरकार  के  बीच  होने  वाले  समझोता  ज्ञापनों  के
 सिद्धान्त  का  भी  उपहास  करने  का  प्रपास  किया  हैं  ।  वास्तव  में  उन्हें  इसके  बारे  में  खुश  होना
 चाहिए  क्योंकि  ये  जस्तुतः  विकास  उद्देश्यों  के लिए  सामान्य  राजस्व  में  कोई  योगदान  नहीं
 कर  पाए  हैं  अब  यह  स्प०्ट  संकेत  है  क्योंकि  57  करोट्  रुपए  से  अब  लगभग  650  करोड़
 तक  पहुँच  गए  और  अधिक  योगदान  का  भी  औचित्य  किन्तु  साथ  ही  आप  यह  नहीं
 कह  सकते  कि  इस  ब।त.का  कोई  निश्चित  संकेत  नहीं  है  कि  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  से  इस
 अ्रकार  का  योगदान  अपेक्षित  था  ।  जब  हम  यह  कहते  हैं  कि  उन्हें  अथंव्यवस्था  के  शिखर  पर  होना
 चाहिए  तो  उनकी  भी  यह  जिम्मेदारी  है  कि  व ेजनसाधारण  की  आम  भलाई  के  लिए  योगदान
 इसीलिए  ये  समझौता  ज्ञापन  इस  प्रयोजनार्थ  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  और

 इस  पर  अधिकारियों  के

 एक  दल  द्वारा  निगरानी  रखी  जा  रही  है  जिसमें  वित  मन्ध्रालय  के  अधिकारी  भी  शामिल  और ay
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 हम  यह  देखेंगे  कि  इसका  पालन  किया  जाये  ।  यह  मात्र  ऐसा  दस्तावेज  नही  है  जिसे  जिम्मेवारी  की
 भाषना  के  बिना  उन्हें  दे  दिया  गया  हो  ।  यदि  वे  उसका  पालन  नहीं  करते  तो  उन  हैं  इसके  परिणाम
 भुगतने  होंगे  ।

 वे  इस  सच्चाई  को  जानते  हैं  और  इसलिए  मैं  समझता  हू  कि  यह  बहुत  ही  वॉछनीय
 कार्य  जिसे  हमने  किया  ।  इससे  तेल  क्षेत्र  में  ही  नहीं  बल्कि  अन्य  क्षेत्रों  में  भी  सधार  हो  रहा
 है  ।  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  इसमें  और  अधिक  सुधार  की  आवश्यकता  है  और  यह  कि  उसे
 प्राप्त  करना  होगा  और  यदि  इसमें  सुधार  असम्भव  है  और  जहां  आप  यह  पाए  कि  हमारे  प्रयासों
 के  बावजुद  वे  हमारे  स्तर  तक  पहुँचने  में  असमर्थ  रहे  तभी  अन्तिम  उपाय  के  तौर  पर  हमें  उनके
 विरुद्ध  कारंवाई  करनी  पड़ेगी  ।

 |

 मुझे  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  -  एक  माननीय  महिला  सदस्य  ने  पश्चिम  बंग।ल  का
 हवाला  दिया  और  उन्होंने  हमें  यह्‌  बतत  बताई  कि  जब  कारखाना  बन्द  किया  जाता  है  तो
 कामगरों  को  छंटनी  का  मुआवजा  दिया  जाता  या  जब  कामगारों  की  संख्या  में  कमी  की  जाती  है
 तो  उनमें  से  कुछ  कामगारों  को  काफी  मुआवजा  दिया  जाता  है

 इसके  बाद  जितना  रुपया  उपलब्ध  होता  है  उस  पर  भी  आयकर  लगता  है  |  मैं  सदन  को

 यह  आश्वासन  दे  सकता  हूँ  इस  मानवीय  कार्य  के  यदि  इस  प्रक/र  का  आयकर  लंगायो
 जाता  है  तो  हम  निश्चित  रूप  से  अधिनियम  में  संगोधघत  करने  पर  विचार  करेंगे  तक्रि  कामगरों
 को  छंटनी  मुआवजे  के  रूप  में  मिले  घन  में  से  हम  कुछ  कटौती  न  करें  |

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  ऋण  ग्रस्तता  -  आन्तरिक  ऋग  और  बाहय  विशेष  रूप  से
 बाहय  ऋण  के  बारे  में  भी  चिन्ता  व्यक्त  की  हर  व्यक्ति  इस  बात  से  अत्यधिक  भयभीत  दिखाई
 देता  है  कि  हमें  उस  मार्ग  पर  नहीं  जाना  चाहिए  जिस  पर  कि  अन्य  विकासरील  देश  जा  चुके  हैं
 अब  वे  भयंकर  स्थिति  में  हैं  और  सभी  विकसित  देश  उनका  शोषग  कर  रहे  मैं  माननीय
 सदस्यों  को  यह  विश्वास  दिलाता  हूँ  कि  हमें  इस  तथ्य  की  जानकारी  हम  इसके  वारे  में  बहुत
 सतकक  हैं  ;  और  हम  अपनी  परियोजनाओं  के  लिए  बुद्धिमत्ता  से  घन  लेने  का  प्रयास  करते  किस्सु
 साथ  हम  यह  भी  ध्यान  रखते  हैं  कि  हम  उनके  द्वारा  विछाए  गए  किसी  जाल  में  न  फेसे  ;  इस
 प्रकार  के  चेतन  विचार  हमें  अपने  दिमाग  में  रखने  चाहिए  ।

 मैं  यह  कह  सकता  ह॑ਂ  कि  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  आरम्भ  में  कुल  मध्यकालीन  और

 दीर्घ-कालीन  सरकार  के  गर  सरकारी  खाते  में  मिला  और  बकाया  अन्तराष्ट्रीय
 मुद्रा  कोष  और  विदेशी  वाणिज्यिक  ऋण  कुल  55,000  करोड़  रुपये  है  ।  इसमें  से  करीब  70%
 राशि  सरकारी  बहुपक्षीय  और  द्विपक्षीय  ऋण  दाताओं  को  सरकारी  और  गेर-सरकारी  लेखे  के

 आधार  पर  लिए  गए  ऋगों  की  हैं  (2)  10%  £  से  कम  राशि  अन्त  रॉप्ट्रीय  कोष  से  ली

 (3)  तीन  चौथाई  से  कम  राशि  विदेशी  वाणिज्यिक  ऋग॑ों  की  है  जब्रकि  विदेशी  ऋण  के  आंकड़े
 अधिक  लग  सकते  हैं  परन्तु  यह  महत्वपूर्ण  है  कि  भारत  और  थिश्व  बैंक  के  अनुसार  अत्यधिक  मध्यम

 आय  वाले  17  सबसे  अधिक  ऋणी  देशों  के  अनुपात  की  तुलना  की  जानी  चाहिए  ।  1987-88  में

 भारत  ने  सकल  राष्ट्रीय  आय  का  कुल  17%  ऋण  लिया  था  जबकि  अत्यधिक  ऋणी  देशों  का

 पात  60.8 2८  इसकी  तुलना  नहीं  वी  जा  सकती  ।
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 झी  बीरसेन  :  यदि  दूसरों  के  मुकाबले  हमारा  ज्यादा  है  तो  कोई  सन्‍्तोष  की  बात

 नहीं  है  ।

 श्री  एस०  बी०  सनन्‍्तोष  की  बात  है  या  मैं  यह  बताना  चाहता  हू  कि  हम
 किसी  जाल  में  नहीं  फेस  रहे  हैं  ।

 ।
 ]

 दूसरा  मुद्दा  ऋण  की  वापसी  के  बारे  में  है  ।  सकल  राष्ट्रीय  उत्णद  का  यह  1.8 %  है
 जबकि  अत्यधिक  ऋणी  देशों  में  1986  में  यह  4.9%  ऋणग  पर  ब्याज  को  वर्तमान  बसूली
 जमा  निर्यात  जमा  अप्रत्यक्ष  से विभाजन  करने  पर  यह  9.5%  है  जबकि  उनके  मामले  में  यह  राशि
 18.7%  %

 है  ब्याज  को  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  से  विभाजित  करने  पर  यह  0.7%  बंठता  है  जबकि
 उनके  मामलों  में  यह  3.2%  है  सावंजनिक  और  सावंजनिक  रूप  से  गारन्‍्टी  प्राप्त  कुल  ऋण  में  से
 रियायती  ऋण  का  प्रतिशत  6.8  है  जबकि  उनके  मामले  में  यह  5.6%  1986-87  के  विश्व
 बेंक  के  तुलनात्मक  आंकड़े  जो  उपलब्ध  इसमें  सभी  ऋण  दाताओं  द्वारा  भारत  से  नए  ऋणों  पर

 लिए  जाने  वाले  वाले  औसत  ब्याज  की  दर  5.1%  है  जबकि  अत्यधिक  ऋणी  देशों  के  मामले  में
 यह  7.9%

 क्री  रधुतस्दन  लाल  भाटिया  :  जहां  निजी  क्षेत्र  के  लोगों  के  विदेशों  से  संयुक्त  व्यापारिक
 सम्बन्ध  वहां  इनकी  क्या  आवश्यकता  है  ?

 श्री  बी  अव्हांण  :  इसमें  समूचे  बाह्य  ऋण  को  उचित  रूप  से  जोड़  लिया  गया  मैं
 तो  निश्चित  रूप  से  यही  कि  यह  सोचने  की  कोई  ग्रुजाइश  नहीं  है  कि  हम  ऋण  के  जाल  में
 फंसने  जा  रहे  यद्यपि  हमें  भो  इस  बारे  में  सचेत  रहना  अन्य  देशों  से  ऋण  लेने  के  लिए
 मैं  उस  संभावना  से  इन्कार  नौरीं  कर  सकता  ।  यह  सम्भव  है  कि  हम  उस  तरह  का  ऋण  लेने  का
 प्रयास  करें  ।  यदि  इसका  सही  तरह  से  उपयोग  नहीं  किया  जाता  तो  हमें  उस  तरह  की  स्थिति  का
 सामना  करना  पड़  सकता  है  ।

 हमें  इसकी  प्री  जानकारी  हम  यह  भी  जानते  हैं  और  हम  इस  बारे  में  सचेत  भी
 हैं  ताकि  हम  उस  स्थिति  में  न  पहुँच  जाए  ।

 अगला  मुद्दा  बचत  द्वर  के  बारे  में  दुर्भाग्य  से  हमने  छठी  योजना  करीब  24%
 बसत  के  अधधार  पर  व्यापक  रूप  से  शुरू  की  परन्तु  बचत  दर  गिर  गई  है  और  इसी  कारण
 हम  पायेंगे  कि  बचत  की  तीन--चार  योजनाएँ  बनाई  गई  हैं  जिनकी  विशेष  रूप  से  घोषणा  की  गई
 है  और  इनमें  बचत  करने  वाल  को  विशेष  ब्याज  दिया  गया  इसका  उद्देश्य  यही  है  कि  राज्य
 सरकारें  इन  योजनाओं  तथा  इसके  अन्तग्रंस्त  समूचे  तन्‍्त्र  का  सही  उपयोग  कुछ  लोग  मुझसे
 पूछ  रहे  हैं  कि  इस  वः;त  योजना  को  केवल  सरकारी  कमंचारियों  तक  ही  सीमित  क्‍यों  रखा

 आप  इसे  सावंजनिक  क्षेत्र  5  कम  चारियों  पर  भी  लागू  क्‍यों  नहीं  करते
 ?”

 वे  भी  तो  एक  तरह
 से  सरकारी  कमंचारी  ही  क्या  हम  इस  योजना  को  उन  पर  लागू  कर  सकते  हैं  यह  एक  ऐसा
 मुद्दा  है  जिसके  प्रति  हमें  सहा  भूतिपृर्ण  रवेया  अपनाना  होगा  ताकि  वे  भी  करके  विकास  के
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 मामले  में  राष्ट्र  की सहायता  कर  सकें  ।  ये  दो  उद्देश्य  हमारे  सामने  हैं  और  मुझे  पूरा  विश्वास  है
 कि  सरकारी  कमंचारियों  के  लिए  जो  कुछ  किया  गया  यदि  उसे  उन  लोगों  पर  भी  लागू  किया

 जाए  तो  वे  भी  इसका  पूरा  फायदा  उठा  पायेंगे  ।  इसका  विस्तार  से  पता  लगाना  मैं  इस
 समय  यह  नहीं  कह  सकता  कि  योजना  का  स्वरूप  क्‍या  होगा  और  इसका  ब्यौरा  क्‍या  इन  बातों
 पर  हमें  विचार  करके  ब्यौरा  तैयार  करना

 केवल  एक  मुददा  ऐसा  है  जिसके  बारे  में  मैं  आपको  स्थिति  स्पष्ट  करना  चाहूगा  और  मैंने

 ऐसा  ही  किया  है  ।  यह  गलतफहमी  पैदा  की  गई  थी  कि  हमने  सभी  मदों  पर  शुल्क  5%  बढ़ाया  है
 इस  आम  घारणा  के  विपर्र  त  हमने  सभी  वस्तुओं  पर  5%  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  नहीं  बढ़ाया  है  ।
 केवल  कुछ  मर्दे  ऐसी  हैं  जिन  पर  विशेष  दर  से  शुल्क  लगायी  गयी  है  ।

 यह  देखा  गया  है  कि  जहां  ऐसी  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  पिछते  कुछ  वर्षो  में  वृद्धि  हुई  वहां
 मूल्य  वृद्धि  के  अनुरूप  विशिष्ट  दर  में  परिवर्तन  नहीं  कियो  गया  वजट  से  पृ  विशिष्ट  दरों  में
 5%  वृढि  करके  इन  वस्तुओं  की  दरों  की  नई  तालिका  बनाने  का  स  किया  गया  अतः

 मुझे  यही  एक  स्पष्टीकरण  देना  है  क्‍योंकि  बहुत  से  लोगों  को  यह्‌  गलतफहमी  हो  गई  थी  और
 गलत  अफवाहें  फंलाई  जा  रहीं  थी  कि  सरकार  द्वारा  5%  वृद्धि  करने  का  प्रयास  किया  गया
 अतः  बड़ी  मात्रा  में  उपभोग  की  वस्तुओं  जंसे  वनस्पति  सूत
 और  सूती  वस्त्र  तथा  बिजली  के  बल्वों  पर  शुल्क'न  लगाने  के  सम्बन्ध  में  भी  सावधानी  बरती  गई

 थी  ।  5%  वृद्धि  से  एक  वर्ष  में  करीब  220  करोड़  रुपए  राजस्व  प्राप्त  होने  का  अनुमान  यह
 राजस्व  मुख्यतः  सोडा-बाटर  हस्त  निर्मित  सूत  और  रेगों  से
 प्राप्त  होगा  ।  अतः  मेरे  विचार  से  इस  बात  को  ठीक  से  समझा  नहीं  गया  था  और  वास्तव  में
 विभिन्‍न  वर्गों  के  लोगों  के बीच  यह  गलतफड़्मी  हो  गई  थी  कि  हमने  उस  तरह  की  व्‌ढ़ि  की

 केवल  एक  मुह  और  है  जिसका  उल्लेख  करके  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  कर  दू  गा  और  वह
 है  कुछ  स्पष्टीकरणों  के  ब,रे  में  जो  वास्तव  में  बहुत  जरूरी  विशेषकर  कृषि  के  मामले  में  कृषि

 के  लिए  हमने  4000  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  राशि  रखी  है  और  दर  14%  से  घटाकर  12९६
 कर  दी  अतः  हमने  ऐसा  करने  का  प्रयास  किया  है  और  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  इससे  क/फी
 लोग  फायदा  उठा  पायेंगे  ।  जो  लोग  लघु  और  सीमॉत  कृषक  की  सीमा  में  आते  उनके  मामले  में
 सभी  बैंकों  को  निर्देश  दिये  गये  हैं  कि  उन्हें  उनसे  मूल  राशि  से  अधिक  वधूल  नहीं  करना  चाहिए  ।
 इसे  ही  हम  बसमबुषट  कहते  हैं  ।  ब्याज  मूल  राशि  से  अधिक  नहीं  होता  अर्थात  यह  100
 प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होना  ।  रिजवं  बैंक  ने  लघु  ओर  सीमांत  कृषकों  के  मामले  में  यह
 निर्देश  दिया

 कृषि  आय  से  संबंधित  संशोधन  उपबंध  के  बारे  में  मैं  एक  स्पष्टीकरण  देने  का  प्रयास  कर
 रहा  हूं  ।

 1
 अप्रेल

 1970  से  कृषि  भूमि  के  स्थानॉतरण  से  होने  वाले  लाभ  पर  कर  नहीं
 लगाया  जाता  था  क्‍योंकि  कृषि  भूमि  को  आय  कर  अधिनियम  को  धारा  2  (  में

 आस्तिਂ  की  परिभाषा  में  नहीं  रख्वा.गया  हैं  |  धारा  2  के  खंड  14  के  उपखंड  (iii)
 के  संशोधन  के  कारण  ।  अप्रैल  1970  से  नगरपालिका  या  छावनी  बोर्ड  के  क्षेत्राधिकार
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 एस०  बी०

 में  आने  वाले  किसी
 भी  क्षेत्र  जन  संख्या  10  हजार  से  कम  न

 में  स्थिति
 अथवा  किसी  नगर  पालिका  या  छावनी  वोर्ड  की  सीमाओं  के  बाहर  के  क्षेत्र
 संख्या  10  हजार  से  कम  न  केन्द्र  सरकार  द्वारा  निर्धारित  ऐसी  सींमाओं  से
 अधिकतम  8  किलोमीटर  दूरी  स्थित  कृषि  भूमि  की  आस्तिਂ  की  परिभाषा
 में  शामिल  किया  गया  है  और  इसलिए  ऐसी  कृषि  भूमि  के  स्थानांतरण  से  होने  वाले  किसी
 तरह  के  फायदे  को  पूजीगत  लाभ  कराधान  के  क्षेत्राधिकार  में  गया

 कुछ  न्यायालयों  ने  माना  है  कि  कृषि  भूमि  की  बिक्री  से  होने  वाले  कृषि  आय  का
 अंश  हैं  और  इसलिए  आयकर  अधिनियग  की  धारा  10  के  अन्तगंत  इसे  कर  से  छूट  प्राप्त
 है  ।  कुछ  न्यायालों  ने  माना  है  कि  ऐसी  आय-कर  योग्य  सर्वोक््च  न्यायालय  के  निर्णय
 से  इस  न्यायिक  अपवाद  के  निपटारे  में  काफी  समय  लग  सकता  है  तब  तक  कानून  में
 श्चितता  बांछनीय  नहीं  होगी  ।  इसलिए  युक्तियुक्त  उप्राय  के  रूप  यह  प्रस्ताव  है  एक
 स्पष्टीकरण  स्थापित  करके  यह  स्पष्ट  किया  कि  उपयुक्त  भूमि  के  स्थानातंरण
 से  हुए  पूजीगत  लाभ  को  आय-कर  अधिनियम  की  धारा  2  के  अथं  में  नहीं
 माना  जाएगा  ।”

 हमारा  यह  निर्णय  बहुत  महत्वपूर्ण  है और  अब  वे  की  परिभाषा  से  बिलकुल  बाहर
 हो  जायेंगे  ।  कृषक  को  इस  भूमि  से  जो  बहुमूल्य  भूमि  हो  सकती  लाभ  प्राप्त  होगा  और  इसलिए
 वह  ऐसी  कृषि  भूमि  की  बिक्री  से  होने  वालो  आय  का  पूरा  लाभ  प्राप्त  करने  का  अधिकारी

 होगा  ।

 मुर्गी  पालन  के  क्षेत्र  में  हमने  अपवाद  किथा  उस  क्षेत्र  में  हमने  कुछ  रियायतें  दी  हैं  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  यह  मुद्दा  उठाया  था  कि  डेरी  क्षेत्र  में  भी  ऐसी  ही  रियायतें  क्‍यों  नहीं
 दी

 जाती  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  को  यह  अश्वासन  दे  सकता  हू  कि  यदि  वे  की  १रिभाषा  पढ़
 तो  वे  समझ  जायेगे  कि  में  भी  शामिल  है  ।  इसलिए  चू  कि  को  छूट  दी  गई

 डरीਂ  क्षेत्र  को  भी  स्वतः  ही  छूट  मिल  जाती  यही  कारण  है  कि  मुर्गी  पालन  और  डरी

 दोनों  को  छूट  दी  गई  यह  इसकी  दूसरी  विशेषता  है  जो  माननीय  सदस्यों  को  समझनी

 क्री  ए०  चाल्स  :  मछली  पालन  के  बारे  में  आप  क्या  कहेंगे  ?

 श्रो०  एस०  बो०  चब्हाण  :  मछली  पालन  के  बारे  में  मुझे  आपसे  सहानुभूति  किन्तु
 जब  तक  मेरे  पास  पूरा  ब्यौरा  न  मेरे  लिए  यहां  पर  कोई  घोषणा  करना  ठीक  नहीं
 वित्त  विधेयक  क  )  अश्तिम  रूप  देने  से  मैं  निश्चित  रूप  से  उस  मामले  की  जांच
 बशतें  कि  उनके  पास  द्रालर  न  हो  ।

 यदि  उनके  पास  द्वालर  न  हो  -  साधारण  मछआरों  के  मामले  में  हम  उनकी  हर  प्रकार  से

 सहायता  करने  को  तंयार  हैं  किन्तु  हमें  इसके  लिए  पूरा  उयौरा  तेयार  करना  होगा  ||

 मैं  इस  सदन  को  फिर  आश्वासन  देता  हूਂ  कि  कुछ  ऐसी  योजनाएं  हैं  जो  रोजगार
 के  नए  अवसर  पैदा  करने  के  उद्देश्य  से  जानबूझ  कर  तैयार  की  गई  है  ।  इनमें  से  एक  नेहरू  योजना
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 है  ।  दो  योजनाओं  का  विलय  एक  अग्य  योजना  दें  ।  तीसरो  बात  यह  है  बहुत  सी  योजनाएं
 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  के  झन्‍्ड़े  तले  त॑यार  ही  रहे  अधिकांश  सदस्यों  को  यह  पता  होगा
 कि  यह  काफी  हद  तक  रोजगार  उत्पन्न  करने  वाला  संगठन  यदि  प्रत्येक  गांव  के  खादी  तथा
 प्रमोद्योग  आयोग  के  यूनिट  तो  मुझे  विश्वास  है  कि  उस  क्षेत्र  में  बेरोजगारी  को  समस्या  हल
 हो  जाएगी  और  उस  क्षेत्र  के लिए  किसी  नई  यौजना  की  आवश्यकता  नहीं  होगी  ।  किन्तु  दुर्भाग्य  से

 हमारी  कुछ  प्राथमिकताए  अब  कुछ  ऐसे  लोग  हैं  वास्तत्र  में  जिनकी  बहुत  मांग  किन्तु  हमें
 बाबूगी री  वाले  काम  चाहिए  ।  युवा  लोगों  को  केवल  ऐसे  काम  चाहिए  ।  वे  खेतों  में  काम  नहीं  करना
 चाहे  भले  ही  वो  आपको  100  रुपये  प्रतिदिन  देने  को  तैयार  हैं  किन्तु  आप  केवल  बाबुओं  वाला
 काम  करने  को  तैयार  हैं  और  खेतों  में  काम  करने  को  त॑यार  नहीं  हैं  क्योंकि  हमारे  में  यह  भावना  घर
 कर  गई  है  कि  इस  प्रकार  का  शारीरिक  श्रम  का  काम  एक  व्यक्तिकी  प्रतिप्ठा  को  कम  करना
 इस  रवंये  को  बदलना  होगा  ।  और  आप  पाए  गे  कि  गांवों  और  शहरी  क्षेत्रों  में  रोजगार  के  पर्याप्त
 अबसर  उपलब्ध  हैं  ।  खादी  और  ग्रामौद्यौग  एक  अन्य  क्षेत्र  है  जहां  काफी  रोजगार  पैदा
 किया  जाने  वाला  है  ।

 न्‍ीसरा  क्षेत्र  आव।स  सम्बन्धी  गतिविधियों  का  है  जिसे  हमने  बढ़ावा  दिया  जीवन  बीमा
 निगम  की  एक  आवास  योजना  है  ।  हमारे  यहां  आवास  वित्त  निगम  है  ।  हमने  जो  आबास  बँक
 स्थापित  किया  बह  समाज  के  छोटे  वर्गों  को  धन  देगा  ।  और  अन्य  सभी  बेकों  से  भी  आवासीय
 प्रयोजनों  के लिए  ऋण  देने  के  लिए  कहा  गया  है  ।  आवात  क्षेत्र  में  भी  रोजगार  की  काफी

 ।  हट बनाए
 इस  हमने  इस  बजट  में  जो  तीन  व  चार  योजनाएं  रखी  उनसे  काफी  रोजगार

 उत्पन्न  होगा  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  जिस  प्रकार  के  सहयोग  की  मैं  माननीय  सदस्यों  से  आशा  करता
 उससे  हम  एक  वातावरण  तैयार  कर  पाएंगे  जिध्में  अम  गरीब  प्रामीण

 क्षेत्रों  में रहने  वाले  शहरों  में  झोंपड़ियों  में  रहने  वाले  लोगों  को  यह  महसूस  हो  कि  वह  भी
 समाज  के.अग  हैं  और  समाज  उनकी  देखभाल  के  लिए  हमें  इस  मामले  में  इस  प्रकार  का

 दृष्टिकोण  अ५नाना  होगा  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  हम  सभी  माननीय  सदस्यों  के  सहयोग  से  इस
 प्रकार  का  वातावरण  तेयार  करने  में  सफल  होंगे  ।

 अब  मैं  इस  बजट  पर  सभा  की  स्वीकृति  चाहता  हू  ।

 अत  बुजमोहन  सहस्ती  :  मैं  एक  बात  क्षेत्रीय  विषमता  के  बारे  में  कहना  चाहता  हू  ।
 माननीय  मन्त्री  महोदय  ने  उन  उपायों  का  जिक्र  किया  है  जो  उन्होंने  किए  हैं  जिनमें  गाडगिल
 फामू  ला  में  सौफ्ट  प्लान  क्षेत्रीय  आयोग  शाभिल  हैं  ।  इस  सब  के  बाबजूद  कया  में
 मन्त्री  महोदय  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  क्या  क्षेत्रीय
 असमानता  में  कोई  अनुबोधक  परिवतंन  आया  है  ?  यदि  नहीं  तो  मैं  जानना  चाहता  हू  कि  वित्त
 मन्त्री  द्वारा  और  क्‍या  नई  नीतिअपनाई  जा  रही  है  क्‍योंकि  राष्ट्रपति  ने  अपमे  अभिभाषण  में
 सन  दिया  है  कि  आठवी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  क्षेत्रीय  असन्तुलन  को  समाप्त  करने  के  लिए
 भरसक  प्रयत्न  किए  जाए  गे  4

 हां  तक  लघु  और  सीमान्त  किसानों  का  सम्बन्ध  है  दाम  दुपत  उन्हें  उपलब्ध  नहीं  होगा  ।
 मन्त्री  महोदय  से  यह  जानकर  प्रसन्नता  हुई  किन्तु  क्या  मैं  जान  सकता  हूਂ  कि  एक  छोटा

 निदेशक  एक  ऐसा  व्यक्ति  जो  रिक्शा  खरीदता  है  उससे  चक्रवृद्धि  ब्याज  नहीं  लिया  जाएगा  और  दाम

 दुपत  उसे  उपलब्ध  कराया
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 प्रो०  एन०  जी०  माननीय  वित्त  मन्त्री  और  उनके  सहयोगियों  को  बधाई  देता  हूं
 क्योंकि  उन्होंने  कुशलता  से  बजट  के  विभिन्‍न  पहलुओं  की  व्याख्या  की  है  और  विशेष  कर  यह  मुद्दा
 जिसके  लिए  वह  उत्त  रदायी  है  और  जिस  पर  इतना  विवाद  और  बहस  हुई  है  अर्थात  उन्होंने  राजस्व

 प्रयोजनों  के  लिए  सभी  आरक्षित  भण्डारों  का  प्रयोग  क्‍यों  किया  है  ।  उन्होंने  अत्यन्त  संतोषजनक  उत्तर

 दिया  मेरे  माननीय  मित्र  ने  कहा  है  कि  हम  उसे  बेकार  क्‍यों  पड़ा  रहने  दें  जबकि  सरकार  को

 कर्ज  लेना  पड़ता  है  और  बजट  के  कारण  मुद्रा  स्फिति  होती  है  ।  मैं  उनकी  इस  ईजाद

 के  साहस  पर  बधाई  देता  हू  ।

 दूसरे  महाराष्ट्र  सरकार  ने  भारत  में  पहली  बार  प्रत्येक  परिवार  के  एक  बालिग  सदस्य  को

 रोजगार  देने  का  आश्वासन  दिया  है  ।  पं  नहीं  जानता  कि  उस  समय  मेरे  आदरणीय  मित्र  उस

 कार  के  प्रधान  थे  या  नहीं  ।  मैं  महाराष्ट्र  सरकार  को  बधाई  देता  हू  ।  किन्तु  भारत  सरकार

 सम्पूर्ण  देश  में  इसी  का  विस्तार  करना  चाहती  हम  चाहते  हैं  कि  भारत  सरकार  अपने  मार्ग

 दर्शन  तथा  अन्य  राज्य  सरकारों  तथा  संसद  सदस्यों  के  मार्ग  दर्शन  के  लिए  महाराष्ट्र  की  उस  योजना
 के  क्रियान्वयन  के  बारे  में  एक  रिपोर्ट  प्रकाशित  करें  ।

 ब्वीसरे  मेरे  मित्र  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अधिकाधिक  रोजगार  संभावनाओं  के  ब।रे  में  ठीक  ही

 कहा  है|  मूत्े  विश्वास  है  कि  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  हथक  रघा  बुनकरों  की  हालत  बड़ी
 खराब  है  और  काफी  बुनकरों  ने  आत्महत्या  भी  की  उनमें  से  बहुत  से  लोग  लम्बे  समय  तक

 कुपोष
 गण  और  बेरोजगारी  के  कारण  भी  मर  गए  हैं  ।  मैं  चाहता  हूँ  कि  मेरे  मित्र  उन  लोगों  सम्पूर्ण

 हथकरघा  उ  द्योग  की  सहायता  का  कोई  तरीका  अविलम्ब  खोजे  ।  इस  उद्योग  में  लगे  लाखों  लोग

 वर्षों  से  अपने  उन्हीं  कच्चे  पक्के  घरों  मं  ही  रहते  चले  आ  रहे  नई  योजनाओं  के

 माध्यम  से  उन्हें  अपने  मकान  बनाने  के  लिए  विशेष  सुविधाएं  दी  जाए  ।

 डा०  कृपा  सिन्ध  भोई  :  उपाध्यक्ष  मन्‍्त्री  महोदय  को  निश्चित  रूप

 से  बधाई  मन्त्री  महोदय  ने  श्री  माधवराव  सिन्धिया  को  बधाई  दी  किन्तु  मेरे

 विचार  से  हम  संसद  सदस्य  उन्हें  इसलिए  बधाई  नहीं  दे  रहे  हैं  कि  पिछले  वर्ष  उन्होंने  38%
 योजना  सहायता  प्राप्त  की  थी  और  इस  वर्ष  यह  घट  कर  32%  हो  गई  मैं  राशि  के  रूप  में

 सहायता  की  जिक्र  कर  रहा  हू  ।  यदि  पिछले  वर्ष  उन्होंने  अपने  मन्त्रालय  के  लिए  38%  प्राप्त  किया

 था  तो  इस  वर्ष  उन्हें  वित्त  मन्त्री  स ेकहना  चाहिए  था  कि  कम  से  कम  वही  स्तर  बनाए

 उदाहरण  के  लिए  मैं  तालचर  रेललाईन  की  बात  कर  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  किसी  व्यक्तियत  ब।त  की  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।  समय  कम  है
 और  मुझे  इसे  पूरा  करना  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 मुझे  यह  पूरा  करना  मैं  पूरी  वहस  किर  से  आरम्भ  नहीं  कर

 सकता  ।

 कृपा  सिन्धु  भोई  :  कृपया  मेरी  बात  सुनें  उस  क्षेत्र  से  ।  अरब  रुपए  के  दीरों
 और  जवाहरात  की  तस्करी  होती
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  अगली  मद  पर  बोल  सकते  वह  इन  सब  प्रश्नों  का  जबाब

 नहीं  दे  सकते  ।

 कृपा  सिस्धु  भोई  :  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  की  आन्तरिक  संसाधन  जुटाने  में  मदद  कर  रहा
 हू  ।  वह  100  करोड़  रुपए  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कोई  दूसरी  बात  नहीं  ।  यदि  आप  ऐसी  बातें  कहते  रहे  तो  मैं  आपको

 अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।

 )

 कृपासिस्धु  भोई  :  परमाणु  संयंत्र  पर  वे  लगभग  150  करोड़  रुपए  खर्च  कर  रहे  हैं
 लेकिन  इससे  लोगों  के  मरने  की  अशशंका  है  क्योंकि  ताप  नाभिकीय  दुघंटना  हो  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इन  बातों  की  अनुमति  नहीं  दे  सकता  हूँ  ।  जो  आप  पूछ  रहे  हैं  यह
 कोई  स्पष्टीकरण  नहीं  है  ।

 “

 श्री  हाफिज  मोहम्मद  सिदृदीक  :  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  यह  मालूम  करना

 चाहता  हूं  कि  विदेश  जाने  वाले  यात्रियों  पर  टैक्स  लगाने  की  जो  बात  कया  जो  लोग  हज  करने
 के  लिए  उनके  ऊपर  भी  यह  टेक्‍स  लगाया  जायेगा  या.वे  उससे  मुस्तसना  होंगे  ?

 श्री  तीरसेन  :  मैं  मन्त्रीजी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  वे  वही  नियम  लघु  उद्योगों
 और  रुश्ण  उद्योगों  पर  भी  लागू  करेंगे  जो  किसानों  पर  लागू  करते  अर्थात  कुल  ब्याज  की  मूल
 घन  से  अधिक  राशि  वसूल  नही  करेंगे  ?

 मुददा  ऐसी  के  सम्बन्ध  में  था  जो  अब  छोटे  तथा  मझले  भू  स्वामियों  पर  लागू  को  जाती
 ऐसी  ही  योजना  रिक्शा  चालकों  के  लिए  भी  लागू  की  जा  रही  मेरे  पास  कोई  उपलब्ध

 जानकारी  नहीं  किन्तु  एक  ऐसी  योजना  है  जो  समाज  के  कमजोर  वर्गो  की  सहायता  करती
 सभी  कमजोर  वर्गों  से  ब्याज  भी  विभेदी'दर  वसल  की  जाती  है  किन्तु  मुझे  पूरा  यकीन  नहीं  है
 कि  क्‍या  इसके  अन्तगंत  सभी  रिक्शाचालाक  भी  आते  हैं  ।  यह  एक  ऐसा  मुद्दा  है  जिसके  बारे  में  मुझे
 तथ्यों  का  पता  लगाना  पड़ेगा  और  फिर  मैं  सदस्य  महोदय  को  जानकारी  दे  राकता  हूं  ।

 3.00  प

 श्री  एस०  बी०  चब्हाण  :  माननीय  सदस्य  श्री  महन्ती  ने  दो  मुद्दे  उठाये  थे  ।  एक

 मुझे  बुनकरों  से  प्री  सहानुभूति  है  ।  मुझे  इस  बत  की  जानकारी  है  कि  ऐसे  बहुत
 सारे  बुनकर  हैं  जिनकी  स्थिति  वास्तव  में  बहुत  खराब  मैं  यह  भी  जानता  हूं  कि  कुछ  वर्ग  ऐसे
 भी  हैं  जो  इन  गरीब  बुनकरों  का  शोषण  कर  रहे  जो  भी  राशि  सरकार  द्वारा  राजसहायता  के
 रूप  में  उपलब्ध  की  गई  किसी  ने  उसका  दुरुपयोग  कित्ाा  निश्चय  ही  मैं  इस  तथ्य  का
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 एस०  बी०

 पता  लगाऊंगा  ।  मेरे  पास  कोई  बनी  बनाई  नहीं  किन्तु  मैं  वस्त्र  मन्त्रालय  से  जानकारी
 प्राप्त  करने  का  प्रयास  करू  किन्तु  निश्चय  ही  इस  वर्ग  को  सहायता  मिलनी  चाहिए  और  इस
 बात  को  अच्छी  तरह  से  समझा  जाना  चाहिए  ।  किन्तु  मैं  यह  नहीं  कह  सकता  हूं  कि  इस  मामले  में
 तत्काल  क्‍या  कार्यवाही  की  जाएगी  और  यह  योजना  के  स्वरूप  और  इसके  समग्र  वित्तीय॑  परिणामों
 पर  निर्भर  करता

 माननीय  सदस्य  ने  जो  मुद्दा  अन्त  में  उठाया  वह  यह  है  कि  मैंने  जो  अपने  साथी  रेल  मन्‍्त्री
 को  बधाई  दी  उन्हें  इस  बात  पर  आपत्ति  यह  इसलिए  है  कि  वहाँ  एक  विशेष  लाइन  है
 जिसके  लिए  मैंने  उन्हें  बधाई  दी  है  ।  यह  तथ्य  अपने  आप  में  गव॑  की  बात  है  कि  जितने  माल  का
 पारेयण  किया  जाता  वह  योजना  के  दौरान  उठाए  जाने  से  दुगना  है  |  इसी  कारण  से  मैंने  उन्हें
 बधाई  दी  है  ।  यह  तो  देश  के  समग्र  हित  में  है  और  माल  ढुलाई  में  निश्चत  दर  पर  वृद्धि  हुई  है
 ताकि  अधिक  राशि  प्राप्त  हो  और  उन  सभी  रेल  लाइनों  के  लिए  इस  राशि  का  अपेक्षित  उपयोग
 किया  जा  सके  ।  यह  राष्ट्र  के  हित  में  है और  इसलिए  मैंने  उपहें  इस  मामले  में  उनके  द्वारा  किए
 गए  अच्छे  काम  के  लिए  जानबूझ  कर  बधाई  दी  है  ।

 )

 श्री  बजमोहन  महन्ती  :  मेरा  प्रश्न  रुग्ण  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  था  ।

 :  श्री  एस०  बी०  चव्हाण  :  रुग्ण  उद्योगों  के  मामले  में  भी  हमारे  पास  आई०  बी०  आर०  आई०
 तंत्र  उपलब्ध  हैं  और  हम  इस  मामले  की  जांच  कर  रहे  हैं  ।  उन्होंने  हमें  एक  प्रस्ताव  दिया  है  और

 यह  अलग-अलग  योजनाओं  के  गुणों  पर  निर्भर  करता  एक  वर्ग  के  तौर  पर  मैं  यह  नहीं
 कह  सकता  हूं  कि  प्रत्येक  व्यक्ति  को  ब्याज  की  रियायती  दर  दी  जायगी  किन्तु  रुग्ण  उद्यौग  को  पुनः
 आरम्भ  करने  के  लिए  यदि  यह  एक  व्यवहायं  इकाई  है  और  यदि  केन्द्र  की  सहायता  के  बिना  इसे

 आरम्भ  नहीं  किया  जा  सकता  तो  निश्चय  ही  हमने  ऐसी  रुग्ण  इकाइयों  को  सहायता  देने
 की  जिम्मेदारी  ली  है  यह  नीति  सम्बन्धी  मामला  है  जिसके  बारे  में  हसने  निर्णय  लिया  यदि

 यह  एक  रुग्ण  इंकाई  चाहे  व्यवहायं  हो  या  तो  इसको  सहायता  देने  के  मामले  में  मैं  ऐसा

 नहीं  कर  सकता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  वर्ष  1989-90  के  लिए  लेखानुदानों  की  मांगों  को
 सभा  में  मतदान  हेतु  रखता  हूं  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 काये  सूची  के  स्तम्भ  4  भें  मांग  संख्या  |  से  28,  30,  31,  33  से  86,88,  90  से
 95  के  सामने  दिखलाये  गए  मांग  शीर्षों  के  सम्बन्ध  में  31  1990  को  समाप्त  होने
 वाले  वर्ष  के  दौरान  होने  वाले  खर्चों  की अदायगी  करने  के  लिए  या  के  सम्बन्ध  में  कार्य

 सूची  के  स्तम्भ  5  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूजी  लेखा  सम्बन्धी  राशियों  से  अनਂ
 घिक  सम्बन्धित  राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से  लेखे  राष्ट्रपति  को  दी  जायें  ।””

 प्रस्ताथ  स्वी हुत  हुआ  ।
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 लोक  सपा  द्वारा  स्वीकृत  वर्ष  1989-90  के  लिए  लेखानुवानों  की  माँग
 राजस्व

 रु

 कृषि  मम्त्रालय

 कृषि
 2.  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  की

 अन्य  सेवायें
 3.  कृषि  अनुसंधान  और  शिक्षा  विभाग
 4.  ग्रामीण  विकास  विभाग
 5.  उबरक  विभाग

 मागर  विमानस  मन्‍्त्रालय

 6.  नागर  विभानन  विभाग
 7.  पर्यटन  विभाग

 जबाणिज्य  मम्त्रालय

 8.  वाणिज्य  विभाग
 9.  पूति  विभाग

 संचार  मस्त्रालय

 संचार  मन्त्रालय
 डाक  सेवायें

 दूर  संचार  सेवायें

 रका  मम्तालय
 रक्षा  मन्त्रप्लय
 रक्षा  पेंशनें
 रक्षा  सेवायें-थल  सेना
 रक्षा  सेवायें-तौ  सेना
 रक्षा  सेवायें-वायुसेना
 रक्षा  आयुध  कारखाने
 रक्षा  सेवायें  पर  प्‌जी  परिव्यय

 उर्जा  भस्खालय

 20.  कोयला  विभाग

 विद्युत  विभाग
 22.  गेर-पा  रम्पारिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग

 पर्यावरण  और  बन  मम्त्रालय

 23.  पर्यावरण  और  वन  मन्‍्त्रालय

 रुपए  8,15,00,000

 70,79,00,000

 56,77,00,000
 38,50,00,000

 292,88,09,000
 -3,79,00,000.

 पक
 204,79,00,000
 529,53,00,000

 1128,59,00,000
 130,75,00,000
 224,93,00,000

 23,35,00,000
 -.
 24,75,00,000

 23,35,00,000

 24,75,00,000  *

 35,11,00,000  /

 सामान्य वजट

 सामान्य  बजट  -........  सामान्य  चर्चा-जारी डकसससफफकसससस-ोल  अि>नतत  ऑऑिजननिनन  -++>«००->>  .  -........

 पूणी
 3,34,00,00  रुपए  25,88,00,000

 -  3,34,00,00

 25,88,00,000

 5,00,000
 3,01,00,000

 28,24,00,000
 8,03,

 28,24,00,000

 8,03,00,000
 364,58,00,000

 29,33,00,000

 649,08,00,000

 250,83,00,000
 332,87,00,000

 55,00,000
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 विदेश  सम्त्रालय

 24.  विदेश  मन्त्रांखय

 वित्त  सम्त्रालय

 खास  और  नागरिक  पूति  मस्त्रालय

 38.
 39.

 आध्थिक  काश  विभाग
 -  सिक्‍का  चिर्माण  अ

 .  बितीय
 संस्थानों  के

 पेंशनें
 0.  राज्य  सरकारों  को  अ

 दायगियां

 तरण

 11%
 श्लौर  स्टाम्प 14  ५  ५९.)

 सरकारी  सेवकों  आदि  को  उधार
 ठयय  विभाग

 .  लेखा  परीक्षा
 राजस्थ  विभाग
 प्रत्यक्ष  कर

 अप्रत्यक्ष  कर

 खाद्य  |
 नागरिक  पूृति  विभाग

 '  शाश  संसाधन  उच्योग  भम्जालय

 40.  खाद्य  संसाधन  उच्योग  मन्त्रालय

 स्थास्थ्य  और  परिधार  कल्याण  मस्त्रालय

 A}.  स्वास्थ्य  विभाग
 42,  पॉरियार  कल्याण  विभाग

 गृह
 43
 44,

 45
 46.
 47. ५

 सन्त्रालय

 ग्‌  हैं  मन्त्रालयं
 मन्जत्थाल

 अुक्षित
 बहू  अन्त्ालत्  का  व्यय
 संस  राज्य  क्षेक्नञों  की  सरकारों  को  अग्वरण

 साल  संसाधन  लिकास  सम्जालय

 48.  शिक्षा  विभाग
 49.  युवा  कार्य  और  लेख  विभाग
 50.  कला  और  संस्कृत्ति
 51.  महिला  और  बाल  विकास  विभाग

 170

 82,89,00,000

 66,66,00,000
 49,17,00,000
 49,34,00,000
 88,74,00,000

 625,94,00,000

 134,30,00,000
 37,48  ,00,000
 29,30,00,000
 32,16,00,000
 51,43,00,000

 395,84,00,000
 4,99,00,000

 2,67,00,000

 3,50,00,000
 206,82,00,000
 42,56,00,000

 253,68,00,000

 49,51,00,000

 17  1989

 10,73,00,000

 24,86,00,000
 30,86,00,000

 811,03,00,000

 17,50,00,000
 30,17,00,000

 42,00,000

 51,00,000
 20,00,00,000
 21,23,00,000

 29,43,00,000
 64,00,000

 1,68,00,000

 27387,00,000
 26,00,000

 1,33,00,000

 24,28,00,000
 24,04,00'000

 5,51,00,000

 13,00,000
 32,00,000

 3,42,00,000
 33,00,000
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 उद्योग  भरतालय

 52.  औद्योगिक  विकास  विभाग
 53.  कम्पनी  कार्य  विभाग
 54.  रसायन  और  पेट्ो-रसायन  विभाग
 55.  सरकारी  उद्यम  विभाग उन

 सुचना  और  प्रसारण  सस्जालय

 56.  सचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय

 57.  प्रमारण  सेवायें

 श्रम  मस्जालय

 58.  श्रम  मन्त्रालय

 विधि  और  स्याय  मस्त्रनालय

 59.  विधि  और  न्याय

 संसदीय  कार्य  मम्तगालय

 60.  संसदीय  कायं  मन्त्रालय

 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मस्त्रालय

 61.  लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय

 62.  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय

 योजना  संत्रालय

 63.  आयोजना
 64.  सांख्यिकी  विभाग

 कार्यक्रम  कार्याग्वयन  संत्रालय

 65,  कार्यक्रम  कार्यान्‍वथन  मंत्रालय

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकों  मंत्रालय

 66.  विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  विभाग

 67.  वैज्ञानिक  और  औद्योगिकी  अनुसंधान  विभाग॑
 68.  जैव  प्रौद्योगिकी  विभाग

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय

 69.  इस्पात  विभाग

 70.  खान  विभाग

 जल-भूतल  परिवहन  संग्रालय

 71.  जल-भूतल  परिवहन

 57,50,00,000
 1,33,00,000
 2,83,00,000
 6,04,00,000

 85,37,00,000

 30,99,00,000

 ,00,000

 6,87,00,000

 6,87,00,000

 6,80,00,000
 6,22,00,000

 6,22,00,000

 38,30,00,000
 37,64,00,000

 8,44,00,000

 8,44,00,000
 26,22,00,000

 4,96,00,000

 ध्षामान्य  बंजट  सामान्य  चर्चा-जारी

 45,34,00,000

 _  1,00,000
 14,01,08,000
 69,90,00,000

 45,00,000
 50,39,  00,000

 54,00,000

 27,53,00,00

 2,08,00,000

 5,26,00,000
 88,00,000
 75,00,000

 24,40,00,000



 ध्षौमान्य  बजट  1989-90  सामान्य  चर्चा-जारी  ः  1989

 72.  सड़कें

 73.  दीपरतम्भ  और  नौवहन
 वस्खोश्रेन  संत्रालय

 नाइक  कह  उकन  उसन्य  पाप साह'फकम कल्याण  जैल  खसधाघन  मश्रालय
 कल्याण  मत्रालय

 79,  कल्याण  मंत्रालय

 80.  परमाणु  ऊर्जा

 न्यूकलीय  विद्युत  योजनाएं
 इलेक्ट्रानिकी  विभाग

 82.  इलेक्ट्रानिकी  विभाग

 सहासागर  विकात  विभाग

 83.  महासागर  विकास  विभाग

 अन्तरिक्ष  विभाग
 84.  अन्तरिक्ष  विभाग

 राष्ट्रपति  और  उप-राष्;पति  के  पृ  लवालय
 और  श्रंध  लोक  सेवा  आयोग

 85.  लोक  सभा

 86.  राज्य  सभा  5

 88.  उप-राष्ट्रपति  का  सचिवालय

 गृह  सन्त्रालय  -  संघ  राज्य  क्षेत्र
 विधान  मंडल

 90.  दिल्‍ली
 अंदमान  और  निकोबार

 92.  दादरा  और  नगर  हथेली
 93.  लक्षद्वीप  ...

 94.  चण्डीगढ़
 95.  दमन  और  दीव

 53,69,00,000

 18,71,00,000

 94,54,00,000.

 16,25,00,000

 29,61,00,000

 13,01,00,000

 54,51,00,000

 $0,33,00,000

 63,11,00,000
 70,70,00,000

 12,76,00,000

 4,82,00,000

 44,

 2,93,00,000

 4,00,000

 20,55,00,000

 4,22,00,000:
 4,84,00,000

 23,67,00,000

 2,43,00,000

 173,64,00,000.  :

 76,55,00,000

 51,88,00,000:

 19,78,00,000
 2  है  27  72,00,000  0

 72,00,000

 3,44,00,000

 60,00,/000

 40,00,00,000
 40,00,00,000

 48,00,000

 48,00,000

 43,93,00,000

 72,73,00,000

 ,00,000

 2,49,
 2,49,  00,000
 6,44,00,000
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 3.03

 वित्त  मस्त्ालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मस्त्री  बो०  के०  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 कि  वित्तीय  वर्ष  1989-90  के  एक  भाग  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से कतिपय
 राशियां  निकालने  के  लिए  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 वित्तीय  वर्ष  के  एक  भाग  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचितः  निधि  में
 से  कतिपय  राशियां  निकालने  के  लिए  उपबन्ध  करने  बाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने
 की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्रो  बी०  के०  गढ़बी  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित##  करता  हूं  ।

 वित्त  सम्त्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  बी०  के०  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं;**

 वित्तीय  वर्ष  1989-90  के  एक  भाग  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  से
 कतिपय  राशियां  निकालने  के  लिए  उपबन्ध  करने  बले  धविवेयक  पर  विचार  किया
 जाये

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 वित्तीय  वर्ष  1989-90  के  एक  भाग  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संबित  निधि  में
 से  कतिपय  राशियां  निकालने  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 जाये  ।

 प्रस्ताथ  स्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  आरम्भ  करते  हैं  :

 प्रश्न  यह

 खंड  2  से  4  और  अनुसूची  विधेयक  का  अंग  बनें  ।

 स्वीकृत  हुआ  ।

 2  से  4  ओर  अनुसूची  विधेशक  में  जोड़  दिए  गए  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न  यह

 छंड  1,  अधिनियस  सूत्र  और  विधेयक  का  पूध  नाम  विधेयक  का  अंग  बनें  ।””

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  ।,  अधिनियम  सूत्र  और  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  लोड़  बिए  गए  ।

 की  सिफारिश  से  पुरःस्थापित/प्रस्तुत  ||
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 श्री  बो०  के०  गढ़बो  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 विधेयक  पारित  किया  जायेਂ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 3.06  भ०  प०

 रेल  अभिसमय  समिति  के  १३वें  प्रतिवेदन  में  अन्तर्विष्ट  सिफारिशों

 के  अनुमोदन  के  बारे  में  संकल्प

 और

 अनुपूरक  अनुदानों  की  माँगें  1989-90

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  रेल  अभिसमय  की  सिफारिशों  के  अनुमोदन
 के  बारे  में  संकल्प  पर  विचार  करेगी  और  1989-90  के  अनुदानों  की  मांगों  और  1988-89  की

 अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगों  के  सम्बन्ध  में  अनुमोदन  पर  चर्चा  तथा  मतदान  आरंभ  करेगी  जिसके

 लिए  2  घंटे  निर्धारित  किए  गए  हैं  ।

 सभा  में  उपस्थित  माननीय  सदस्य  जिनकी  अनुदानों  की  मांगों  के  कटौती  प्रस्ताव  परिचालित
 किए  गए  हैं  यदि  वे  अपने  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  चाहते  हैं  तो  वे  अपनी  पचियां  15  मिनट

 के  अन्द  र-अन्दर  सभा  पटल  पर  भेज  दें  जिसमें  वे  उन  कटौती  प्रस्तावों  की  क्रम  संख्या  लिखें  जिनका
 बे  प्रस्ताव  करना  चाहते  केवल  इन  प्रस्तावों  को  ही  श्रस्तुत  किया  हुआ  माना

 प्रस्त्त  किए  गए  कटौती  प्रस्तावों  की  एक  सची  शीघ्र  ही  सचना-पट  पर  लगाई  जाएगी
 यदि  किसी  सदस्य  को  संची  में  कोई  भिन्‍नता  दिखाई  दे  तो  कृपया  बिना  किसी  बिलम्ब  के  सभापटल

 अधिकारी  की  नोटिस  में  लाए

 अब  श्री  माधवराव  सिन्धिया  प्रस्ताव  करेंगे  ।

 रेल  ममस्तालय  में  राज्य  मम्त्री  माधबराव  :  मैं  प्रस्ताव  करता
 यह  सभा  रेल  उपक्रम  द्वारा  सामान्य  राजस्व  को  देव  लाभांश  की  दर  तथा  रेल  वित्त

 तथा  सामान्‍य  वित्त  से  संबन्धित  अन्य  आनुपंगिक  मामलों  की  समीक्षा  करमे  के  लए  नियुक्त
 रेल  अभिसमय  1985  के  तेरहवें  जो

 22  1989  को  संसद  में

 प्रस्तुत  किया  गया  में  अंतविष्ट  पैरा  9  से  12  में  की  गई  सिफारिशों  का  अनुमोदन
 करती  है  ।”  nk 7

 17  1989  के  भारत  के  राज्यपाल-असाधारण  भाग  2,  खंड  2,  में
 प्रकाशित  ।
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 29  1985  को  लोकसभा  में  पारित  तथा  28  को  राज्य  सभा
 में  स्वीकृति  प्राप्त  संकल्प  के  द्वारा  21  1985  को  रेल  अभिसमय  समिति  का  गठन  किया  गया

 यह  समिति  उपक्रम  द्वारा  फिलहाल  राजस्व  को  देय  लाभांश  की  दर  तथा  रेल  वित्त
 अर्थात  सामान्य  बित्त  से  संबन्धित  अन्य  आनुषंगिक  मामलों  की  समीक्षा  करने  और  तत्संबंधी
 रिशें  करने  के  लिएਂ  सातवीं  योजना  अवधि  (1985-90)  के  लिए  नियुक्त  की  गई  थी  ।

 रेल  मन्त्रालय  ने  चौथा  अन्तरिम  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  था  जिसमें  समिति  से  निवेदन  किया
 गया  था  कि  रेल  अभिसमय  1980  द्वारा  की  गई  सिफारिश  के  अनुसार  सातवीं  पंचवर्षीय
 पोजना  के  लिए  उनकी  अन्तिम  सिफारिश  मिलने  तक  वर्ष  1989-90  के  लिए  रेल  और  सामान्य
 वित्त  के  बीच  वित्तीय  व्यवस्था  जारी  रखने  और  वर्ष  1988-89  के  लिए  उसे  लागू  रखने  का  अनुरोध
 किया  गया  था  जिसके  लिए  समिति  को  ज्ञापन  भी  दिया  गया  रेल  अभिसमय
 1985  ने  इस  बीच  अन्तरिम  ज्ञापन  पर  विचार  किया  है  और  यथा  समय  समिति  की  अन्तिम
 सिफारिशों  के  पश्चात्‌  पूववंब्यापी  समायोजनों  के  अध्यधीन  उसमें  किए  गए  रेल  मन्त्रालय  के  प्रस्तावों

 को  स्वीकार  किया  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  यह  संकल्प  सभा  के  विचार  के  लिए  रखता  हूं
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  संकल्प  प्रस्तुत  हुआ  :

 यह  सभा  रेल  उपक्रम  द्वारा  सामान्य  राजस्व  को  देय  लाभांण  की  दर  तथा  रेल  वित्त
 यथा  सामान्य  वित्त  से  संबंधित  अन्य  आनुषंगिक  मामलों  की  समीक्षा  करने  के  लिये  नियुक्त
 रेल  अभिसमय  1985  के  तेरहवें  जो  22  1989  को  संसद  में

 प्रस्तुत  किया  गया  में  अंतर्विष्ट  पैरा  9  से  12  में  की  गई  सिफारिशों  का  अनुमोदन
 करती  है  ।

 कार्यंसूची  के  स्तम्भ  2  में  मांग  संख्या  ।  से  16  के  सामने  दिखाये  गये  मांगशीर्षों  के
 सम्बन्ध  में  3।  1990  को  समाप्त  होने  वाले  बर्ष  में  भुगतान  के  दौरान  होने  वाले
 खर्चों  को  अदा  करने  के  लिए  काययंसूच्षी  के  स्तम्भ  3  में  दिखाई  गई  राशियों  से  अनधिक
 संबंधित  राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जायें  ।”'

 कार्यसूची  के  स्तम्भ  2  में  दिखाए  गए  मांगशीर्षों  के  संबंध  में  3।  1989  को
 समाप्त  होने  बाले  वर्ष  में  संदाय  के  दौरान  होने  वाले  खर्चों  को  अदा  करने  के  लिए
 सूची  के  स्तम्भ  3

 में  दिखाई  गई  राशियों  से  अनाधिक  संग्रंधित  अनु7रक  राशियां  भारत  की
 संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जायें  :-  मांग  संख्या  4,9,10,12,13,  और  ।6।”
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 लोक  सभा  की  स्वोकृति  के  लिए  प्रस्तुत  वर्ष  1989-90  के  लिए  अनुदानों  की  माँयें

 मांग  की  सं ०  मांग  का  नाम  सदन  की  स्वीकृति  के  लिए
 प्रस्तुत  की  जाने  वांली

 __;  अंनुदान  की  मांग  की  राशि

 Bo 5]
 रेलवे  बोड  9,20,14,000

 2  विविध  व्यय  65,32,07,000
 3.  रेलों  पर  सामान्य  अधीक्षण  और  सेवायें  43  31,93,78,000
 4  रेलपथ  और  निर्माणकार्यों  की  मरम्मत  और  902,20,81,000
 5  रेल  इन्जनों  की  मरम्मत  और  अनुरक्षण  702,15,47,000
 6  और  माल  डिब्बों  की  मरम्मत  और  अनरक्षण  940,83  94,000
 7  संयंत्र  और  उपस्करों  की  मरम्मत  और  अनुरक्षण  482,14,05,000
 8  चालन  व्यय---चल  रटाक  और  उपस्कर  766,38,45,000
 9  परिचालन  व्यय--याताय/त्त  1147,17,71,000

 10  परिचालन  व्यय--ईधन  1433,28,93,000
 11  कमचारी  कल्य/ण  और  सुविधायें  309,05,93,000
 12  विविध  संचालन  व्यय  472,95,76,000
 13  भविष्य  पेंगन  और  अन्य  सेवा-निवति  लाभ  706,35,32,000
 14  निशियों  में  विनियोग  26,21,00,00,000
 15  सामान्य  राजस्व  को  सामान्य  राजस्व  से  लिए  गए

 ऋण  की  अद  यगी  और  अति-पू  जीकरण  का  परिशोधन  856,39,62,000
 16  निर्माण  और  बदलाव

 राजस्व  50,01,74,000
 अन्य  व्यय
 पृजी  5058,65,55,000
 रेलवे  निधियां

 _1886,07,33,900
 886,07,33,000

 लोक  सभा  की  स्थीकृति  प्रस्तत  वर्ष  1988-89  के  लिए
 की  मांगें अन  प्रक  अन  दाम त्रो

 मांग  सं०  मांग  का  नाम  मांग की  रकम  जो  सदन  -

 की  स्वीकृति  के  लिए
 प्रस्तुत  की  जानी  है

 रु०
 4  रेल-पथ  और  की  मरम्मत  और  अनुरक्षण  8,52,92,000
 9  परिचालन  व्यय--यातःयात  19,00,18,000

 10  परिचालन  व्यय--ईंधन  30,82,36,000
 12  विविधि  संचालन  व्यय  5,78,77.000
 13  भविष्य  पेंशन  और  अन्य  सेवा  निवत्ति  लाभ  80,34,29,000
 16  परिसम्पत्तियाँ--ख  निर्माण  तथा  बदलाव

 अन्य  व्यय

 पूजी  1,00,000
 रेलवे  निधि  30,64,18,00
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 उपाध्यक्ष  सहोदय
 :  प्रौ०  नि्ला  कुमारी  शक्तावत  बोलेंगीं  ।

 सिसंला  कुमारी  शक्‍्तावत  :  माननीय  उपाध्यक्ष  में  रेल  मंत्रालय
 की  अनुदान  की  मांगों  का  समंथन  करने  के  लिए  बड़ी  हुई  हूँ  ।  '

 इस  देश  में  रेलवे  एक  सबसे  बड़ा  सावंजनिक  क्षेत्र  का  उद्योग  जिसका  कार्य  बहुत  ही
 व्यवस्थित  तरीके  से  चल  रहा  है  ।  जो  रेलवे  बजट  पेण  किया  गया  वह  इतने  अधिक
 व्यवस्थित  तरीके  से  पेश  किया  गया  कि  उससे  यह  सिद्ध  होता  है  कि  एक  बहत  ही  विवेकशील

 बहुत  सोच-समझ  कर  और  जिम्मेदाराना  तरीके  से  यह  रेलवे  बजट  बनाया  गया  ।  खास
 तौर  से  इसमें  जो  नई  रेलवे  बनाने  की  बात  कही  गई  उसका  मैं  बहुत  अधिक  स्वागत
 करती  हू  और  खास  तौर  पर  रेलवे  मन्‍्त्री  जी  को  अपने  हृदय  की  गहराइयों  से  धन॑यवाद  देना  चाहूगी
 कि  उन्होंने  कोटा  से  चित्तौड़गढ़  तक  बड़ी  लाइन  इतनी  शीघ्र  पूरी  करवाने  में  मदद  की  और  यह

 बहुत  ही  सुखद  आश्चयं  है  क्योंकि  हम  लोग  सोच  भी  नहीं  सकते  थे  कि  31  मार्च  तक  यह  लाइन

 पूरी  हो  पाएगी  परन्तु  मन्त्री  जी  के  सतत  प्रयत्नों  और  इस  विभाग  के  फुर्ती  से  किए  गए  काम  का
 यह  परिणाम  है  कि  कोटा-चित्तौड़गढ़  ब्रोड  गेज  लाइन  पूरी  हुई  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहूगी  कि
 हमारी  बहुत  लम्बे  समय  से  एक  अभिलाषा  रही  यह  रेलवे  लाइन  ऐसे  स्थानों

 को  जो  ती
 जो  एतिहासिक  स्थान  है  और  जहां  पर  मीरा  का  नाम  कोई  नहीं  भुला  सकता  ।

 इसलिए  इस  तरफ  जो  भी  आप  रेल  उसके  लिए  मेरा  पुरजोर  शब्दों  में  निवेदन  है
 कि  उसका  नाम  मीरा  एक्सप्रेस  जरूर  होना  चाहिए  ।  क्‍योंकि  1980  से  जब

 से
 मैं  लोक  सभा  में

 आयी  हू  मैंने  मीरा  एक्सप्रेस  की  बात  जरूर  कही  इसलिए  आप  जो  नई  रेल  चलाएं
 उसके

 लिए  मेरी  प्रार्थंता  पर  जरूर  ध्यान  दें  ।

 राजस्थान  रेलवे  की  दृष्टि  से  बहुत  अधिक  पिछड़ा  हुआ  प्रांत  क्षगर  यह  कहें  कि

 इसके  लिए  जो  भी  कार्य  हुआ  है  बहू  बहुत  अंशिक  है  तो  उप्तमें  कोई  अतिश्यौक्ति  नहीं  होगी  ।  क्‍यों
 कि  राजस्थान  की  राजधानी  जयपुर  भी  ब्राडगेज  से  जुड़ी  हुई  नहीं  इसलिए  रेल  मन्त्री  जी कम
 से  कम  एक  छोटा  सा  टकड़ा  ब्राडगेज  का  उससे  जोड़  दें  जिससे  कि  ब्राडगेज  से  जुड़  ,  सबाई
 माधोपुर  तक  ब्राडगेज  लाइन  जाती  अगर  उसे  जयपुर  तक  जोड़  देते  हैं  तो  इससे

 राजस्थान,की
 राजधानी  गुलाबी  नगरी  जयपुर  ब्राडगेज  से  जुड़  सकती  है  ।

 लम्बे  समय  से  हमारी  यह  भी  मांग  रही  है  कि  दिल्‍ली-अहमदाब(द  रेलके  लाईन  जो  कि
 बाया  जयपुर  होकर  जाती  है  उसका  की  काये  पूरा  हो  ।  उसके  सर्वेक्षण  लिए  श्री  इस  बार,आपने

 कुछ  प्रावधान  नहीं  रखा  कम  से  कम  इस  इलाके  में  जहां  पर  कि  जययु  र  अजमेर  आदि
 हुत  सारे  इलाके  जुड़ते  उसके  लिऐ  भी  मन्त्री  जी  ध्यान  न्‍  ,

 मन्त्री  जी  ने  हमारी  बहुत  सी  प्रा्थंनाओं  पर  ध्यान  दिया  है  इसमें  कोई  दो  राय  नहीं
 परन्तु  ट्रिस्ट्रस  के  प्वाएंट  आफ  व्यू  से  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  ट्रेन  है  जिसका“नाम  चेतक  एक्सप्रेस
 यह  चेतक  एक्सप्रेस  बहुत  सारे  टूरिस्ट्स  सेन्टर  को  जोड़ती  जंसे  गुलाबी  नगरी  प्रसिद्ध
 दरगाह  के  नगर  अजमेर  शक्ति  और  भक्ति  की  नगरी  चित्तौड़गढ़  और  झीलों.की  . नगरी  .  उदयपुर  ।
 हसके  बारे  में  आपने  केवल  एक  प्रार्थना  पर  ध्यान  दिया  है  कि  इसमें  डीजल  इन्जून  लगा  दिया
 बाकी  और  किसी  तरह  का  परिवतंन  इत़ें  नदी  कि  गयः  है  |  इतवे  देवी  और  जिरेगी  दू[रह्ट्प
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 निमंला  कुमारी
 यात्रा  करते  मेरा  पुरजोर  शब्दों  में  निवेदन  है  कि  इसमें  फस्ट  नहीं  तो  ए०  सी०  ह्लीपर
 को  इस  चेतक  एक्सुप्रेस  में  जरूर  जोड़  दें  ।  *

 इसके  बारे  में  दूसरा  मेरा  निवेदन  पह  है  कि  इसके  टाईम  शेडयुल  को  बदलने  के  लिए  भी
 हमने  कई  बार  अप्न  छे  कहा  है|  क्योंकि  महश्वपूर्ण  यह  ढ्रेन  है जिसका  कि  नाम  चेतक  एक्सप्रेस
 राजा  प्रद्वाप  के  घोड़े  चेतक  जिसका  नाम  इतिहास  में  स्वर्णाक्ष रों  में  लिखा  हुआा  क ेनाम  पर  इस
 का  दास  स्खा  गया  है  ।  इसलिए  इसकी  मसि  को  अप  चेतक  के  समान  ही  क्नाइए  तभी  इसका  नाम

 उपयुक्त  होगा  ।  बहुत  के  लोग  तो  इसे  खब्यर  एक्श्प्रेस  भी  कह  देते  इससे  इस़कः  महत्व  नहीं
 स्हृत्ा  ।  इसलिए  छेरा  भाप  से  निवेदन  है  कि  इसकी  गति  क्क्लायी  जाए  और  इसका  टाईम  बदला

 जाए  ।  यह  उदयदुर  से  6  बजे  चलकर  के  दूसरे  ढाई  बजे  दिसली  पहुँक्‍ती  जब  आप  नया
 ठाईम  ढेबिल  घनाने  जा  रहे  है  तो  उसमें  आप  यह  तो  करिये  कि  यह  माड़ी  दिल्ली  कम  स्रे  कम  10
 या  11  बजे  पहुँच  जाए  ।  इसमें  लोगों  को  काफी  अधिक  सुविधा  होगी  ।  अब  क्‍या  होता  है  कि  दिन
 में  ढाई  बजे  यह  याडडी  द्विल्ली  पहुँचती  है  जिससे  कि  कोई  उस  दिन  कोई  काम  दिल्ली  में  नहीं  कर
 सकता  है  ।  उसे  दूसरे  दवन  रुकना  उड़ता  है  और  इस्र  तरह  के  उसके  तीन  दिम  लग  जाते  यवि
 यह  टाईम  पर  व्ल्खी  पहुँचती  है  तो  यात्री  का  एक  दिन  बच  सकता  इसलिए  इसका  टाईम
 परिवतंन  किया  जाए  ।

 आपने  पक  सिद्धी  जो  कि  पहले  सप्लाह  में  तीन  दिन  चलती  थी  उन्षकों  अब  6  दिन  कर
 दिया  इसके  खिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देना  कक  परन्तु  इसमें  या  तो  ट्रेक  में  कुछ  डिफेक्ट  है
 या  कोई  कौर  डिफेक्ट  है  कि  इसमें  जो  बाबा  आदमी  है  कह  जक  शाम  को  अपने  घर  पहुँक॒ला
 है  तो  धुल  में  सना  हुआ  पहुँचता  है  ।  इसमें  आ५  या  और  किसी  प्रकार  की  सुबिधा  ऊरूर

 एक  निवेदन  और  करना  चाहती  कोटा  जिले  में  रामगंज  मण्डी  नामक  स्थान  मेरे

 तिर्वाचन  क्षेत्र  में  है  ।  बढ़ां  पर  पत्थर  की  सबसे  कड़ी  मण्डी  है  और  राजस्थान  का  छोटा  स्टोन  सारे

 हिन्दुस्तान  में  यहीं  से  जाता  है  |  ऐसे  महत्वपूर्ण  स्थान  पर  तेज  गति  से  रुकने  वाली  ट्रंन  नहीं  है
 कई  बार  इसके  किए  लिशछकर  दिया  मेरा  निकेदन  है  कि  फ्र  टियर  मेल  या  अवश्न  एक्सफ्रेस  जो  इस
 रास्ते  से  गुजरती  इनका  स्टापेज  रामगंज  मनन्‍्डी  पर  किया  ताकि  वहां  के  लोगों  को  सुविश्वा
 प्राप्त  हो  सके  ।

 राजस्थान  में  कई  नई  रेलवे  लाइन्स  की  आवश्यकता  खासतौर  पर  ड्‌  बांसवाड़ा
 आदिवासी  इलाका  वहां  पर  ट्रेन  की  सुविधा  नहीं  अभी  लेकिन  आठवीं  पंचवर्षीय
 योजना  में  कम  सै  कम  ऐसे  आदिवासी  इलाके  को  रेल  सुविधा  से  जोड़ने  के  लिए  जरूर  सरवे

 जिससे  इस  इलाके  को  सुविधा  मिल  सके  ।  एक  निवेदन  और  है  कि  जयपुर  से  बड़ी  साढड़ी
 दंग  आती  यथि  इसको  छोटी  बासंकाडा  और  दोहद  तक  स्व  कराते  हैं  तो  यह
 अभविकारी  इलाका  भी  रेल  सुविधा  प्राप्त  कर  उनके  लिए  भी  विफास  के  रास्ते  खल
 जार  इससिए  इक्त  पर  अवश्य  ध्यान  दीजिए  ।

 रैजवे  विभाग  के  कई  फाटक  बिना  आदमी  के  जिसकी  वजह  से  गांव  वालों  को  बहुत
 शानी  का  सामना  करना  पडता  है  ।  सुबह  7-8  बजे  तक  दरवाजा  खुलता  कई  बार  तो  ऐसा
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 होता  है  कि  बीमार  आदमी  अस्पताल  में  नहीं  पहुँच  इस  तरह  की  परेज्ञाक्ियां  भेरे  लैभ  के
 जोमें  को  हो  रहीं  इसलिए  कम  से  कम  वहां  पर  एक  आदमोौं  अवश्य

 मुसाफिरों  की  सुविधाओं  के  बारे  में  मैं  कहना  चाहती  हु  कि  पीमे  के  पा  की  व्यवस्था

 एक्सप्रेस  ट्र ैनों  के  अलावा  दूसरी  थात्री  माड़ियों  में  भी  कटेलर  आदि  द्वारा  करथी  ताकि
 यात्रियों  को  पीने  का  पानी  उपलब्ध  हो  सके  ।  इसी  तरह  से  पहले  महिलाओं  के  लिए  रिजवय  डिब्बे

 होते  लेकिन  अअजकल  उनके  न  होने  से  महिलाओं  को  यात्रा  में  काफी  परेशानी  का  सामना  करना

 पड़  ता  इसलिए  इसकी  ठ्यवस्था  भी  फिर  से  की  जानी  चाहिए  ।

 कभी-कभी  यात्रियों  को  सामान  ले  जाने  में  काफ़ी  असुविधा  होती  मेरा  निकेदन  है  कि
 जैसे  एयरपोर्ट  पर  सामान  ले  जाने  लिए  ट्राली  होती  कुछ  स्टेशनों  जैसे  मद्रास  में  भी  यह  शुविधा  है
 इसी  तरह  से  दिल्‍ली  आदि  बड़े  स्टेशनों  पर  भी  इस  प्रकार  की  सुविधा  होनी  ताकि  यात्रियों
 फो  दिवकत  न  हो  ।

 एक  निबेदन  और  है  कि  जंहुत  से  वाजिधों  को  पत्र-पत्रिकाए  हूंत  में  फड़ने  की  अवश्यकता
 होती  लेकिन  काफी  महंगी  होने  की  वजहू  से  श्रोष  झनको  खरीद  नही  पाते  ।  इसलिए  डिब्बे  में
 कंडक्टर  के  पास  पत्र-पत्रिकाए  होनी  चाहिए  और  थौड़  पंसे  के  बदले  में  भात्रियों  को  यह  सुविधा
 दी  जानी  चाहिए  ।

 अन्त  में  मैं  यही  कहना  चाहुगी  कि  आपने  जो  डिमांड  रखी  उनका  मैं  समर्थन  करती  हृ
 और  निवेदन  करती  हूਂ  कि  राजस्थान  जैसी  बहुत  बंड़ी  टेट  के  लिए  विशेष॑  प्रकार  का  आवंटन
 निश्चितरूप  से  किया  जाना

 )

 शो  बनातवाला  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हु  :

 रेलवे  बोर्ड  शीर्ष  के  अन्तंगंत  भांग  की  कम  करके  1  रुपया  किमा  जाये  ।

 और  बम्बई  के  बीच  प्रतिदिन  रेल  सैवा  चलाने  में  159
 रेलके  बोर्ड  शीर्ष  के  अन्तर्गत  मांग  कौ  राशि  को  कम  करके  रुपया  किमा  जाये  ।'

 और  शोरुकण्पूर  के  बीच  रेलबै)दोहरी  लाइन  बिंछाने  में

 रेलवे  बोर्ड  शीर्ष  के  अन्तगंत  मांग  की  राशि  को  कम  करके  1  रुपया  कम  किया
 जाये  ।

 कालीकट  और  शोरुयण्ण्र  के  पिछड़े  क्षेत्रीं  क ेगरीब  किसानीं  के
 लिए  पास  के  पत्तों  जो  बहुत  जसदी  खराब  ही  जाते  की  दुलाई  के  लिए  तौब्  गति  की
 पर्याप्त  रेलगाड़ि  यों  की  व्यवस्था  करने  में  असफलता  जिसके  कारण  इस  शीघ्र  खराब  होमे
 वाली  सामग्री  की  भारी  हामि  होती  161

 रेलवे  बोर्ड  शीर्ष  के  अन्तर्गंत्त  मांध  की  राशि  को  कम  करके  !  रुपया  किया  जाये  1”
 (  दक्षिण  रेल  के  अन्तर्गत  मालाबार  क्षेत्र  के  लिए  पर्याप्त  यात्री  गाड़ी  शम्वस्धी  शुविधाओं
 की  व्यवस्था  करने  में  162

 परिसम्पत्तियां  निर्माण  तथा  बदलाव  शी  के  अन्तर्गत  मांग  की  राशि  में  से
 100  रुफ्ये  कम  किये  जायें  ।
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 र-गुरवायूर  रेलबे  लाइन  को  शीघ्र  पूरा  किए  जाने  की

 ..  (163)

 परिसम्पत्तियां-ख  निर्माण  तथा  बदलाव  शीषं  के  अन्तर्गत  मांग की  राशि  में  से
 100  रुपए  कम  किए  जायें  ।

 और  बम्वई  को  जोड़  ने  वाली  पश्चिन  तटवर्ती  रेलवे  लाइन  को  शीघ्र  पूरा  किये
 जाने  को  प्राथमिकता  दिए  जाने  की  आवश्यकता  ।)  (164)

 निर्माण  तथा  बदलाव  शीष॑े  के  अन्तगंत  मांग  की  राशि  में  भी

 100  रुपये  कम  किए  जांयें  ।

 रेल  के  पालघाट  मंडल  में  कुट्टिपुरम  और  फेरोक  के  बीच  रेलवे

 स्टेशनों  में  सुधार  किए  पर्याप्त  छत  दूसरे  प्लेटफार्म  का  निर्माण  ऊपरि

 पैदल  पारपथ  बनाने  और  मछलियों  की  टोकरियों  आदि  जैसे  सामान  की  बुकिंग  कराने  के

 लिए  अलग  शेड़  बनाने  की  आवश्यकता  |)  (165)
 -  परिसम्पत्तियां  निर्माण  तथा  बदलाव  शीष॑  के  अन्तर्गत  मांग  की  राशि  में  से

 100  रुपए  कम  किए  जायें  ।

 ने
 के

 दोनों
 ८

 फैमों  को बे  स्टेशन  पालघाट  के  दोनों  प्लेटफार्मों  को  जोड़ने  के
 *  लिए  ऊपरि  पंदल  पारपथ  को  व्यवस्था  किए  जाने  की  (166)

 निर्माण  तथा  बदलाव  शीष  के  अन्तगंत  मांग  की  राशि  में  से  10

 रुपए  कम  किए  जायें  ।

 रेलबे  स्टेशन  पालघाट  म'डल  के  दूसरे  प्लेटफामं  पर  पर्याप्त  छत  की
 व्यवस्था  किए  जाने  को  167)

 मैं  रेल  बजट  पर  विस्तार  से  नहीं  बोलगा  लेकिन  मैं  केरल  के  मालाबार

 क्षेत्र  में  रेलगाड़ियों  की  सुविधाओं  में  पर्याप्त  सुधार  लाने  का  आग्रह  करने  के  लिए  इस  अवसर  का

 जैसी  स्थिति  उसके  अनुसार  रेलगाड़ी  सुविधाओं  के  मामले  में  केरल  अत्यधिक  उपेक्षित

 है  और  केरल  में  भी  मालवार  सबसे  अधिक  उपेक्षित  क्षेत्र  हम  बार-बार  माननीय  मंत्री
 रेल  प्रशासन  और  अन्य  से  अनुरोध  करते  रहे  हैं  लेकिन  इनसे  कुछ  भी  हासिल  नहीं

 हुआ  है  ।

 मैं  इस  सभा  में  पिछले  कई  वर्षों  से  यह  अनुरोध  करता  रहा  हूं  कि  ग्‌  रुवाय्‌

 कुट्टिपुरुम  में  रेलवे  लाइन  बिछाई  जाये  ।  दक्षिण  रेलवे  के  पालघाट  मंडल  में  गुरुवायू  र-कुट्टिपु रम
 रेलवे  लाइन  के  लिए  बार  बार  आग्रह  के  वाद  तत्कालीन  रेल  मन्त्री  श्री  कमलापति  त्रिपाठी  ने
 घोषणा  की  थी  कि  इस  पर  कायं  प्र/रम्भ  किया  जायगा  |  लेकिन  उसके  बाद  से  इस  विशेष  रेलवे
 लाइन  को  पूरा  करने  के  लिए  बजट  में  आवंटन  बहुत  अपर्याप्त  रहा  यदि  इसी  प्रकार  अपर्याप्त
 आवंटन  होता  रहेगा  तो  निकट  भविष्य  में  लाइन  का  पूर्ण  होना  बिल्कुल  भी  संभव  नहीं
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 मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  रेलवे  लाइन  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  धनराशि  आबंटित
 की  जाए  ताकि  ग्रुवायूर-कुट्टिपुरम  रेलवे  लाइन  यथा  संभव  शीघ्र  ही  पूर्ण  हो  जाए  ।

 शुद्धि  के  अध्याधीन  मेरे  विचार  से  माननीय  रेल  राज्य  मन्त्री  श्री  माधवराव
 सिधिया  ने  वायदाਂ  किया  था  कित्रिचूर-गुरुवायूर  की  नई  लाइन  मई  1991  तक  पूर्ण  हो  जाएगी  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  यह  अ'श्वासन  30  1988  को  दिया  गया  अब  हम  इस  सरकार  से
 बार-बार  आग्रह  कर  रहे  हैं  कि  वह  कम  से  कम  अपना  वायदा  तो  पूरा  करे  और  यह  सुनिश्चित
 करे  कि  वायदे  पूर्ण  किए  जाए  और  इस  रेलवे  लाइन  के  कार  में  तेजी  लाई  अब  हमें  बताया
 जा  रहा  है  कि  यह  सब  धनराशि  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करता  हम  अनेक  वर्षों  से  इस
 रेलवे  लाइन  के  लिए  अनुरोध  करते  रहे  हैं  इसका  सर्वक्षण  किया  गया  था  और  सारे  कार्य  हुए  थे  ।
 तथा  तब  रेलवे  लाइन  को  मंजूरी  दी  गई  अब  हमें  बताया  गया  है  कि  सारी  परियोजना
 काफी  समय  बाद  प्री  होगी  ।  इसलिये  मैं  पुरजोर  अनुरोध  करता  हूं  कि  पर्याप्त  घनराशि  आवंटित
 की  जाए  और  तेजी  से  कार्य  हो  ताकि  वायदे  के  मुताबिक  मई  1991  तक  नियत  समय  में  यह
 पॉरयोजना  पूरी  हो  ।  वास्तव  में  मैं  आज  इसलिए  बोल  रहा  हूं  कि  आग्रह  कर  सक्‌  कि  यह
 लाइन  1991  से  पूर्व  ही  पूरी  होनी  मैं  आशा  करता  हूं  कि  इस  आग्रह  पर  आवश्यक
 ध्यान  दिया  जाएगा  ।

 मैं  कहता  हूं  कि सरकार  का  उचित  ध्यान  न  पाने  के  लिए  मालाबार  अत्यधिक

 दुर्भाग्यपूर्ण  है  ।  हमारी  छोटी  छोटी  मांगों  पर  भी  विचार  नहीं  किया  जाता  जब  हम  दक्षिण
 रेलवे  के  महाप्रबन्धक  के  पास  जाते  हैं  तो  उनका  उत्तर  भी  वही  घिसापिटा  होता  है  और  तकनीकी
 प्रकार  के  उत्तर  दिये  जाते  हैं  ,  कुछ  भी  प्राप्त  नहीं  होता  हम  माननीय  रेल  मन्त्री  के  पास  भी
 गये  थे  ।  हमरा  आग्रह  व्यर्थ  ही  गया  था  ।  तिरूर  से  हमें  पान  के  पत्ते  मिलते  तिरुर  दक्षिण
 रेलवे  के  पालघाट  मंडल  के  अन्तगंत  आता  तिरूर  और  शोख्वण्णूर  पिछड़े  क्षेत्र
 हैं  ।  यहां  पान  के  पत्तों  का  ही  मुख्य  व्यवसाय  होता  आप  जानते  हैं  कि  पान  के  पत्ते  अर्थात

 जल्दी  नष्ट  होने  वाली  चीज  इनकी  टोकरियां  प्लेटफार्मों  पर  अधिक  दिनों  तक  पड़ी  हुई
 नहीं  रह  सकती  और  इस  कारण  नुकसान  होता  शोरूवण्णूर  और  कालीकट  के  पिछड़े
 क्षेत्रों  में  पान  के  पत्तों  के  व्यापारियों  और  कृषकों  की  प्रतिदिन  10  टन  की  आवश्यकता  होती  है  ।
 लेकिन  मुश्किल  से  चार  टन  का  कोटा  ही  आवंटित  किया  गया  है  जिसके  फलस्वरूप  प्रतिदिन  पान
 के  पत्ते  उठाने  की  क्षमता  में  6  टन  की  कमी  रहती  इसके  अतिरिक्त  पान  के  पत्ते  नष्ट  हो  जाते
 हैं  और  ये  निर्यात  भी  होते  पान  के  पत्तों  के  नष्ट  होने  से  हमें  न  सिर्फ  विदेशी  मुद्रा  की  क्षति
 होती  है  बल्कि  कृषकों  इन  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेगरीब  किसानों  को  भी  नुकसान  होता  है  |  कुछ  दिन
 पहले  में  माननीय  मन्त्री  महोदय  के  पास  गया  और  कहा  के  लिए  कुछ  कीजिए  ताकि
 ये  टोकरियां  रेलवे  स्टेशनों  पर  नष्ट  न  हों  ।”  जब  मैं  वापस  गया  तो  पाया  कि  विद्यमान  कोटे  को
 भी  उन्हें  उपलब्ध  नहीं  कराया  जा  रहा  है  जबकि  मैं  तो  कोटा  बढ़ाने  का  आग्रह  कर  रहा  यह
 कसी  स्थिति  है  ?  हमारे  पड़ोसी  देशों  को  निर्यात  हो  रहे  इस  पान  के  उत्पादक  इस  अत्याधिक

 पिछड़े  क्षेत्र  के  गरीब  कृषकों  को  तकलीफें  उठानी  पड़  रही  हैं  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि

 यह  यह  सुनिश्चित  करे  कि  तिरूर  और  शोशस्वण्णूर  के  लौगों  से  पान  लाने  के  कोटे  के
 लिए  मद्रास  में  कोटे  में  आवश्यक  बृद्धि  की  मुझे  आशा  है  कि  उनकी  इस  शिकायत  पर
 ध्यान  दिया  जाएगा  :
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 तिरूर  को  ही  लीजिए  ।  काफी  आग्रह  के  बाद  बहां  दूसरा  प्लेटफार्म  लेकिन  दूसरा
 प्लेटफार्म  काफी  नीचा  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  यह  क॑ंसे  हुआ  |  लेकिन  यह  मानक  आकार  का  नहीं

 यह  बहुत  नीचा  मैं  भी  जब  वहां  जाता  हूं  तो  गाड़ी  में  चढ़ने  के  लिए  मुझे  दो  आदमियों  की
 सहाबता  की  होती  है  ,  फिर  बूढ़े  लोग  और  महिलायें  ऐसी  दयनीय  स्थिति  है  कि
 मालाबर  के  लोगों  के  लिए  सही  आकार  का  एक  प्लेटफामं  भी  नहीं  बनवाया  जा  सकता  उस
 च्लेटफा्म  का  लल  भी  उचित  प्रकार  से  नहीं  बनाया  गया  है  ।  वहां  यह  स्थिति  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोश्य  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।

 श्री  जी०  एम०  बनकततबाला  :  मैंने  भाषण  अभी  शुरू  किया  कृपया  मुझे  सुनिए  ।  मैंने
 नौ  कटौती  प्रस्ताव  पेश  किए  यह  अत्याधिक  महत्वपूर्ण  दूसरे  प्लेटफामं  पर  कोई  छल
 नहीं  है  ,  केरल  के  इस  भाग  में  मानसून  क्री  वर्षा  होती  है  और  मानस,न  आने  वाला  है  यह  आने
 बजा  ही  अत्यधिक  मात्रा  में  एक  प्लेटफार्म  को  दूसरे  प्लेटफार्म  से  जोड़ने  के  लिए  कोई  ऊषरी

 फुल  नहीं  है  ।  प्लेटफामं  पर  पहुँचने  के  लिए  रेल  पटरियों  पर  से  कूद  कर  पटरियों  को  पार  फरना

 पड़ता  है  ।  नीचे  कदने  और  फिर  दूसरे  छोर  पर  ऊपर  चढ़ने  के  लिए  दो  या  तीन  व्यक्ति  आमतौर
 पर  मेरी  मदद  करते  हैं  ।  यह  स्थिति  सिर्फ  तिरूर  रेलवे  स्टेशन  की  ही  नहीं  बल्कि  फेरोक  और

 कुट्टिपुरम  के  बीच  सभी  रेलवे  स्टेशनों  की  यही  स्थिति  कृपया  यह  सुनिश्चित  करें  कि  इन
 स्टेशनों  पर  पर्याप्त  यात्री  सुबिधायें  हों  ।

 फर  वहां  पर  मछलियों  की  टोकरियां  भी  आती  वहां  सभी  प्लेटफार्मों  पर  मछक्षियों
 की  टोकरियां  पड़ी  रहती  हैं  और  सारा  क्षंत्र  गन्दा  रहता  क्या  आप  इन  मछलियों  की  टोकरियों
 की  बुकिंग  करने  के  लिए  एक  पृथक  शेड  नहीं  बता  सकते  हैं  ?  इस  उद्देश्य  के  लिए  एक  पृथक
 छोटा  शेड  के  लिए  अधिक  लागत  की  जरूरत  नहीं  है  ।  मैं  आपसे  बहुत  अधिक  बजट  की  मांग

 नहीं  कर  रहा  हूं  ।  यह  तो  छोटी  छोटी  मांगें  हैं  ।

 हमें  अश्माधिक  खराब  सवारी  डिब्बे  दिए  जे  हाल  ही  में  मैं  49  कन्नानौर-एरनाकुलम
 एक्सप्रेस  की  प्रथम  श्रेणी  में  यात्रा  कर  रहा  मैंने  पाया  कि  सभी  सीटें  टूटी  हुई  थी  और  हैंडल

 ट्टकर  हमारे  हाथ  में  आ  गये  ।  फिर  मैं  शौचालय  में  जाने  के  लिए  मेरी  तो  भगवान  ने  ही
 मदद  की  क्‍योंकि  शौजालय  में  पहुँचने  से  पूर्व  ही  मैंने  पाया  कि  टेंक  से  पानी  नीचे  बह  रहा  था  और
 सीधर  डिछ्वे  में  आ  रहा  था  ।  लोगों  ने  मुझे  संसद  यह  तो  रोजमर्रा  की
 बास  है  0  ये  सिर्फ  लोगों  से  सुनी  हुई  बालें  नहीं  यह  व्यक्तिगत  अनुभव  हम  इस  तरह
 कयਂ  तक  कष्ट  उठायेंगे  ?  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  लोगों  में  बहुत  असन्‍्तोष  है  ।  कृपया
 स्थिति  की  तरफ  ध्यान  घेयं  की  एक  सीमा  होती  इस  सम्बन्ध  में  मैंने  नौ  कटौती
 प्रस्ततव  प्रस्तुत  किएਂ  हैं  गाड़ियों  की  सुविधायें  पर्याप्त  नहीं  हैं  तथा  सोरन्र  पलचाट  खंड  में  लोगों  के

 लिछ  यात्री  सुविधायें  नहीं  है  :  वहाँ  पर्याप्त  कोटा  नहीं  है
 '

 इसलिए  आज  मैंने  केवल  एक  बात
 इस  सभी  वों  में  मैं  रेलके  बजट  के  बारे  में  एक  व्यापक  भाषण  देता  रहा  लेकिन  मेरे

 सिर्काचन  क्षेत्र  की  उपेक्ष  की  गशी  है  इसलिये-मैंने  सोचा  कि  आल  मुझे  लोगों  की  आवश्यकतार्ओं  के
 अतिरिक्त  और  कुछ  नहीं  कहना  चाहिए  ।

 ह

 -
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 मंगलौर  से  बम्बई  तक  गाड़ियों  की  सुविधाओं  के  बारे  में  मन्‍्त्री  सटोदय  ने  हमें  अश्वासन
 दिया  था  ।  उस  समय  मन्त्री  महोदय  ने  हमें  आश्बासन  दिया  था  कि  यदि  प्रतिदिन  नहीं  तो  कम  से
 कम  सप्ताह  में  पॉच  दिन  गाड़ी  अवश्य  चलेंगी  यह  आश्वासन  बहुत  दिव  १हले  दिया  गबा  था
 1988  में  उसी  आश्वासन  को  दौहराया  गया  था  परन्तु  5  दिन  के  बजाए  गाड़ी  मुश्किल  से  3  दिन
 ही  चल  रही  हम  रोजाना  चलाने  के  लिए  कह  रहे  हैं  परन्तु  आपका  आश्वासन  पूरा  नहीं
 हुआ  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  गैर-सरकारी  सदस्यों  का  कार्य  शुरू  करने  का  समय  है  ।

 बी  जो०  एल०  बभातवाला  :  मैं  बाद  में  भाषण  जारी  रखगा

 उपाब्यक्ष  सहोदय  :  क्या  आप  दो-तीन  मिनट  में  समाप्त  कर  सपतते  हैं  ?  अस्यथा

 बहुत  देर  तक  इन्तजार  करना  पड़ेगा  ।

 थी  जी०  एस०  बनातबाला  :  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  कर  दूगा

 हम  भी  कहते  रहे  हैं  कि  मंगलौर  और  वम्बई  के  बीच  यह  गाड़ी

 ज्याध्यक्ष  महीद्द  :  संसदीय  कार्य  मनत्री  कुछ  कहना  चाहती  हैं  ।

 संसदीय  कार्य  मन्म्रालय  में  राज्य  मस्सी  तथा  प्रधानमस्म्ी  कार्यालय  में  राक्य  मस्‍त्नो

 शौला  :  मैं  एक  प्रस्ताव  तत्पप्रचात  माननीय  सदस्य  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते

 हैं  ।  हमें  आज  3.30  म०  प०  पर  मर-सरकारी  सदस्यों  के  कयं  शुरू  करने  मैं  प्रस्ताव  करती

 हूं  कि  हम  इस  चर्चा  को  जारी  रखें  और  रेलवे  की  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  4.15  म०  प०  या
 उससे  पहले  पारित  करें  ताकि  सदस्य  इस  अवसर  का  लाभ  उठा  सकें  ।  हूग  गैर-सरकारी  सदस्यों

 का  कार्स  4.15  म»  प०  तक  स्थगित  कर  सकते  हैं  ।

 उकाध्यक्ष  सहोदय  :  हम  इन  45  मिनटों  का  समायोजन  कर  सकते  हैं  और  की
 वाही  6.45  म०  प०  तक  बढ़ा  सकते  यदि  सदस्य  यह  चाहते  है  तों  हम  ऐसा  कर  सकते  हैं  ।

 प्रस्ताव  यह  है  कि  हम  4.15  तक  रेलवे  की  मांगों  पर  चर्जा  करें  और  इसे  समाप्त
 करें  ।  4.15  के  बाद  हम  गेर-सरकारी  सदस्यों  का  कार्य  शूरू  करेंगे  और  की  कायंवाद्दी
 में  45  मिनट  तक  बढ़ा  देंगे  यह  सभा  6.45  तक  चलेगी  ।  मेरे  विचार  से  सभा  इसे  स्वीकार
 कर  लेगी  |

 अझीमतली  शीला  दीक्षिस  :  सभा  की  कार्यवाही  6.45  तक  उठाने  के  लिए  कौ
 अनुमति  ले  ली

 उदाध्यक्ष  महोदय  :  गेर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्यों  क ेलिए  हमें  2.30  घंटे  देने  हम  पहले
 भी  स्थगित्  कर  सकते  परन्सु  4.15  के  पश्चात  गैर-सरकारी  रुदरस्याँ  के  कार्यों  क ेलिए
 2.30  कटे  दिये  जायेंगे  ।  यदि  सदश्य  इसे  पहले  समाप्त  करना  चाहते  हैं  तो  मुमे  कोई  आपत्ति  नहीं  :

 है । हमारी परम्परा के इस चर्चा को दिये गये 45 मिनर्टो करो 6.00 म के बाद समायोजित किया जयेमा और सत्या की कार्यवाही 6.45 तक बढ़ा दी जायेभी । और मेरे विचार से सभा इससे सहमत होगी । कुछ माननीय सदस्य : जी हाँ ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बनातवाला  अपना  भाषण  जारी

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  उपाध्यक्ष  मैं  सरकार  से  अनुरोध  कर  रहा  था  कि
 दक्षिण  रेलवे  के  मालाबार  क्षेत्र  में  सवारी  गड़ी  की  पर्याप्त  सुविधायें  प्रदान  की  जायें  ।  मैं  सरकार
 से  यह  भी  निवेदन  कर  रहा  था  कि  मालाबार  और  बम्बई  के  बीच  प्रतिदिन  गाड़ी  चलाई
 इस  समय  यह  सप्ताह  में  तीन  दिन  चलती  है  जबकि  भन्त्री  महोदय  ने  एक  वर्ष  पहले  का  अपना
 आश्वासन  दोहराया  था  कि  इसे  सप्ताह  में  5  दिन  चलाया  जायेगा  ।

 मंगलौर  और  शोरन्र  के  बीच  केवल  एक  लाइन  हम  बहुत  दिनों  से  निवेदन  कर  रहे  हैं
 कि  दक्षिण  रेलवे  के  मंगलौर  और  शोरनर  के  बीच  दोहरी  लाइन  बनाई  जाए  |  इस  खंड  अर्थात
 मंगलौर-शोरनर  में  यातायात  आवागमन  की  क्षमता  में  वद्धि  के  लिए  कार्य  शरू  किए  जायें  ।  यह  एक
 नितान्त  व्यवहारिक  आवश्यकता  है  और  मे  इस  क्षेत्र  में  यातायात  के  जिस  पर  पर्याप्त

 सुविधाओं  के  प्रावधान  की  जरूरत  की  वृद्धि  के  बारे  में  अधिक  कहने  की  आवश्यकता  नही  है  ।

 मंगलौर  और  बम्बई  को  जोड़ने  वाली  पश्चिमी  तटीय  रेलवे  लाइन  को  भी
 मिकता  दी  इस  विशेष  खंड  में  कुछ  रेलवे  फाटक  हैं  और  वहां  रेल  फ/टकों  १र  चौकीदार  की
 आवश्यकता  है  |  वहां  ऊपरी  पुलों  की  भी  आवश्यकता  हम  जब  कभी  इस  मामले  में  सरकारी
 अधिक।रियों  से  सम्पक  करते  हैं  तो  हमें  बताया  जाता  है  कि  इन  सभी  निर्माण  कार्यों  की  लागत  देने

 के  लिए  पंचायतों  को  आगे  आना  चाहिए  ।  आप  जानते  हैं  कि  यह  बहुत  पिछड़ा  क्षेत्र  पंचायतों
 अथवा  स्थानीय  निकायों  के  पास  धन  नहीं  है  ।  वे ऊपरी  पुलों  और  चौकीदार  वाले  फाढकों  के

 निर्माण  हेतु  आवश्यक  लागत  नहीं  दे  सकते  ।  परन्तु  क्षेत्र  की  गर|बी  और  पिछड़ेपन  के  कारण  यह

 सुनिश्चत  किया  जाना  चाहिए  कि  इस  क्षेत्र  में  पिछड़ापन  न  रहे  ।  इसलिए  मेरा  कहना  है  कि  हमारे

 नियमों  में  लवीलापन  होना  चाहिए  और  सरकार  को  आगे  आना  चाहिए  ।  हमसे  राज्य  सरकार  के

 पास  जाने  के  लिए  कहा  जाता  राज्य  सरकार  से  आप  क्या  आणा  कर  सकते  हैं  ?  यदि  बामपंथी

 शासन  में  है  तो  आप  उनसे  किसी  बात  की  आशा  नहीं  कर  सकते  ।  वे  इस  क्षेत्र  की  उपेक्षा  कर  रहे

 हैं  परन्तु  केन्द्र  सरकार  और  रेलवे  वोडं  को  इस  क्षेत्र  की  उपेक्षा  नहीं  करनी  चाहिए  ।

 मैंने  जो  नौ  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  हैं  उनके  बारे  में  मैं  बहुत  चिंतित  मैं

 इस  निवेदन  पर  पुनः  जोर  देते  हुए  अपना  भाषण  समाप्त  करूँगा  कि  दक्षिण  रेलवे  के  पालाघाट

 खंड  में  फीरोकी  और  कुटदीपुरम  के  बीच  सभी  स्टेशनों  का  सुधार  तथा  यात्री  सुविधाओं  का  सुधार
 किया  जाए  ।  ऐसी  स्थिति  है  कि  अनेक  कार्य  किए  जायें  और  मुझे  आशा  है  कि  सरकार  इस  तरफ

 ध्यान  देगी  कि  केरल  के  मालाबार  क्षेत्र  में  पर्याप्त  गाड़ी  सुविधाओं  की  तरह  उचित  ध्यान  दिया

 जाए  ।  जैसा  कि  मैंने  लोगों  में  बहुत  असन्तोष  है  ।  अनेक  आन्दोलन  हो  रहे  हैं  तथा  धय॑  की

 सीमा  होती  है  ।  हम  लगातार  अभ्यावेदन  दे  रहे  हैं  परन्तु  हमें  कोई  लाभ  नहीं  मिल  रहा

 संख्या  के  आधार  पर  केरल  को  174  करोड़  रुपये  दिये  जाने  चाहिए  परन्तु  174  करोड़  रुपये  के

 बजाय  बजट  में  केरल  को  लगभग  19  करोड़  रुपये  ही  दिए  गए  हैं  केरल  की  उपेक्षा  की  गई

 मुझे  आशा  है  कि  रेलवे  बोई  और  विशेषतः  मालाबार  मंडल  के  फीरोकी-कुटटी पुरम
 खंड  की  तरफ  उचित  ध्यान  देगी  ।

 अली  महाबीर  प्रसाद  यादव  :  उपाध्यक्ष  मैंने  कुछ  सुझाव  पहले  ही  दिये

 हैं  परन्तु  उनके  अतिरिक्त  मैं  समस्तीपुर  मंडल  में  रेलों  के
 समय

 के
 बारे  में  कुछ  और  सुझाव  देना

 चाहता  हू  ।

 184
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 जन  -  तनमन  —______ ——  न  न  >----

 रेलवे  बजट  का  समर्थन  करते  समय  विहार  के  सदस्यों  ने  कुछ  नई  लाइनों  तथा  कुछ  गाड़ियों
 के  समय  में  परिवर्तन  करने  के  लिए  कहा  था  परन्तु  वित्तीय  बिवशताओं  के  कारण  रेल  राज्य  मन्त्री
 में  उस  संबंध  में  हमारी  सहायता  करने  से  मना  कर  दिया  है  क्योंकि  उनकी  सीमायें  और  घन  की
 विवशता  कम  से  कम  उस  क्षेत्र  के हम  सांसद  आम  जनता  के  हितों  में  रेलों  के समय  में  कुछ
 परिवतंन  चाहते  उदाहरण  के  191  अप  और  192  डाउन  मगध  एक्सप्रेस  को  लीजिए  ।
 उस  क्षेत्र  के  सदस्यों  ने  क्षेत्रीय  बंठक  में  रेल  मन्त्रालय  से  निवेदन  किया  था  कि  मगध  एक्सप्रेस  के
 समय  परिवर्तत  किया  यह  पटना  से  19.30  पर  चलती  है  और  अगले  दिन  12.00  बजे
 दिल्ली  पहुँचती  सभी  सदस्यों  ने  रेल  मन्त्रालय  और  रेलवे  बोर्ड  कौ  बताया  था  कि  इससे  यात्रियों
 को  असुविधा  होती  परन्तु  रेल  प्रशासन  ने  कोई  ध्यान  नहीं  इस  तरह  इससे  यात्रियों
 समेत  सांसदों  को  अनेक  कठिनाईयां  होती  हैं  ।

 जानकी  और  कोसी  दो  गाड़ियां  हैं  |  ये  दोनों  गाड़ियां  सहरसा  एक  साथ  पहुँचती  हैं
 और  सकरी  जंक्शम  पर  अलग  हो  जाती  एक  जयनगर  और  दूसरी  निरमाली  चली  जाती  है  ।
 हमने  इन  दोनों  रेलमार्गों  सहरसा  से  सकारी  तक  डीजल  हन्जन  चलाने  का  निवेदन  किया  परन्तु
 उसके  बारे  में  कुछ  नहीं  हुआ  है  ।  यात्रियों  की  सुविधाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  विशेष  रूप  से
 उप  रेल  मन्‍्त्री  श्री  प्रसाद  का  ध्यान  आकर्षित  करता  हूं  ।  हम  पटना  घंटे  में  पहुँचते  हैं  जो  992

 दूर  है  और  216  की  दूरी  12  घंटे  में  प्री  होती  आप  यात्रियों  की  कठिनाई  और
 परेशानी  की  कल्पना  अच्छी  तरह  से  कर  सकते  हैं  ।

 मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि मानसी  और  सहरसा  के  बीच  रेल  पुल  संकड़ों  व  पुराने  हैं  ।

 धरारा  घाट  रेलवे  स्टेशन  के  निकट  एक  रेल  पुल  उदाहरण  के  लिए  एक्सप्रेस  15  अप
 और  16  गुवाहाटी-बनारस  41  अप  और  42  डाउन  धानार  घाट  पर  नहीं  रुकती

 लेकिन  गाड़ियों  को  रेलवे  पर  लगभग  15  मिनट  के  लिए  रुकना  पड़ता  मैंने  रेलवे

 मन्त्री  का  ध्यान  इस  ओर  किया  है  कि  इस  लकड़ी  के  पुल  को  पक्के  पुल  में  बदला  जाये  |  सभी  पुल
 जो  अंग्रेजों  के  जमाने  के  बने  हुए  हैं  उनके  उपयोग  की  अवधि  समाप्त  हो  चुकी  अतः  गाड़ियों  की
 गति  समान्‍्य  नहीं  है  ।  इसलिए  मैं  सभी  पुराने  पुलों  को  दुबारा  बनाने  और  लकड़ी  के  पुलों  को  जल्दी

 ही  हटाने  का  अनुरोध  मेरे  कहने  पर  और  पहल  पर  पूर्वोत्तर  रेलवे  ने  साहरसा  और

 बनमेनखी  के  बीच  417  अप  और  418  डाऊन  गाड़ियां  चलाई  गाड़ी  समय  ऐसा  है  कि
 इन्जम  का  डाइवर  ओर  गार्ड  को  बिना  यात्रियों  के  गाड़ी  चलानी  पड़ती  मैंने  रेलवे  मम्त्री  से

 पहले  ही  अनुरोध  किया  है  कि  इन  दो  गाड़ियों  को  रह  किया  जाये  और  जानकी  एक्सप्रेस  के  साथ
 इसके  डिब्बों  को  जोड़ा  जाये  जो  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  गाड़ी  है  और  इस  गाड्टी  से  अधिकतम  संख्या
 में  लोग  यात्रा  करते  हैं  ।  यात्रियों  को काफी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  है  और  उन
 कठिनाइयों  की  कल्पना  और  वर्णन  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 इन  शब्दों  के  मैं  रेलवे  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 भी  अब्दुल  रशोद  काबुली  :  उपाध्यक्ष  मैं  रेलवे  की  मांगों  का  समर्थन
 करता  हू  ।

 रेलवे  के  विकास  के  राज्यों  में  वास्तविक  प्रगति  नहीं  हो  सकती  है  ।  कश्मी  र  घाटी  में
 यातायात  की  कभी  के  कारण  हमें  काफी  क.57इथों  का  सामना  पह़  रह  है|  जम्पू  औः
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 कश्मीर  के  बीच  केवुल  एक  पर्याप्त  नहीं  है  और  नहीं  इस  पर  निभंर  किया  जा  सकृता  है
 और  बहुत  बार  रास्ता  ब्लाक  हो  जाता  है  और  यातायात्‌॒  ठप्प्‌  पड़  जाता  दिल्‍ली  को  श्रीवय्यर
 तक  रेलवे  लाइन  से  जोड़ने  के  लिए  एक  योजना  थी  लेकिन  उसे  क्रियान्वित  चहीं  किया  गया  है  और
 रेलवे  सम्पर्क  के  बिना  कश्मीर  का  विक[स  संभव  नहीं  है  ।  मुझे  याद  है  कि  मैंते  यह  मुद्दा  चार  वर्ष

 व॑  उठाया  था  जव  श्री  गनी  खान  चौध्वरी  रेल  मन्त्री  थे  +  मैंने  कहा  था  कि  भारत  सरकार  के  समक्ष
 यह  एक  चुनौती  है  और  उन्हें  को  श्रीनगर  के  साथ  जोड़  ना  चाहिए  ।  उन्होंने  उत्तर  दिया  था
 कि  मैं  आपकी  बुर्गौती  स्वीकार  करता  हू  और  निर्धारित  समय  में  हम  दिल्‍ली  को  श्रीनगर  से  जौड़

 इस  पर  चाहे  जो  कुछ  भी  लागत  आये  और  चाहे  इस  रास्ते  में  कितनी  ही  कठिताइयां  आये  ।
 लेकिन  अभी  तक  कुछ  नहीं  किया  गया

 उचित  परिवहन  प्रणाली  के  बिना  इस  द्र-दराज़  क्षेत्र  का  वास्तविक  विकास  और  इसके
 पिछड़ेपन  को  दूर  नहीं  जा  सकता  ।  केवल  आधुनिक  यातायात  के  साधन  अर्थात  रेलवे
 हमारी  सहायता  कर  सकता  है  ।  मैं  भारत  सरकार  से  इस  सम्बन्ध  में  कश्मीर  के  लोगों  के
 लिए  किए  गए  वायदों  को  पूरा  करने  का  अनुरोध  करता  हू  ।

 उस  घाटी  को  देखने  के  लिए  भारत  से  तथा  विदेशों  से  बहुत  से  प्यंटक  आते  स॒घाटी
 के  बहुत  से  पर्यटक  स्थल  हैं  और  पयंटक  उन्हें  देखने  आते  हैं  जब  वह  घाटी  देखने  आते  हैं  तो  उन्हें
 कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।  भारत  सरकार  को  वारामूला  से  काजीगंड  जौड़ने  के  लिए
 मीटरगेज  लाइन  बनाने  में  कठिनाई  नहीं  होगी  जिससे  कि  पर्यटक  वैली  के  विभिन्‍न  पर्यटक  स्थलों
 पर  आसानी  से  जा  सकते  हैं  ।  इस  मुद्दे  को  कई  बार  उठाया  गया  है  लेकित  कुछ  नहीं  किया

 गया  है  ।

 सरकार  ने  जम्मू  से  ऊधमपुर  तक  एक  रेलब़े  लाइन  के  निर्माण  के  कार्य  की  जिम्मेदारी
 ली  लेकिन  मैं  इस  ब।त  में  शर्म  महसूस  करता  हू  कि  यद्यपि  हमने  भारत  सरकार  के  कहने  पर
 लोगों  से  वायदा  किया  था  कि  इसे  कार्यात्वित  किया  लेकिन  पिछले  कई  वर्षो  से  कुछ  नहीं
 क्रिया  गया-है  ।  यहां  तक  कि  40-50  की  इस  रेल  लाइन  को  भी  पूरा  किया्र  गया

 मैं  सरकार  से  लौगों  की  कठिनाइयों  पर  ध्यान  देने  और  ऊधमपुर  और  जम्मू  के  बीच  इस

 लाइन  का  निर्माण  ज़ितनी  जल्दी  संभव  हो  करने  का  अनुरोध  करता  हू  ।

 दिल्‍ली  और  जम्मू  के  बीच  दो  गाड़ियां  चल  रही  हैं  एक  जम्मू-मेल  और  दूसरी  झेलम

 प्रेस  हैं  ।  जम्मू  मेल  समय  पर  चलती  दूसरी  गाड़ी  पुणे  से  आती  कभी-कभी  पर्यटकों  गो
 कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  है  क्योंकि  हमारे  पास  दिल्ली  से  जम्मू  और  जम्मू  से  दिल्ली  के
 बीच  चलाने  के  लिए  पर्याप्त  गाड़ियां  नहीं  गर्मियों  के  मौसम  में  दिल्‍ली  से  कश्मीर  जाने  वाले
 लोगों  की  बहुत  भीड़  होती  है  भौर  अधिकतर  स्वदेशी  पयं  टकों  को  जो  इस  परिवहन  के  साधन  पर
 निर्भर  रहते  गाड़ियों  की  कमी  के  कारण  काफी  कठिनाइयों  का  सामना  है  ।

 अस्त  में  यात्री  किरए  में  य:द्धि  से  पर्यटन  प्रभावित  हुआ  मैं  हाल  ही  श्रीनुग्रर  में  था

 और  विधभिःन  पर्यटक  संश८यों  के  लोग  मुझ  से  मिलने  आए  ।  उनकी  शिकायत  थी  कि  बहुत  से
 पर्यटक  दलों  ने  बम्बई  से  जम्धू  तक  के  अपने  ट्रिप  र

 दू्‌द  कर  दिये  है  ।  क्योंकि  प्रति  बोगी  के  किराए
 में  वृद्धि  की  गई  थी  जो  पहले  बुक  की  गई  थी  और  अब  इसके  किराए  में  काफी  वृद्धि  की  गई
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 यह  राज्य  के  हित  में  है  ।  कि  पर्यटन  के  विकास  पर  विशेष  धयान  दिया  जाए  क्षेत्र  में  कार्य
 कर  रहे  लौगों  की  इस  शिकायत  को  दूर  किया  जाना  चाहिए  और  कश्मीर  में  पयंटन  के  विकास  में

 विशेष  रुचि  ली  जानी  चाहिए  |

 भरी  शंकर  लाल  :  उपाध्यक्ष  स्वयं  रेल  मन्त्री  महोदय  ने  यह  माना  है  कि
 रांजस्थान  के  अन्दर  जो  रेलवे  लाइन  का  एवरेज  है  वह  नेशनल  एवरेज  से  कम  जहां  नेशनल
 ऐवरेज  18.81  किलोमीटर  प्रति  हजार  किलोमीटर  है  वहां  राजस्थान  में  प्रति  हजार  किलोर्मीटर
 कैवल  16.41  एवरेज  इतना  होते  हुए  भी  दिल्‍ली  से  अहमदाबाद  ब्राढ  गेजे  लाइन  नहीं  बनाई
 जांती  है  जबकि  उसके  बिना  राजस्थान  के  विकास  संभव  नहीं  स्वयं  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  पाली  में
 बिलाड़ा  से  बड़  रेल  लाइन  को  जोड़ने  की  बात  है  जो  कि  केवल  33  किलोमीटर  का  हिस्सा
 1983  में  इसका  सर्व  हो  चुका  अगर  आप  दोकारां  सर्व  कराना  चाहें  तौ  करा  लें  लेकिन  उसको

 बनाने  में  आपको  क्‍या  दिवकेत  ओ  रही  है  यह  हमारे  समझ  में  नहीं  आ  रहा  रेल  मन्त्री  जी  से
 मेरा  निवेदन  है  कि  बिलाड़ा  से  बड़  रेलवे  लाइन  का  संव  कराकर  उस  काम  को  अपने  ह,थ  में  सेना
 चाहिए  और  उसको  पूरा  करना

 पश्चिमी  रेलवे  में  सेंदड़ा  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  स्थान  है  जहां  पर  दिल्‍ली  अहमदाबाद
 दूं

 ने
 रुकती  थी  20  वर्ष  पहले  लेकिन  आपने  उसको  बन्द  कर  यह  कहकर  बन्द  कर  दिया  कि
 वहां  पर  लोग  उतरते  नहीं  हैं  जव॒कि  आप  वहां  के  लिए  टिकट  ही  नहीं  देते  आफ  टिकट  ब्यावर
 से  देते  हैं  यदि  कोई  सें  दड़ा  का  टिकट  लेने  वाला  हो  तो  आप  देते  नहीं  और  काम  करना  तो  दूर
 रहा  बीस  साल  से  जहां  पर  रेलवे  का  स्टापेज  होता  था  उसको  भी  आपने  बन्द  कर  दिया  है  जबकि
 वह  बहुत  महत्वपूर्ण  स्थान  है  और  काफी  संख्या  में  सैनिक  वहां  पर  रहते  मेरा  निवेदन  है  कि
 अहमदाबाद  मेल  को  सेंदड़ा  में  रोकना  चाहिए  ।

 तीसरा  निवेदन  यह  है  कि  आश्रम  एक्सप्रेस  505-506  का  आपने  फालना  पर  हास्ट  चालू
 किया  है  अभी  16  फरवरी  लेकिन  वहां  के  लिए  आप  टिकट  नहीं  देते  मैंने  स्थ  एवं  भी
 अशीक  गंहलौत  जी  ने  वहां  का  टिर्कट  पाना  चाहा  था  तो  आबू  रोड़  का  टिकट  दिया  फालना
 का  टिकट  नहीं  दिया  गया  ।  इसके  बाद  आप  कहते  हैं  कि फालना  अनएकोनोमिक  है  आगे  चलकर
 हो  है  आप  वहां  का  स्टापेज  भी  बन्द  करे  दें।तो  इस  तरह  की  बात  नहीं  होनी  चाहिए  ।
 मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  आप  परमानेंण्ट  आर्डर  निकालिए  कि  फालना  के  लिए  टिकट  इश्यु  किये
 जायें  ।

 इसके  साथ-साथ  मेरा  यह  भी  निवेदन  है  कि  पाली  टाउन  एक  इण्डस्ट्रियल  टाउन  है  और

 डिस्ट्रिक्ट  हैडक्यार्टर  भी  है  लेकिन  वहां  से  कोई  डायरेक्ट  कोच  जयपुर-दिल्ली  के  लिए  नहीं  यदि
 पाली  से  कोई  दिल्‍ली  जाना  चाहे  तो  उसको  जोधपुर  जाकर  वहां  से  बंठना  पड़ता  है  जो  कि  वहां  से
 75  किलोमीटर  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  एक  डायरेक्ट  कोच  पाली  से  जयपुर-दिल्ली  के

 लिए  लगाई  जानी  चाहिए  |

 जहांतक  ओवर-ब्रिजेज  बनाने  की  बात  मैं  आपको  ध्यान  दिखाना  चाहता  हूं  कि  पाली

 एक  इष्डस्ट्रिय  न  एरिया  है  वहां  पर  ब्रिज  न  होने  की  बजह  से  दफिक  बहुत  टाइम  के  लिए  रुक

 जाता  वहां  पर  ब्रिज  बनाने  के  लिए  स्टेट  गवन॑मेण्ट  भी  पैसा  देने
 के  लिए  तैधार  है  क्‍योंकि  ब्रिज
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 के  बिना  वहां  पर  सारा  ट्ूरं  फिक  रुक  जाता  एक  दूसरा  ब्रिज  फालना  में  बनाया  जाना  चाहिए
 क्योंकि  रणकपुर  एक  वल्डंफेम  टूरिस्ट  प्लेस  है  और  वहां  सड़क  से  जाने  वाले  लोग  हेल्ड-अप  होते
 जबकि  ट्रन  वहां  से  गुजरती  वे  घण्टों  खड़े  रहते  हैं  ।  इसलिए  वहां  पर  भी  ब्रिज  चाहिए  ।
 इसी  तरह  से  मारवाड़  जंक्शन  पर  भी  ब्रिज  होना  चाहिए  ।

 इसके  साथ-साथ  पाली  और  मारवाड़  जंक्शन  रेलवे  स्टेशन  का  ब्यूटिफिकेशन  किया  जाना

 चाहिए  ।  जोधपुर-अहमदाबाद  सुपरफास्ट  ट्रृंन  मारवाड़  जंक्शन  पर  रुकती  है  लेकिन  वहां  से  टिकट

 इृश्यु  नहीं  किए  जाते  हैं  ।  |  मारवाड़  जंक्शन  बहुत  बड़ा  जंक्शन  है  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  वहां
 से  टिकट  इश्यु  होने  चाहिए  ।  रेलवे  के  संबंध  में  और  भी  छोटी-छोटी  बारें  लेकिन  रेलबे  के
 अधिकारी  आप  को  मिसलेड  करते  इस  लिए  आपको  इस  बारे  में  सोचना  पड़ेगा  ।  इसी  प्रकार

 दिल्ली-महसाना  एक  गाड़ी  चलती  जिसमें  कि  आम  आदमी  सफर  करता  इस  गाड़ी  में  काफी

 भीड़  होती  है  और  आदमी  ऊपर-नीचे  गाड़ी  में  बंठे  होते  लेकिन  इस  गाड़ी  में  आप  कोचेज  नहीं
 बढ़ाते  आप  और  फर्ट  क्लास  के  लोगों  की  बात  करते  लेकिन  जहां  पर  सैकिण्ड
 बलास  में  लोगों  की  भीड़  होती  वहां  पर  कोचेज  बढ़ाने  में  आपको  दिक्कत  होती  है  ।  मेरा  निवेदन
 है  कि  आप  इस  गाड़ी  में  कोचेज  बढ़ायें  । एक  और  गाड़ी  और  अहमदाबाद  से

 आबू  के  लिए  चलती  इस  गाड़ी  में  जाने  के  लिए  लोगों  को  घंटों  रुकना  पड़ता  मेरा  निवेदन

 है  कि  आप  इस  गाड़ी  जो  अहमदाबाद  और  आबू्‌  के  बीच  में  चलने  वा।ली  इसको  अजमेर

 तक  चलाया  जाय  ।

 बातें  तो  और  भी  बहुत  सी  मन्त्री  महोदय  से  निवेदन  करने  की  लेकिन  यदि  मन्त्री  इन

 छोटी-छोटी  बातों  को  ही  कर  तो  मैं  समझू गा  कि  रेलवे  विभाग  ने  कुछ  काम  किया  आपको

 बहुत-बहुत  धन्यवाद  कि  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय

 श्रो  जुझार  सिंह  :  उपाध्यक्ष  मेरा  इस  बिषय  पर  बोलना  बहुंत  जरूरी
 इसलिए  मैं  बोल  रहा  मैं  सुक्ष्म  में  रेल  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।

 मेरा  संसदीय  क्षेत्र  मध्य  प्रदेश  के  पांच  डिस्ट्रिक्टूस  से  लगता  है-मुरेना  से  शुरू  होता

 शाहजहांपुर  भोर  मंदसोर  ।  यह्‌  करीब  300  किलोमीटर  का  क्षेत्र  जो  मध्य  प्रदेश
 से  लगा  हुआ  माननीय  रेल  उप  मन्त्री  जी  और  मेरा  क्षेत्र  उत्तर  प्रदेश  से  लगा  हुआ  इसलिए
 जो  कुछ  भी  एडज्वाइंनिगं  एरिया  में  हो  रहा  उसका  असर  मेरे  क्षेत्र  पर  भी  आता  मैं  ज्यादा
 समय  न  लेते  रेलवे  प्वाइन्ट  आफ  व्यूह  से  जो  चीजें  आवश्यक  हैं  और  मेरे  क्षेत्र  को  मिलनी

 उन्हीं  के  बारे  में  मैं  आपसे  निवेदन  करू गा  ।  इसलिए  सबसे  पहला  मेरा  निवेदन  यह  है  कि

 कोटा  एक  इण्डस्ट्रियल  टाउन  कोटा  से  बहुत  दिनों  से  इस  बात  की  मांग  है  कि  कोटा  से  एक
 गाड़ी  दिल्‍ली  के  लिए  डायरेक्ट  चलाई  जाय  ।  वहां  पर  पैसेंजर  बहुत  ज्रादा  इस  चीज  को  आपने

 एग्जामिन  भी  करवा  लिया  है  और  एग्जामिन  करने  के  बाद  रेलवे  बोड़ं  के  पास  रिक्मेडेशन  भी  आई

 है  कि  यह  बहुत  जरूरी  है  कि  कोटा  से  दिल्‍ली  के  लिए  एक  गाड़ी  दी

 मैंने  एक  गाड़ी  के  सम्बन्ध  में  मन्त्री  महोदय  को  एक  पत्र  लिखा  जिसका  जवाब  भी  मिला

 है  ।  उनका  जवाब  है  मथुरा  और  दिल्ली  के  बीच  में  इतना  ज्यादा  ट्रृंफिक  है  और  ट्रेंक पर  इतना
 ज्यादा  लोड  है  कि  एक्सट्रा  ट्रेन  नहीं  दी  जा  सकती  है  ।  इसलिए  वहां  पर  ट्रेन  देना  सम्भव  नहीं  यह
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 एक्सक्यूज  आपका  लेकिन  अभी  आपने  एक  नई  ट्रेन  उज्जैन  से  गुना  होते  हुए  दी  है  और  बह  ट्रेन  भी

 मथुरा  से  होकर  उन्हीं  ट्रेन  में  जिसको  आप  कन्जेस्टेड  बता  रहे  हैं  ।  इस  लिए  मेरा  निबेदन

 है  कि  जहां  पर  जस्टिफाई  ट्रैफिक  है  और  जहां  रिक्मेंडेशन  है  और  किसी  एक  खास  वजह से  ट्रेन
 नहीं  मिल  रही  तब  तो  बात  दूसरी  नहीं  तो  मेरी  मांग  है  कि  कोटा  से  दिल्ली  के  लिए  एक
 गाड़ी  दी  जाय  ।

 मेरा  दूसरा  निवेदन  यह  है  कि  आपने  एक  नई  गाड़ी  उज्जैन  से  बिना  दिल्ली  होते
 हुए  हरिद्वार  क ेलिए  दी  मेरा  निवेदन  है  कि  आप  इस  गाड़ी  में  कोटा  को  जोड़  दें  और

 यह  कोटा  से  इधर  भी  आ  सकती  है  ।  यदि  आप  पेसेंजर  गाड़ी  नहीं  दे  सकते  एक्स्ट्रा  गाड़ी  नहीं
 दे  सकते  तो  इसको  आप  गुना  से  डाईवर्ट  कर  दें  और  बारां  से  कोटा  होते  हुए  दिल्ली  लाकर
 इसको  हरिद्वार  पहुँचा  सकते  हैं  ।  इस  ट्रंन  पर  ज्यादा  डिमांड  बनस्पति  जो  आपने  नई  लाइन
 सैंगशन  की  इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  आप  इसके  लिए  कुछ  न  कुछ  व्यवस्था  ताकि
 उस  जगह  जो  ज्यादा  ट्रैफिक  उसको  कुछ  ह॒द  तक  कम  किया  जा  सके  ।

 एक  बात  यह  भी  है  कि  आपके  थहां  बहुत  ज्यादा  ट्रेफिक  ऐसे  आदमियों  का  जो
 बेंशन  करा  कर  नहीं  चलते  मेरी  समझ  में  जो  रिजर्वेशन  का  ट्रैफिक  वह  25  प्रतिशत
 भी  नहीं  होगा  ।  रिजर्वेशन  करा  कर  जो  चलते  चाहे  वह्‌  सेकेंड  क्लास  का  फर्स्ट  क्लास  का
 हो  या  एयर-कंडीशन्ड  वह  25  प्रतिशत  से  ज्यादा  नहीं  होगा  ।  उनके  लिए  तो  आपने  बहुत
 कुछ  किया  रिजर्वेशन  के  लिए  आपने  बहुत  ज्यादा  सहूलियतें  दी  लोग  डिसर्टस  पर  जो
 ट्रंग  चलती  उनके  लिए  तो  बहुत  कुछ  किया  है  ।

 4.00  भ०  प०

 लेकिन  जो  अन-रिजग्ड  ट्रंविल  करने  वाला  ट्रं  फिक  उसके  लिए  आपने  बहुत  ज्यादा
 फेसेलिटीज  नहीं  दी  है और  कभी  कभी  आदमी  को  विना  रिजर्वेशन  के  अक्समात  भी  कहीं  जाना
 पड़ता  जिसमें  उसको  बहुत  दिक्कत  होती  मैंने  पहले  भी  पार्टी  मीटिंग  में  कहा  था  कि  कम
 से  कम  ऐसे  आदमी  जो  सहुलियत  से  ट्रंविल  करना  चाहता  एक  सीट  देने  का  आप  अभरेजमेंट

 उसको  चाहे  थोड़ा  एक्सट्रा  पे  करना  पड़े  लेकिन  भीड़-भाड़  में  बेंठने  की  वहू  सहूलियत
 से  चल  सके  ।

 ]

 अगर  उसे  कुछ  अतिरिक्त  देना  पड़ता  है  तो  वह  अतिरिक्त  धन  देने  के  लिये  तैयार  हो  जाग्रेगा
 लेकिन  उसे  कम  से  कम  थात्रा  सहुलियतें  दी  जानी  मेरे  विचार  से  आप  इस  प्रस्ताव  पर
 भी  विचार  करेंगे  कि  ऐसे  यात्रियों  के लिए  कुछ  इस  प्रकार  के  प्रबन्ध  किये  जाने  चाहिए  जो  लोग

 पहले  से  आरक्षण  नहीं  करा  पाते  लेकिन  जो  आखिरी  क्षणों  में  आते  हैं  और  उनके  लिए  यात्रा  पर
 जाना  बहुत  जरूरी  है  ।

 उसके  इलावा  में  आपसे  एक  निवेदन  और  करना  चाहता  हूँ  कि  हनदौर  से  आप  की  एक
 डाइरेक्ट  ट्रेल  बम्बई  के  लिए  भी  है  और  इन्दौर  से  एक  डाइरेक्ट  ट्रेन  दिल्ली  भी  माती  है  और
 उसके  बाद  भी  ट्रेनें  इन्दोर  नागदा  से  6  डिब्बे  देहरादून  एक्सप्रेस  में  लग  कर  कोटा  तक
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 जाते  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  नागंदा  से  6  डिब्दे  आप  दिल्‍ली  के  लिए  लंगाते  हैं  और  6  डिब्बे
 बम्धई  के  लिए  लगाते  इसके  बजाय  आप  12  डिब्बों  की  एक  ट्रेन  बनाकर  रोजाना  चैंलाने  की
 अजाथ  आप  आह्टरनेट  डेज  पर  इन्दौर  से  दिल्‍ली  वाया  कोटा  कर  तो  इसंसे  आपंकी  रेलवे  पंर
 कोई  एक्सट्रा  बरडंन  भी  नहीं  आएगा  और  हमारी  जो  आवश्यकता  वह  भी  किसी  तंरहे  से  पूरी
 हो  जाएगी  ।

 दी  इतना  कह  केर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 ॥  श्री  सी०  पी०  ठाकुर  :  उपाध्यक्ष  बिहार  राज्य  आर्थिक  दृष्टिकोण  से
 संबसे  पिछड़ा  प्रान्त  इस  चीज  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वंहां  पर  कुछ  रेल  सुविधायें  बढ़ाना

 आर्वश्यक
 है  और  वहां  के  सब  लोग  और  जितने  भी  संसद  सदस्य  सभी  यह  चाहते  हैं  कि  बिहार

 में  रेल  सुविधायें  बढ़ाई  जांय  ।  कुछ  ऐसी  मांगें  जो  बहुत  दिनो  से  चली  आ  रही  हैं  ।  गंगा  नदी  पर
 जो  रेल  पुल  पटना  में  बनाने  की  बात  वह  बिहार  के  दो  भागों  को  उत्तर  बिहार  और
 दक्षिण  बिहार  और  दोनों  भागों  के  विकास  के  लिए  वह  आवश्यक  इसलिए  मैं  रेल  भन्‍्त्री  जी  से

 -  अनुशंसा  करता  हूं  कि  इस  पर  वे  बिचार  करें  और  जल्दी  से  जल्दी  यह  पुल  वहां  पर  बने  ।

 कुछ  ऐसी  चीजें  जो  विना  खर्च  किए  हो  सकती  हैं  ।  जो  भारतवषं  का  कांमंर्स  का
 कींपीटल  समझा  जाता  उससे  जों  बिहार  की  राजधानी  किसी  भी  फास्ट  ट्रूंन  या  सुपर
 फास्ट  ट्रंन  से  नहीं  जुड़ा  हुआ  कई  फास्ट  द्रूं  नें  बवारस  तक॑  तो  आती  जैसे  महानगरी  एक्सप्रेस

 पर  पटना  तक  नहीं  जाती  या  तो  पटना  के  लिए  कीई  फास्ट  ट्ुन  दे  दें  या  उसे  ट्रन  को
 पटना  तक  कर  दें  ।  मद्रास  के  लिए  पटना  से  ट्रेन  जाती  है  लेकिन  अब  यह  डिमाण्ड  हो  रही  है  कि
 उस  ट्रेन  को  सप्ताह  में  दो  दिन  कर  दिया  जाय  ।  पटना  से  मगध  एक्प्रेस  दिल्ली  आती  वह
 ऐसे  समय  पर  आती  है  कि  पूरा  दिन  समाप्त  हो  जाता  12  बजे  के  बाद  यहां  पहुंचती  है  और
 इसी  तरह  से  पटना  एसे  समय  पर  पहुंचती  है  कि  सारा  समय  नष्ट  हो  जाता  इसलिए  आप  समय
 में  ऐसा  एडजस्टमेंट  कीजिए  कि  वह  दिल्‍ली  दो  घंटे  पहले  पहुँचे  और  पटना  भी  उपयुक्त  समय  पर

 पहुँचे  ।  इससे  यह  होगा  कि  कोई  आदमी  अपने  पूरे  दिन  का  दिल्‍ली  में  या  पटना  में  उपयोग  कर
 सकेगा  ।

 पटना  की  जो  पहले  आवादी  वह  अब  बहुत  बड़  गई  है  और  उसके  चलते  ही  पटना  के
 अगल-बगल  से  लोग  पटना  कंपीटल  में  नौकरी  करने  सुबह  आते  हैं  और  शाम  को  चले  जाते  तो

 एक  पंसेन्जर  ट्रेन  आरा  और  मुँकामा  के  बीच  देनें  की  आवश्यकता  रेल  म॑न्त्रालय  एक  एक्सट्रा  ट्रेन
 इंस  के  लिए  दें  |  पंटना  की  आवादी  ब॑हुत  ज्यादा  बढ़  गई  है  और  रेलवे  लाइन  के  दक्षिण  की  तरफ

 _

 बहुत  आवांदी  बढ़  गई  है  ।  मंकाघाट  एक  ज॑गह  जहां  पर  पचासों  गांवों  के  लोगों  को  रेल  के  नीचे ह
 सडक  से  जाना  हौता  है  और  बरसात  के  दिनों  में  वहाँ  पर  सड़क  अवरुद्ध  हो  जाती  इसलिए  यहाँ
 पर  रेलवे  क्रॉसिंग  कर  दी  जाय  इसी  तरह  से  खिरकी  और  वेगनपुंर  में  भी  क्रोसिंग  बनाया

 जाय  ।

 एक  बाते  और  कहना  चाहता  हूं  कि  फंतवा-इस्लामपुर  रेलवे  बन्द  हो  गई  उसको  फिर

 से  चालू  जाय  ताकि  उस  इसाके  के  लौंगे  जा  सकें  और  ऑरा-सतना  रेलवे  जो  बन्द  हों  गई
 उसको  फिर  से  चाल  करने  की  कृपा  करें  ।
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 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  मौका  दिया  ।

 क्री  गिरघारी  लाल  व्यास  :  उपाध्यक्ष  रेल  मन्त्रालय  से  मुझे  ब
 बहुत शिकायतें  हैं  ।  पहले  भी  मैंने  अज  किया  था  कि  हमारी  रेलवे  कमेटी  ने  जो  रिकमण्ड  किया  था  कि

 राजस्थान  के  लिए  रेलवे  का  एक  अलग  जोन  बना  दिया  जाय  लेकिन  उसको  रेल  मन्त्रालय  नहीं  बना
 रहा  यह  रेल  मन्त्रालय  इतना  बड़ा  मन्त्रालय  बन  गया  है  कि  यह  एक  होच-पौच  हो  गया  है  ।
 इसका  इतना  विस्तार  हुआ  है  कि  केवल  दिल्‍ली  में  बेठकर  ही  सारे  देश  की  रेलों  की  व्यवस्था  नहीं
 की  जा  सकती  यह  जो  रेलवे  बोई्ड  इतनी  बड़ी  संस्था  है  इसको  अलग  अलग  जोनवाईज  कर  दिया
 जाये  और  अलग-अलग  जोनों  में  वहां  क ेजोनल  आफिसों  द्वारा  वहां  रेलों  की  व्यवस्था  की  जाय  ।
 इससे  लोगों  बहुत  सी  शिकायतें  दूर  हो  जायेंगी  ।  अभी  सभी  लोग  यह  शिकायत  करते  हैं  कि
 हमारे  यहां  नई  रेलवे  लाईन  नहीं  बनती  ।  क्‌छ  क्षेत्रों  में  आप  मई  रेलवे  लाईन  बना  रहे  कछ  में

 नहीं  बना  रहे  हैं  इससे  रीजनल  इम्बेलेंस  बढ़ता  है  और  इसके  लिए  लोग  रात-दिन  रोते
 और  चिल्लाते  किसी  की  उसके  बारे  में  सुनवाई  नहीं  होती  ।  तह

 रेलवे  बोड  जिसमें  कि  6  मेम्बर  जिस  पर  कि  दस  करोड़  रुपया  आप  हर  साल  खर्च  करते
 उसके  बारे  में  हम  जितने  भी  लोग  पालियामेंट  में  बंठते  हैं  उन  सबको  उसके  बारे  में  असंतोष  ।

 क्योंकि  उनकी  कठिनाइयों  का  समाधान  नहीं  होता  है इसलिए  इसको  जोनव्राईज  बनाना  जरूरी  है
 ताकि  सभी  की  व्यवस्था  सुधर  सके  और  सभी  को  नई  रेल  लाइनें  मिल  सकें  ।

 मुझे  पालियामेंट  के  अन्दर  आये  हुये  दस  साल  हो  गए  ।  मैं  बराबर  तीन  रेल  लाइनों  के  बारे  में
 निवेदन  करता  आ  रहा  हुँ-एक  टोढारायसिंह  से  कोटा  से  देवगढ़  और
 लाम्बिया  से  ब्यावर  ।  |  इन  तीनों  लाइनों  का  सर्वे  हो चका  है  ।  इस  टोढा-रायसिंह  से  नाथद्वारा  लाइन

 को  अनवाएबल  बता  कर  नहीं  बनाया  जा  रहा  जयपुर  से  टोंढोरायसिंह  लै।ईन
 चलती  है  और  अहमदाबाद  से  नाथद्वारा  ट्रेन  चलती  है|  मेरी  समझ  में  नही  आता  कि  रेलवे  भें  कौर्त
 से  इकोनोमिस्ट्स  बैठे  हुए  हैं  जो इस  लाइन  को  अनइकोनोमिक  बता  कर  इसको  चलने  नहीं  देते  |
 इस  तरह  की  व्यवस्था  रेलवे  बोर्ड  में  चल  रही  राजा-महाराजाओं  के  जमाने  में  हमारे  यहाँ  रेले
 लाईन  बनी  थी  |  उदयपुर  से  चित्तोड़  गड़  तक  गाड़ी  चलती  अब  हसारे  राजा  बजंठे  हुए
 सिवाए  कछ  क्षेत्रों  के  और  कहीं  नई  रेलवे  लाईन  नहीं  बनाई  जा  रही  इसलिए  मैं  भारत  सरकार
 से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इसमें  परिवर्तत  लाने  की  आवश्यकता  थगर  इस  नीति  में

 वतन  नहीं  लाया  जयगा  तो  हमारा  जो  असंतोष  है  वह  द्र  नहीं  होगा  ।

 माननीय  जी-आप  इसको  खास  पर  सुनिए  ।  आप  अपने  क्षेत्रों  में  रलों  को
 बढ़ा  सकते  हैं  लेकिन  दसरे  क्षेत्रों  भें  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  हमने  कहा  भीलथाड़ा
 रिजर्वेशन  की  अधिक  व्यवस्था  गरीउनवाज  में  रिजर्वेशन  बढ़तओ  तो  ट्विम्रा-गया कि
 गुजाइश  नहीं  डिब्बे  ही  नहीं  अगर  हमारे  लिए  आपके  पास  कुछ  नहीं  ्  में  फ्रांसी  दे  दो

 तोकि  हम  लोग  कछ  कह  ही  नही  सकें  ।

 इस  तरह  का  जो  रेल  विभाग  से  इतना  बड़ा  अमंतोष  है  इसके  लिए  मैं  उपमन्त्री टी  का

 खींचना  चाहता  हूं  ।  आप  तो  राजा  नहीं  हैं  आप  तो  हमारे  जैसे  साधारण  कयंकर्सा  हो  ।'  आप
 तो  हमारी  बातों  पर  ध्यान  देने.की  कृपा  करो  जिससे  रेल-विभाग  भी  बने  |.  .
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 गिरधारी  लाल  ।

 आप  इस  रेल  विभाग  को  जौनवाईज  बनायें  ताकि  लोगों  को  नई  रेल  लाईन  मिल  सके  और
 रेलों  की  पूरी  व्यवस्था  ठीक  हो  सके  ।

 मुझे  प्री  आशा  है  कि  आप  इस  पर  ध्यान  देंगे  ।

 *आरी  आर  जीवरत्तम  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  माननीय  रेलवे  मन्त्री
 द्वारा  प्रस्थुत  की  अनुदानों  की  अनुप्  रक  माँगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 आरकोनम  से  काटपाडी  तक  ऐक  शटल  सबविस  शुरू  की  जानी  यह  गाड़ी  आर्कोनम
 से  सांय  5.30  चले  और  काटपाडी  सांय  6.45  बजे  पहुँचे  ।  कोवाई  एक्सप्रेस  और  बृ  दावन  एक्सप्रेस  से
 यात्री  काटपाड़ी  पर  उतरते  वे  इस  शटल  गाड़ी  पर  चढ़  सकें  |  शटल  को  काटपाडी  से  राध्ि
 7.45  पर  चले  और  आर्कोनम  रात्रि  9  बजे  पहुँचे  शटल  सेवा  शरू  करने  से  उद्योग  को  बढ़ाबा
 मिलेगा  और  उस  क्षेत्र  का  विकास  होगा  ।

 हाल  ही  में  रेलवे  मद्रास  से  त्रिर्वालुर  तक  तीन  बड़ी  लाइन  बिछा  रहा  है  इन  लाइनों  को
 आर्कोनम  तक  बढ़ाया  जाना  चाहिए  ।  अगर  ऐसा  हो  सका  तो  बम्बई  और  अन्य  उत्तरी  क्षेत्रों  से  आने
 वाली  थाड़ियाँ  मद्रास  बिना  देरी  के  पहुँच  सकेगी  ।

 आर्कोनम  जंक्शन  पर  रेलवे  के  ऊपरी  पुल  का  शीघ्र  ही  निर्माण  किया  जाना  इसी
 तरह  पांडिबेरी-बंमल्लौर  रेल  सम्पकं  की  घोषणा  रेल  म.त्री  ने  अपने  भाषण  में  की  थी  उसे  भी  शीघ्र
 ही  श्रू  किया  जाना  चाहिए  ।

 गाड़ी  नम्बर  39  और  40  बंगलौर  से  मद्रास  और  भद्रास  से  बंगलौर  तक  चल  रही  है
 जो  आजकल  शोलीगनगर  नहीं  रुकती  शोलीनगर  एक  विकसित  औद्योगिक  क्षेत्र  इस  शहर  में

 ओद्यौगिक  विकास  की  बहुत  अधिक  क्षमता  है  ।  मैं  मन्त्रीजी  से  शोलीनगर  पर  गाड़ी  रोकने  के  लिए
 आदेश  जारी  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।  तमिलनाडु  में  सभी  मीटरगेज  लाइनों  का  स्वक्षण  किया
 जाना  याहिए  ।  इन  लाइनों  को  चरणों  में  बड़ी  लाइन  में  बदला  जाना  चाहिए  |  कारूर-डिडगल

 बड़ी  लान  परिवर्तन  परियोजना  को  शीघ्र  ही  शुरू  किया  जाना  जनता  ने  मांग  की  है  कि
 इस  परियोजना  के  लिए  अधिक  आबंटन  किए  जाने  चाहिए  ।  मैंने  मुख्य  बजट  पर  अपने  भाषण  में
 भी  बताया  था  कि  परियोजना  के  लिए  कम  आबंटन  किया  गया  मैं  इस  परियोजना  के  लिए
 आबंटन  बढ़ाये  जाने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।  अन्त  में  मैं  मन्‍्त्री  जी  से  रेलवे  में  कार्य रत  व्यक्ति  को
 मकानों  के  निर्माण  के  लिए  दी  जाने  वाली  ऋण  राशि  को  बढ़ाने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।  रेल  मन्त्री
 को  ध्याव  देना  चाहिए  कि  रेलवे  में  कार्यरत  लोगों  को  वांछनीय  स्थानों  पर  आवासीय  सुविधायें  दी
 जाती  चाहिए  ।  इन  शब्दों  के साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  चिस्तामणि  जेना  :  रेलवे  बजट  पर  मुश्ने  बोलने  का  अवसर  देने  के  लिए
 में  आपका  अभारी  हूं  ।  मैं  माननीय  रेलमन्त्री  द्वारा  प्रस्तुत  रेलवे  वजट  का  समर्थन  करता  हूं  ।
 कार  की  नीति  पिछड़े  क्षेत्रों  और  पिछड़े  राज्यों  को  प्राथमिकता  देने  की  है  ।  रेलवे  लाइनों  के  संबंध

 में  मध्य  अदेश  और  उड़ीसा  पिछड़े  राज्य  हैं  और  वहां  रेलबे  सुविधाओं  की  उचित  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 इस  संदक्न  में  रेलमन्त्री  महोदय  से  यह  आग्रह  करू गर  कि  जहां  तक  राष्ट्रीय  औसत  का  संबंध  है  इस
 लव  5  कम

 तमिल  में  दिये  गये  भाषग  के  अंग्रेती  भवुराव  का  हिल्दी  रूवास्तर  ।
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 बारे  में  पिछड़े  राज्यों  उड़ीसा  और  मध्य  प्रदेश  को  अधिकाधिक  रेलवे  सुविधायें  प्रदान  करने  के  कार्य

 को  उच्चतम  प्राथमिकता  दी  जाये  ।  इस  संदर्भ  में  मैं  यह  अनुरोध  करू  गा  कि  रुपसा-बांगिरी-पूर्वी
 छोटी  रेलवे  लाइन  जो  कि  सम्पूर्ण  आदिवासी  क्षेत्र  स ेहोकर  गुजरती  और  जिसका  निर्माण  लगभग
 100  बषं  पहले  किया  गया  उसे  गरुमा  हिसानी  के  निकट  बम्बई  लाईन  से  जोड़ने  के  लिए  बड़ी
 लाइन  में  बदला  जाये  ।  ऐसा  करने  से  150  किलोमीटर  की  दूरी  कम  हो  जायेगी  और  इसके

 णामस्वरूप  हमारे  राष्ट्रीय  धन  की  बचत  होगी  और  समय  की  भारी  बचत  के  साथ-साथ  रेलवे  पुर्जों
 की  अधिक  टूटफट  भी  नहीं  होगी  ।

 नवम्बर  1988  के  महीने  में  उड़ीसा  राज्य  की  कुछ  गाड़ियाँ  रह  कर  दी  गई  में  यह

 अनुरोध  करू गा  कि  उन  रेलगाड़ियों  जैसे  पुरी-हावड़ा  यात्री  पुरी-आसनसोल-थात्री  गाड़ी  और

 मद्रास-हावड़ा-गान्टा  एक्सप्रेस  गाड़ियों  को  पुनः  आरम्भ  किया  जाना  चाहिये  ।

 इसके  अतिरिक्त  लिक  एक्सप्रेस  और  संबलपुर  यात्री  गाड़ी  को  भी  पुनः  आरम्भ  किया  जाना

 चाहिये  ।  इस  संदर्भ  में  मैं  यह  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  हाल  ही  में  नवम्बर  के  महीने  से  रेलवे  ने

 गाड़ी  915  और  916  तथा  175  और  176  नीलांचल  एक्सप्रेस  गाड़ियों  के  समय  में  परिवतंन
 किया  यदि  इन  रेलगाड़ियों  के  पूर्व  समय  को  ही  जारी  रखा  जाये  तो  हम  इसकी  सराहना  करेंगे  ।

 मैं  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  का  इस  बात  के  लिये  बहुत  अभारी  हूं  कि  उन्होंने  बालासौर  और

 हल्दीपड़ा  के  बीच  पारीकुल  में  एक  रेलवे  स्टेशन  की  स्त्रीकृति  दे  दी  इस  स्टेशन  का  निर्माण  कार्य

 ईमानदारीपू्वंक  किये  जाने  की  आवश्यकता  है  ।

 इस  संद  में  मैं  यह  भी  उल्लेख  करना  कि  राजधाट  और  मयूरभंज  नयागांव  रोड  में

 लगभग  30-40  बषं  पहले  रेलवे  स्टेशनों  की  स्वीकृति  दी  गई  थी  ।  परन्तु  अभी  तक  उन्हें
 शनोंਂ  में  नही  बदला  गया  है  ।  मैं  यह  अनरोध  करता  हूं  कि  इन  रेलवे  स्टेशनों  को  फ्लैग  स्टेशनों  में

 परिवर्तित  किया  जाये  ।

 मैं  यह  भी  अनुरोध  करता  हूं  कि  भाड़े  के  कुलियों  और  भार  वाहकों  की  सेवाओं  को  स्थाई
 बनाया  जाये  ।  इसके  अतिरिक्त  वाहनांतरण  श्रमिक  जिनकी  अब  बहुत  खराब  स्थिति  है  को  भी  यदि
 स्थाई  नहीं  तो  कम  से  कम  नैमित्रिक  श्रमिक  बनाया  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  कि  इस  मुह  को  समाप्त  करने  के  लिये  हम  सदन  के  समय

 में  10-15  मिनट  और  वद्धि  कर  सकते  हैं  ।

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  तथा  प्रधानमंत्री  कार्यालय  में  राज्यमंत्री  शीला
 :  हम  सदन  के  कार्यकाल  में  15-20  मिनट  की  और  वृद्धि  करके  इस  मुह  को  समाप्त  कर

 सकते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हूँ  कि  सदन  इस  बारे  में  सहमत  है  ।  अब  मन्त्री  महोदय
 अपना  भाषण  देंगे  ।
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 श्री  साधव  राव  सिंधिया  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  रेलवे  वित्त  व्यवस्था  की

 इस  छोटी  सी  चर्चा  में  भाग  लेने  वाले  सभी  मानमीय  सदस्यों  का  धन्यवाद  करना  चाहूंगा  |  कुछ  दिस
 ही  पहले  मैंने  रेलवे  के  कार्यकरण  के  विभिन्न  पहलुओं  के  बारे  में  विस्तार  से  चर्चा  की  थी  और  मैंने  उन
 मार्ग  निर्देशों  को  विस्तृत  बनाने  का  प्रयास  किया  है  जिनमें  निर्धारित  की  गई  प्राथमिकताओं  के
 आधार  पर  विशेष  प्रयास  किये  जा  रहे  मैं  उस  विषय  पर  पुनः  नहीं  जाना  चाहूंगा  ।  बहुत  से
 सदस्यों  ने  अपने  क्षेत्रों  और  चुनाव  क्षेत्रों  के  बारे  में  सुझाव  दिये  हैं।हम  निश्चित  रूप  से  ऊनके

 सुझावों  की  जांच  करेंगे  और  उन्हें  हर  सम्भव  रूप  से  सन्तुष्ट  करने  के  लिए  प्रयास  किये  जायेंगे  ।

 इस  छोटी  सी  चर्चा  के  दौरान  माननीय  सवस्यों  ने  सड़क  ऊपरिंपुलों  का  उल्लेख  किया
 इस  देश  के  बहुत से  क्षेत्रों  में  बढ़ते  हुए  यातायात  को  ध्यान  में  रखते  हम  बड़ी  उदारता  से

 आवश्यकतानुसार  सड़क  ऊपरिपुलों  की  स्वीकृति  दे  रहे  परन्तु  मुझे  माननीय  सदस्यों  को  यह
 ध्यान  विलाना  चाहिऐ  कि  राज्य  सरकारों  के  लिए  यह  अशश्यक  है  कि  वे  इन  प्रस्तावों  के  बारे._में
 पहल  करें  और  इन्हें  अपने  राज्य-बजटों  में  सम्मिलित  करें  ताकि  हमभी  इस  बारे  में  कार्यवाही  कर
 सक  तथा  इस  बारे  में  और  आगे  विचार-विमर्श  करके  दृढ़  निर्णय  ले  सके  ।  परन्तु  जैसा  कि  मैंने  कहा

 राज्य  सरकारों  के  लिए  इन  प्रस्तावों  को  प्रस्तुत  करने  के  बारे  में  पहल  करना  आवश्यक  मैं
 माननीय  सदस्यों  को  यह  आश्वासन  देना  चाहूंगा  कि  परिवहन  की  आवश्यकताओं  के  अनुसार  राज्य
 सरकारों  द्वारा  पहलख्न  किये  गये  प्रस्तावों  के आधार  पर  अपनी  «  बजट  सीमाओं  के  अन्तगमंत  अधिक
 से  अधिक  सड़क  ऊप्नरपुलों  की  अनुमति  देंगे  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  दुछ  रेलवे  लाइनों  का  भी  उल्लेख  किया  है  जम्मू-ऊधमपुर  लाइन
 का  भी  उल्लेख  किया  गया  हमने  जम्मू-ऊधमपुर  लाइन  के  लिए  भाबंटन  में  भारी  व्‌द्धि

 करके
 उसे  लगभग  13  करोड़  रुपये  कर  दिया  यह  एक  बहुत  कठिन  भाग  यह  वहुत  कठिन  क्षेत्र  है
 और  इसमें  बहुत  से  पहाड़  इसमें  बहुत  सारी  सुरंगों  की  भी  आवश्यकता  मैं  समझता  हूं  कि

 दन्जिनियरिंग  दृष्टिकोण  से  उस  कठिन  क्षेत्र  में  भारतीय  रेलवे  के  इन्जीनियर  बहुत  सन्‍्तोषजनक  काय॑
 कर  रहे  ऊघमपुर  से  आगे  काजीगुड  और  श्रीनगर  तक  की  लाइन  के  लिए  एक
 अध्ययन  रहा  है  इस  बात  का  निर्धारण  होमा  कि  एक  रेलवे  लाइन  बनाते

 एक  ब्रड्डी  लाइन  बनाने  में  कितता  खर्चा  आयेगा  ।  यह  अध्ययत्त  पूरा  होने  पर  ही  योजना  आमोग
 किसी  निश्चित  निर्णय  पर  पहुँच  सकता  जिसे  चर्चा  के  वाद  हमें  बता  दिया  मैं
 रेलवे  लाइन  के  ऊधमपुर  से  आगे  के  विस्तार  के  बारे  में  चर्चा  करने  की  स्थिति  में  नहीं  हूं  ।  हमारी
 पहली  प्राथमिकता  यह  है  कि  रेलवे  लाइन  को  ऊधमपुर  तक  पूरा  किमा  जाये  और  जअ्मू  और

 कश्मीर  राज्य  को  एक  नई  लाइन  दी  जाये  ।

 मैं  श्रीमती  शक्तावत  का  वहुत  आभारी  हूं  जिन्होंने  कोटा-बित्तोड़गढ़  लाइन  का
 शीघ्रता  से  निर्माण  करने  के  लिए  रेलवे  कर्मचारियों  और  रेलवे  अधिकारियों  के  प्रस्मासों  की  सराहना
 की  इस  लाइन  का  निर्माण  कायं  पूरा  होने  को  निश्चित  रूप  से  पिछले  दो  वर्षों  से
 इसके  लिए  भारी  मात्रा  में  आबंटन  कर  रहे  हैं  और  मुझे  आशा  है  कि  शीघ्र  ही  कुछ  महीनों  में  उस
 भाग  को  यातायात  के  लिए  खोत  दिया  जायेगा  और  बाद  में  इस  लाइन  पर  याक्िमों  को  ले  जाने
 की  बात  पर  भी  विज्ञार  वियः  जा  सकता  मैं  उनका  अपभ्नारी  क्‍योंकि  ऐसे  से

 है  जहाँ  आउंटन  में  वद्धि  के  वत्‌द  भी  कुछ  माननीय  सदस्य  उस  व॒ह्नि  के  बारे  में  भल  जाते  हैं  4
 और  केवल  उन  क्षेत्रों  का  उल्प्रेख  करते  हैं  जिनके  लिए  संस्राधनों  की  कमी  के  नाममात्र  का
 आवंटन  किया  गया  मु्रे  यःद  है  कि  कुछ  दिन  पहले  रेलवे  बजट  पर  सामान्य  चर्चा  के  दौरान  . है
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 कर्नाटक  के  एक  माननीय  सदस्य  ने  ऐसा  उल्लेख  किया  था  जिन्होंने  कनाटेक॑  की  उपेक्षा  कीਂ  बात
 की  थी  ।  ऐसी  बांत  नहीं  है  ।  मैं  बार-बार  यह  कह  चुका  हूं  कि  रेलवे  मन्त्रालय  एक  कंर्येरत  मंत्रालय
 है'और  इसे  अखिल  भारतीय  दृष्टिकोण  से  देखा  जाना  चाहिए  |  हमारा  मूल  उद्देश्य  यात्रियों  को
 विशेष  रूप  से  मध्यम  और  निम्न  आय  वर्गों  के अधिकतम  यात्रियों  को  लम्बी  दूरी  की  यांत्रा  कराना  और

 फ्रबुर  मात्रा  में  माल  की  ढुलाई  की  व्यवस्था  करना  है  ।  यदि  हम  इस  अखिल  भारतीय  उहं  श्य  को  ध्यान
 में  नहीं  रखेंते  हैं  तो  इससे  कछिन  बाधायें  उत्पन्न  होंगी  जिससे  जन  वितरण  आर्थिक  विंकास
 झऔर  ऐसी  बहुत  सी  मूल-भूत  गंतिविधियों  पर  भी  प्रभाव  पड़ेगा  जो  भार  के  परिवहन  के  लिए
 भारतीय  रेलवे  पर  निर्भर  हैं

 ।
 हमारे  ध्यान  में  सदैव  यह  बात  होनी  चाहिए  और  इस  विशेष

 मिकता  के  अन्तगगंत  पिछड़े  क्षेत्रों  और  दूर-दराज  के  क्षेत्रों  को  भी  यातायात  के  लिए  सुलभ  बनाने  के
 कार्य  को  कुछ  महत्व  दिया  जाना  चाहिए  ।  हमारे  प्रधान  मन्त्री  महोदय  ने  हमें  देश  के  पर्वोत्तर  क्षेत्र
 के  विंकास  पर  बल  देंने  के  लिए  कहा  है  ।  इसीलिए  रेलवे  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तर्गत
 देश  के  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  क ेलिए  चार  नई  रेलवे  लाइन  परियोजनाओं  को  परा  करके  अपनी  बचनवद्धता
 की  पूरा  किया  मैं  मांननीय  सदस्यों  से  यह  अंनुरोध  करूँगा  कि  वे  अखिल  भारतीय  दृष्टिकोण  से
 इस  बारे  में  विचार  करें  ।  हमारा  प्रयास  यंह्‌  सुनिश्चित  करना  है  कि  अपनी  प्राथभिकताओं  के
 अन्तंगंत  ही  हम  पिछड़े  आदिवांसी  क्षेत्रों  और  पहाड़ी  क्षेत्रों  पर  अधिक  ध्यान  दें  ।
 तया  कर्नाटक  में  बंगलौर-मंसूर  रेलवे  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  लिए  17  करोड़  रुपये
 दिये  गये  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  लिए  हमारा  कुल  बजट  लगभग  84  करोड़
 रुपये  का  है  ।  अतः  कर्नाटक  की  एक  रेंलवे  लाइन  के  लिए  दी  गई  17  करोड़  रुपये  की  घनराशि

 सम्पूर्ण  देश  में  छोटी  लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  में  बदलने  के  लिए  कुल  आबंटित  धनराशि  का  लगभग
 20  या  25  प्रतिशत्त  बनती  है  |  विरोधी  पक्ष  के  एक  सदस्य  ने  इसका  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  है
 उन्होंने  इस  बात  का  उल्लेख  नहीं  किया  है  कि  कुछ  वर्ष  पहले  ही  कांग्रेस  सरकार  और  श्री  जाफर
 शरीफ  के  प्रयासों  के  कारण  बंगलौर  में  व्हील  एण्ड  एक्सल  के  एक  बड़े  सयन्त्र  की  स्थापना  की  गई

 है  ।  हमने  इस  वर्ष  32  करोड़  रुपये  की  लागत  से  70,000  पहियों  से  लेकर  85,000  पहियों  क॑

 बड़े  विस्तार  कार्यक्रम  को  शुरू  करने  का  निर्णय  किया  इसे  भी  बड़ी  आसानी  से  दिया  गया

 था  ।  सत्ता  पक्ष  के  माननीय  संदस्यों  से  यह  मेरा  अनुरोध  है  कि  हमारी  करमियों  के  लिए  हमारी
 आलोचना  करते  समय  अथवा  जहां  हमारी  आशाओं  से  कम  काम  रहा  इसभं  कमी  हो  तो  यह
 हमारी  अपनी  गलती  के  कारण  हो  सकता  है  और  कभी-कभी  यह  संसाधनों  की  कमी  की  वजह  से  हो
 सकता  आप  हमारे  द्वारा  किए  गए  अच्छे  कार्यों  को  भी  उठाने  का  प्रयास  कीजिए  और  उन्हें
 उजागर  कीजिए  ।  उदाहरण  के  लिए  देश  में  नई  रेल  लाइनों  के  कुल  बजट  का  36  प्रतिशत  हमने
 उड़ीसा  को  दिया  250  करोड़  रुपयों  में  से  90  करोड़  रुपया  उड़ीसा  को  दिए  गए  हैं  ।  ऐप  क्षेत्रों
 के  जो  अभी  भी  पिछड़े  हुए  हैं  और  जिन्हें  रेल  द्वारा  नहीं  जोड़ा  गया  है  उनके  लिए  हम  अपनी
 सीमाओं  के  अन्दर  अधिक  से  अधिक  जितना  सम्भव  होता  करते  हैं  ।

 मैं  श्रीमत्ती  निर्मेला  कुमांरी  शंक्तोंवंत  का  धन्यवाद  करता  हूं  जिप्होंने  रेल  कार्मचारियों  और
 रेल  अधिकारियों  द्वारा  किये  जां  रहे  प्रयासों  के  लिए  उनकी  प्रशंसा  की  जबकि  दसरी  ओर
 राजस्थान  के  कुछ  अन्य  माननीय  सदस्य  हैं  जिन्होंते  बहुत  ही  आलोचना  की  मैं  उनके  सुझावों
 की'भी  प्रशंसा  करता  हूं  क्योंकि  मुझे  यकीन  यह  बहुत  ही  रचनात्मक  तरीके  से  दिए  गए
 लेकिल  मैं  राजस्थान  के  माननीय  सदस्यों  राज्य  के  मुद्दों  को  उठाये  केवल  फिर  से  यह
 याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  मयुरा-अलवर  रेल  लाइन  के  लिए  आवंटन  को  काफी  घटा  दिया  गया
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 अनुपू रक  अनुदानों  की  मांगें  1988-89  17  1989
 जज  जप  गा  जय  यथा  प्पिएएयोयख/खयख/।णय

 श्री  नटवर  सिह  इसके  लिए  प्री  शक्ति  से  लगे  हुए  कोटा-चित्तोडगढ़  लाइन  को  अब  आगे  नीमच

 तक  बहुत
 जल्दी  पूरा  करने  का  प्रयास  करेंगे  ।  इसके  सवाई  माधोपुर  से

 जोधपुर  और  बीकानेर  के  लिए  बड़ी  रेल  लाइन  बिछाने  के  लिए  स्थान  का  अन्तिम  रूप  से  सर्वेक्षण
 करने  का  काम  शुरू  किया  जा  रहा  है  और  इसके  बाद  जोधपुर  से  बाड़मेर  और  जैसलमेर  से  आगे

 दसरे  चरण  पर  बिचार  किया  जा  रहा  और  जैसाकि  माननीय  सदस्य  जानते  रेलवे  में  बोलबाल

 भें  स्थान  के  लिए  अन्तिम  सर्वेक्षण  का  अर्थ  है  कार्य  का  अन्तिम  स्थिति  में  हालांकि  यह  श

 प्रतिशत  नहीं  अन्यथा  स्थान  के  लिए  अन्तिम  रूप  से  वर्वेक्षण  बहुत  ही  कम  शुरू  किये  जाते  हैं  ।

 अतः  ये  सारी  वातें  हैं  ।

 दूसरी  बात  जिसे  मैं  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने

 पश्चिम  तट  पर  लाइन  के  बारे  में  कहा  था  ।  श्री  ओस्कर  फर्नाण्डीज  और  श्री  जनाद॑न  पुजारी  इससे

 विशेष  रुचि  ले  रहे  हैं  ।  हमने  एक  वर्ष  अपने  बजट  में  मंगलौर-उडीपी  रेल  लाइन  को  सम्मिलित  करने

 का  प्रयास  किया  है  ।  विपक्षी  सदस्यों  की  और  से  यह  बात  कही  गई  है  कि  इसके  लिए  बहुत  ही  कम

 घनराशि  दी  गई  है  ।  यदि  आप  किसी  भी  रेल  लाइन  को  देखे  कि  बजट  जत्रों  में  प्रथम  वर्ष  की

 प्रविष्ट  के  धनराशि  हमेशा  ही  कम  रखी  जाती  है  क्‍योंकि  भूमि  का  अधिग्रहण  और  अन्य

 प्रक्रियाओं  जैसी  सभी  औपचारिकतायें  सबसे  पहले  पूरी  की  जाती  हैं  प्रथम  व  में  उससे  अधिक

 घनराशि  खर्च  करना  बहुत  ही  मुश्किल  होता  इसलिए  जो  धनराशि  खर्च  नहीं  की  जा  सकती  है
 उसका  आबंटन  करने  का  कोई  फायदा  नहीं  है  ।  लेकिन  मैं  माननीय  सदस्यों  को  यह  यकीन  दिलाना

 चाहता  हूं  कि  मंगलौर  और  पश्चिम  तट  यह  एक  ऐसी  लाइन  है  जिसे  हम  बहुत  ही  महत्वपूर्ण
 समझते  जब  इन  शुरू  की  प्रक्रियाओं  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  जायगा  और  जब  भूमि  को

 अधिग्रहण  करने  का  काम  पूरा  हो  जायगा  तौ  निश्चित  रूप  से  हम  इस  रेल  लाइन  के  लिए  बजट  में

 अन्तिम  धनराशि  और  पर्याप्त  आबंटन  करने  का  अपना  पूरा  प्रयास  करेंगे  ।

 मैं  माननीय  सदस्यों  द्वारा  दिये  गए  विभिन्न  सुझावों  के लिए  उनका  धन्यवाद  करना  चाहता

 हूं  ।  श्री  चितामणि  जना  ने  भी  बहुत  ही  उपयोगी  सुझाव  दिए  हैं  ।  मुझे  उन्हें  यह  बताते  हुए  प्रसप्नता

 हो  रही  है  कि  उनकी  इच्छाओं  के  मई  में  हम  नीलांचल  रेलगाड़ी  के  समय  पहले  वाले  ही

 बहाल  करने  जा  रहे  जहां  तक  लिक  एक्सप्रेस  का  सबाल  उसके  लिए  भी  मई  महीने  में  पुराने

 वाले  समय  बहाल  कर  दिए  जायेंगे  ।  इसके  ऐसी  बहुत  सी  अन्य  बातें  जिन्हें  हम  उडीसा

 के  लिए  कर  रहे  मैं  उन्हें  यकीन  दिलाना  चाहता  हूं  कि  जो  भी  सुझाव  उन्होंने  रखे  हैं  अथवा

 उड़ीसा  से  अन्य  सदस्यों  ने  रखे  उनकी  ओर  निश्चित  रूप  से  पूरा  ध्यान  दिया  जायगां  ओह  यह

 हमारा  प्रयास  रहेगा  कि  हम  माननीय  सदस्यों  और  भारत  के  लोग़ों  तथा  रेलवे  का  उपयोग  करने

 वालों  की  आशाओं  के  अनुरूप  काय॑  करते  रहें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  रेल  अधिनियम  1985  के  तेरहवें  प्रतिवेदन  में  की  गई
 सिफारिशों  क  अनुमोदन  के  वारे  में  श्री  माधव  राव  भिन्थिया  द्वारा  रखे  गये  संकल्प  को  सभा  के

 मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  रेल  उपक्रम  द्वारा  सामान्य  राजस्व  को  देय  लाभांश  की  दर  तथा  रेल  वित्त

 तथा  सामान्य  वित्त  से  सम्बन्धित  अन्य  आनुषंगिक  मामलों  की  समीक्षा  करने  के  लिए  नियुक्त
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 रेल  अभिसमय  1985  के  तेरहवे  जो
 22  1989  को  संसद  में

 किया  गया  में  अंत्विष्ट  पैरा  9  से  12

 करती  हैं  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  जी०  एम०  बनातवाला  ने  वर्ष  1989-90  के  लिए  अनुप्रक
 अनुदानों  की  मांगे  के  लिए  कटौती  प्रस्ताव  रखे  क्योंकि  वह  यहां  उपस्थित  नहीं  मैं
 उनके  सभी  कटौती  प्रस्तावों  को  एक  आम  सभा  में  मतदान  हेतु  रखता  हूं  ।

 प्रस्ताव  संछया  159  से  162  सभा  के  सतदान  के  लिए
 रखे  गए  और  अस्थीकृत  हुए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  वर्ष  1989-90  के  लिए  अनुदान  की  मांगें  सभा  के
 मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।  प्रश्न  यह  है  :

 कार्य-सूची  के  स्तम्भ  2  में  दिखाई  गई  मांग  संख्या  1  से  16  में  प्रविष्ट  मांग  शीर्षों  के
 संबंध  में  31  1990  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  संदाय  के  दौरान  होने  वाले  श्वर्चों
 को  अदा  करने  के  लिए  कार्य-सूची  के  स्तम्भ  दिखाई  गई  राशियों  से  अनाधित  संबंधित
 राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से  भारत  के  राष्ट्रपति  को  दी  जायें  ।'

 प्रस्त।व  स्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  व  1988-89  के  लिए  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें
 सभा  के  मतदान  के  लिए  रखता  प्रश्न  यह  है  :

 कायं-सूची  के  स्तम्भ  दिखाई  गई  निम्नलिखित  मांगों  में  प्रविष्ट  मांग  शीर्षों  के

 संबंध  में  3।  1989  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  संदाय  के  दोरान  होने  वाले  खर्चों

 को  अदा  करने  के  लिए  कार्य-सूची  के  स्तम्भ  3  में  दिखाई  गई  राशियों  में  अनाधिक  संबंधित

 अनुपूरक  राशियां  संचित  निधि  में  से  भारत  के  राष्ट्रपति  को  दी  जाये  :-

 मांग  संख्या  4,  9,  10,  12,  13,  और  16  '

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 4.32  झ०  प्०

 विनियोग  विध  1989

 रेल  भम्वालय  में  राज्य  मम्त्रो  माधव  राव  :
 मैं

 प्रस्ताव  करता  हूं  कि  रेलवे  के
 प्रयोजनों  के  लिए  वित्तीय  वर्ष  1989-90  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  स ेकतिपय
 और  राशियों  को  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को  पुरस्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 oe  भंपतिय
 के  भारत  के  असाधारण  भाग  2,  छृण्ड  2  में  प्रकाशित
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 जी-माधव  राव

 रेंलबेंਂ  के  प्रयोजनों'के  लिए  वित्तीय  वर्ष  की  सेंबोजी के  लिएभारत  की
 संचित  निधि  में  स ेकतिपय  और  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  भ्रारधिकृत"केरने  वाले
 विधेयक  को  पुरस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 लालव  राव  सिचिया  :  मैं  विधेयक  करती  हूं
 :

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अर्थ  मंन्‍्त्री  यंह  प्रस्ताव  रख  सकंते  हैं  कि  विधेयक  पर  विर्चार  किया

 हरी  माधव  राव  सिधिया  :  मैं  करता  हूं  :

 के  प्रयोजनों  के लिए  वित्तीय  वर्ष  1989-90  की  सेथॉओं  के  लिए  भारत  की
 संचित  निधि  में  स ेकतिपय  और  राशियों  के  संदाय  और  विनिषोग  को  प्रीश्चिकृत करने
 बाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाय  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 रेलवे  के  प्रयोजनों  के  लिए  वित्तीय  वर्ष  1989-90  की  सेवाओं  के  भारत  की
 संचित  निधि  में  से कतिपय  और  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्रौधिकृतਂ  करने  वाले
 विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खण्ड  पर  विचार  करेगी  ।  प्रश्न  यह

 छण्ड  2  और  3  तथा  अनुसूची  विधेयक  का  अंग  बनें  1”

 प्रस्ताव  रुबौकृत  हुआ  ।

 खष्ड  2  और  3'  सथा  अरनुसूश्षी  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 उपाध्यक्ष  महीदेय  :  प्रशंन  यंह  है  :

 खण्ड  1,  अधिनिंयंमन  सूंत्रਂ  तथा  विधेयंक  को  पूरा  नाम  विधेयक  का  अंग  बनें  ।

 प्रस्तोंय  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  1,  अधिनियम  सूत्र  तथा  विधेयक  का  प्रा  माम  विधेयक  में  जोड़  बिए  गए  ।

 भी  माधव  राव  सिधधधिया  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”

 छपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 जिवैयक  पारित  किया  जाये  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 ——
 2४  सजुवात  को  सिफारिश  से  पुरस्थापित/भस्तुत  ।
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 4.34  स्र०  प०

 विनियोग  (  संख्यांकऊ  २  1989७  989७

 रेल  मम्ब्र[लय  के  राज्य  मम्त्रो  माधव  राव  :  मैं  अक्छाव  करता  हूं  कि
 रेलवे  के  प्रयोजनों  के लिए  वित्तीय  वर्ष  1989-90  के  भारत  .  संचित  निश्चि में  से-कतिपय
 राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को  पुरस्थापित  क़रने  की

 अनुमति  दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 रेलवे  के  प्रयोजनों  के  लिए  वित्तीय  वर्ष  1988-89  की  सेवाओं  के  लिए  भारत की  संज्ित
 निधि  में  स ेकतिपय  और  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक
 को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्री  माधव  राव  सिर्धिया  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित+५  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  अब  मन्त्री  यह  प्रस्ताव  रख  सकते  हैं  कि  विधेयक  पर  विचार

 किंयाਂ  जाए  ।

 श्री  माधव  राव  सिधिया  :  मैं  करता  हूं

 रेलवे  के  प्रयोजनों  के  लिए  वित्तीय  वर्ष  1988-89  -  की  सेवाओं  के/जिए  भ्वारत  की

 संचित  निधि  में  से  क्मतीपयय  और  राशियों  के  संदत्म  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले
 विधेम्नक  विचार  किया  जाए  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 रेलवे  के  प्रयोजनों  के  लिए  वित्तीय  वर्ष  1988-89  की  सेव्राओं  के  लिए  भारत  की
 संचित  निधि  में  स ेकतिपय  और  राशियों  के  संदाय  और  विनयोग  को  प्राधिकृत  करने  जासे
 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खण्ड-वार  विद्यार  करेगी  ।

 उपफ़्यक्ष  अहोदर्स  :  प्रश्न  मह  है  :

 खण्ड  2  और  3  तथा  अनुसूची  विधेयक  का  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  2  और  3  तथा  अनुसूचो  विधेयक  में  मोड़  दिए

 उपफ़्यक्ष-महोदस  :  प्रश्न  मह  है  :

 खण्ड  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का ह्ंग  वने  ।
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 17 .....  ।7  1989  के  भारत  के  राजपत्र-असाधारण  ध्मग  2,  खण्ड  2,  में  प्रकाशित

 ##  राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  पुरःस्थापित/प्रस्तुत  ।
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 खण्ड  1,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  माम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 भी  साधव  राव  सिर्धिया  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न  यह  है

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 ज  कक बज

 4.36  भ०  प०

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधे  यकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति

 श्री  शाम  अवध  प्रसाद  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूकिः
 सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंध्री  समिति  के  15

 1989  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गए  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।””

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  दिनांक
 15  1989  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गए  से  सहमत  है  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 4.37  भर०  प०

 राज्यपालों  की  नियुक्त  और  उनमें  स्थानान्तरण  के  लिए

 दिशा-निद शों  के  बारे  में

 उपाध्यक्ष  महोदय  ।  अब  हम  श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  द्वारा  3  1989  को  पेश  किए
 गए  निम्नलिखित  संकल्प  पर  आगे  चर्चा  करें

 सभा  सरकार  से  सिफारिश  करती  है  कि  वह  राज्यपालों  की  नियुक्ति  और  स्थानान्तरण
 के  लिए  स्पष्ट  दिशा-निर्देश  निर्धारित

 श्री  वी०  सोभनाद्रीश्वर  राव  अपना  भाषण  जारी  ।  वह  यहां  उपत्वित  नही  हि  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  अपना  भाषण  शुरू  करें  ।  रखेंगे

 ॥
 श्री  गिरघारी  साल  व्यास  :  माननीय  उपाध्यक्ष  यह  जो  जयपाल

 रेड्डी  साहब  ने  यहां  पर  प्रस्ताव  रखा  है  कि
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 ]
 राज्यपालों  की  नियुक्ति  और  स्थानान्तरण  के  लिए  स्पष्ट  दिशा-निर्देश  निर्धारित

 करें  1!

 इस  प्रस्ताव  में  कोई  तथ्य  नजर  नहीं  आता  है  ।  जो  हमारा  कां  टीट्यूगन  बना  हुआ
 उसके  आधार  पर  ही  गवनेर  की  नियुक्ति  की  जाती  गवरनरों  की  क्‍्या-क्य  ड्यूटीज  हैं  वह  संब
 अपने  कांस्टी  ट्यूशन  में  दी  हुई  हैं  ।

 यह  बात  सब  अच्छी  तरह  से  जानते  हैं  कि  गवर्जर  प्रेजीडेंट  की  तरफ  से  नियुक्त  किये  जाते
 चाहे  किसी  स्टेट  में  कांग्रेस  की  सरकार  हो  या  विरोधी  दल  की  सरकार  हो  वहां  गवर्नर  अपने

 कर्तव्यों  के आधार  पर  ही  सारा  काम  करते  इसलिए  तियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  या  द्वांसफर  के
 सम्बन्ध  में  कोई  गाइडलाइन्स  तय  करना  भारत  सरकार  से  ताहलुक  नहीं  रखता  है  इस  कारण  यह  जो

 रेजोल्यूणन  लाया  गया  है  वह  बिल्कुल  ही  दिशाहीन  है।न  तो  इस  सम्बन्ध  में  किशी  प्रकार  क्री
 गाइडलाइन्स  बनायी  जा  सकती  है  और  न  ही  आज  तक  बनी  राष्ट्रपति  जो  के  द्वारा  जो  गत्र्न र
 नियुक्त  किये  जाते  हैं  वह  इसलिए  नियुक्तित  किए  जाते  हैं  जिससे  कि  राज्य  सरक,रें  अपनी

 स्थाययें  ठीक  प्रकार  से  चलयें  ।  राज्य  सरकारें  अपने  काप्त  में  अगर  किसी  प्रक्रार  की  सहायता  उनसे
 लेना  चाहती  हैं  तो  वह  सहायता  बरावर  उनकी  करते  रहते  कहने  का  मतलव  यह  है  कि  सही
 तरीके  से  वह  व्यवस्था  चलाने  की  क्रोशिश  करते  अगर  किसी  राज्य  में  विरोथी  दल  की  सरकारें
 होती

 हैं  तब  भी  गवनंर  अपने  कतंव्यों  को  पूरी  तरह  निभाते  हैं  और  बराबर  सरकार  को  चलाने
 में  अपना  योगदान  देते  हैं  इसके  अलावा  जिस  किसी  स्टेट  में  उस  सरकार  की  जो  नीतियां  होती  हैं  उन्हीं
 नीतियों

 के  आधार  पर  गवर्नर  अपना  कामकाज  करते  रहते  हैं  और  उसमें  किसी  प्रक्रार  का  व्यवधान
 नहीं  डालते  अगर  कोई  संविधान  के  खिलाफ  किसी  प्रकार  का  कामकाज  चलाना  चाहता  है  तो  उस
 समय  निश्चित  तरीके  से  गवनंर  का  कतंव्य  हो  जाता  है  कि  वह  उस  सरकार  को  वह  काम  करने  से
 रोके  और  उसके  ऊपर  पावंदी  इस  तरीके  से  जो  भी  अवस्थायें  होती  हैं  जो  विरोधी  द
 की  सरकारें  इस  देश  के  अन्दर  7-8  प्रास्तों  के  अन्दर  बनी  हुई  हैं  ।  निश्वित  तरीके  से  सर्वधानिक
 तौर  पर  उनके  ऊपर  किसी  प्रकार  की  कोई  गड़बड़ी  नहीं  ह ैलेकिन  जिस  तरह  से  ये  अपनी  म

 मानी  करना  चाहते  उनके  ऊपर  अंकुश  लगाने  की  गगरनर  कोशिश  करता  है  तो  उनके  मन  को
 नहीं  भाता  और  वह  उनके  विपरीत  काम  करने  की  कोशिण  करते  अपको  सूनकर  ताज्जुब
 होगा  कि  थोड़े  दिन  पहले  केरल  की  असेम्बली  के  अन्दर  वहां  के  गवर्नर  के  खिलाफ  रेजोल्यूजन
 पास  किया  गया  कि  वहां  के  गवनंर  को  हटाया  जाय  क्योंकि  यह  हमारी  नीतियों  के  अनुसार  काम

 नहीं  इस  तरह  की  गलत  परम्परा  में  असेम्बली  के  अन्दर  डालने  की  ये  लोग  कोशिश  कर

 रहे  विरोध  पक्ष  के  और  भी  प्र,न्तों  के  चाहे  आन्ध्र  प्रदेश  में  तेलगूदेशम्‌  की  सरकार

 चाहे  कर्नाटक  की  सरकार  हो  या  अन्य  प्रान्तों  में  विरोधी  की  सरक।रें  बनी  हुई  हैं  अगर  गवर्नर
 नकी  किसी  गलत  नीति  को  स्वीकृति  देने  में  आनाकानी  करता  है  तो  वह  यह  समझते  हैं

 कि  हमारी
 इच्छा  के  अनुसार  काम  नहीं  करता  इसलिए  उनको  हटाने  की  व्यवस्था  में  बरावर  लग  जाते  हैं
 इसलिए  यह  व्यवस्थायें  नहीं  चल  सकतीं  ।  संबवंधानिक  तरीके  से  गवनंर  स्टेट  का  हैड  होता  है  और

 हैड  के  हिसाब  से  वहां  की  व्यवस्थाओं  को  देखता  उसक्री  जिम्मेदारी  होती  है  कि  वह  स्टेट

 टूपूशत  के  आव्रार  पर  ठीक  परे  कप  हो  रह  हे  4।  नहीं  औट  गतेत  लत  टीके  से  कमर  कर  रद्रा  है  तो
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 गिरधारी  लाल

 गाइहड़  करने  का  उनका  प्रथम  कतंव्य  होता  है  और  गाइड  के  कबजूद  ,  भी  अगर  नहीं
 मानते  हैं  तो  निश्चित  तरोके  से  राष्ट्रपति  को  उनके  खिलाफ  सिफारिश  करने  की  भी
 जिम्मेदारी  है  कि  यह  सरकार  कांस्टीट्यूशन  के  आधार  पर  काम  नहीं  कर  रही  है  इसलिਂ
 सरकार  के  खिलाफ  आवश्यक  कार्यवाही  की  जानी  चाहे  उसको  बन्द्र  चाहें  हटाः
 चाहे  राष्ट्रपति  शासन  स्थापित  यह  सारे  कतंव्य  उनके  होते  हांलाकि  आडिनरी  डेज  में

 कामकाज  में  दखल  देते  का  कोई  काम  नहीं  होतां  है  लेकिन  क्रोई  क्राइसिस
 आता  कोई  झगड़ा  टण्टा  होता  हैं  तो  निश्चित  तरीके  से  गवर्नर  का  कतंव्य  होता  है  कि  उस
 क]म  काज  में  निश्चित  तरीके  से  दखल  दें  और  वहां  पर  व्यवस्था  ठीक  करने  की  .  कोशिश  करें  ।
 जयपाल  रेड्डी  साहब  का  जो  प्रस्ताव  आया  अभी  दो  चार  गवरने्स  का  एवाइण्टमेण्ट  हुआ
 एक  को  वेस्ट  बंगाल  में  भेजा  पहले  किसी  और  प्रान्त  के  अन्दर  थे  जिनको  वैस्ट  बंगाल  के
 अन्दर  भेजा  बंहां  की  राज्य  सरकार  ने  कहा  कि  हमसे  किसी  प्रकार  की  जानकारी  इस  संबन्ध
 में  नहीं  मांगी  गई  और  बिना  हमारी  स्वीकृति  के  गवनंर  को  वहां  पर  नियक्त  कर  दिया  गया  ।
 प्रकार  की  स्वीकृति  लेना  अ।वश्यक  नहीं  संविधान  इस  प्रकार  का  कोई  प्रावधान  है

 ज्य  सरकार  की  स्वीकृति  लेकर  फिसी  गवर्नर  को  नियुक्त  किया  जाय्रेगा  या  एक  प्रान्त  से  किस

 दुसरे  प्रांन्त  में  किस  गवनंर  को  ट्रांसफर  किया  जाता  है  तो  उसमें  भी  इसी  तरह  से  उस
 सरक'र  चाहे  जिस  राज्य  में  पहले  उनकी  नियुक्ति  थी  या  दसरे  प्रान्त  में  जहां  पर

 उनको
 नियुक्त  किया  जा  रहा  है  उन  किसी  प्रक्रार  की  स्वीकृति  लेना  आवश्यक  इस  प्रकार  का  संविधान
 में  कोई  प्रावधान  नहीं  है  इसलिए  मैं  हूं  कि  यह  जो  रेजौल्यूशन  लाया  गया  केवलमात्र  इस
 व्यवस्था  को  जो  ठीक  प्रकार  से  चल  रही  उस  व्यवस्था  में  गड़वड़ी  पैदा  करने  के  बल
 बराबर  कोशिश  में  लगे  हुए  इस  तरह  की  अव्यवस्था  पैद्रा  करने  की  हमारे  विरों  घी  दल  के
 लोगों  की  खास  तौर  से  भावना  है  ।  अभी  जो  नई  पार्टी  बनी  कई  पार्टियों  की  मिली
 जिसमें  जनता  पार्टी  भी  शामिल  जिसमें  लोकदल-अ  भी  शामिल  जिसमें  लोकंदल-ब  भी
 शामिल  और  जन  मोर्चा  भी  है  और  पता  नहीं  कौन-कौन  से  मोच्चे  उसमें  शामिल  हो  गए  हैं  ।

 भानुमति  का  कुनबा  वह  बन  गई  है  और  तब  इस  प्रकार  की  पार्टी  बन  गई  है  माननीय
 उपाध्यक्ष  आपने  अभी  तक  स्वीकृति  भी  नहीं  दी  आपके  यहां  तो  दल  बना  भी  नहीं

 उस  दल  के  मागनीय  सदस्य  हैं  जो  रात  दिन  इधर  उधर  पार्टियां  बदलने  में  लगे  रहते  हैं
 और

 एक  पार्टी  से  दूसरी  पार्टी  में  और  दूसरी  पार्टी  से  तीसरी  पार्टी  में  जलते  हैं  और  इनका  काम  ही  यह
 है  कि  किसी  तरीके  से  कांग्रेस  के  द्वारा  जो  व्यवस्था  इस  दिशा  में  चलाई  जा  रही  है  और  कांग्रेस
 के  द्वारा  इस  राष्ट्र  को  मजबूत  करने  के  लिए  की  जा  रही  इस  राष्ट्र  की  तरक्की  के  लिए  काम
 किया  जा  रहा  इस  देश  में  जो  गरीबी  और  बेरोजगारी  मिटाने  की  व्ययस्था  की  जा  रही  है  और
 इसके  डबलपमैट  को  बहुत  तेजी  के  साथ  आगे  बढ़ने  की कोशिश  की  जा  रही  है  उस  व्यवस्था  को
 गड़बड़ाने  के  लिए  यह  लोग  वराबर  कोशिश  में  लगे  हुए  हैं  और  निश्चित  तंरीफे  से  इनकी  यह
 कोशिश  है  कि  कांग्रेस  के  शागन  में  जो  व्यवस्थायें  चल  रही  हैं  औरं  जिस  रास्ते  पर  कांग्रेस  इस
 देश  को  आगे  लांना  चाहती  मजबूत  बनाना  चाहती  राजीव  गांधी  के

 नेतृत्व  बह्‌
 ईमेल कमजोर  हो  ।  और  गा  57  पर  हाथी  हो  इस  प्रकार  की  अव्यवस्था  करने  की

 में  लगें  हैं  ।  अंभी  दो  दिन  पहले  ही  आपने  देखा  विरोधी  दल  वालों  ने  ठककर  कमीशन  की  रिपौर्ट
 को  लेकर  यहाँ  पर  कितना  हंंग।मा  लोकसभा  की  प्रोसीडिग्ज  कों  चलने  नहीं  इसी
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 प्रकार  से  सारे  देश  में  ये  लोग  अव्यवस्था  फैलाने  की  कोशिश  में  लगे  हुए  अन्य  ग्रान्तों  में  जहाँ
 पर  बिरोधी  शलों  का  बहुमत  वहां  पर  तो  विधान  सभाओं  में  प्रस्ताव  पास  किये  गए  कि  ठक्कर
 कमीशन  की  रिपोर्ट  को  पेश  किया  जाये  ।  और  जहाँ  पर  ये  विरोध  पक्ष  में  है  उन  विधान  सभानों
 में  इन्होंने  धरना  देकर  अव्यवस्था  फैलाने  की  चेष्टा  की  ।  जबकि  स्थिति  यह  कि  हमने  इसी

 पाल  मेन्ट  में  यह  प्रस्ताव  स्वीकार  किया  था  कि  इस  रिपोर्ट  को  पाल  मेन्‍्ट  में  नहीं  रखा  जायगा
 उसको  आउट  नहीं  किया  जायगा  ।  जबकि  हमने  यहां  पर  यह  प्रस्तव  पास  कर  रखा  है  फिर  भी
 ये  लोग  इस  प्रकार  की  गड़बड़ी  कर  रहे  हैं  ।  इसी  प्रकार  से  यह  प्रस्ताव  भी  यहाँपर  लाया  गया
 है  ताकि  हमारे  देश  में  जो  व्यत्रस्थायें  चल  हैं-गवर्नर  प्रेसीड़ेन्ट  भारत  सरकार

 राज्य  सरकारों  उन  व्यवस्थाओं  में  अनावश्यक  रूप  से  रुकावट  डालकर  उनको  नाकाम
 किया  ऐसी  स्थिति  में  मैं  समझता  यह  प्रस्ताव  बिल्कुल  बेकार  है  और  इसके  कोई  मायने
 नहीं  है  ।  किसी  गवनंर  को  ट्रांसफर  करना  या  गवनं  र  को  एप्वाइन्ट  यह  पावर  प्रेतीडेस्ट  की

 है  जिसमें  कोई  दूसरा  दखल  नहीं  दे  सकता  है  ।  माननीय  सदस्य  जो  प्रस्ताव  लाये  उसमें  उन्होंने
 कहा  है  कि  इसके  लिए  गाइडलाइन्स  तय  होनी  एप्वाईन्टमेन्ट  की  व्यवस्था  तय  होनी  ज्ञाहिए
 लेकिस  राष्ट्रपति  जी  की  और  से  हर  किसी  को  तो  गवनंर  नहीं  जाता  जिसकी  कोई
 स्टेंडिग  जिसने  पहले  ज़िम्मेदारी  के  काम  जिसके  पास  एडमिनिस्ट्रेशन  का  वाइड
 एक्सपीरियन्स  ऐसे  व्यक्ति  ही  गवनंर  बनाये  जाते  हमारी  होम-मित्तिस्द्री  निश्चित  तरीके
 से  राष्ट्रपतिजी  को  सलाह  देती  है  कि  कौन  लोग  इस  जगह  के  लिए  उपयक्त  है  जिकको  गवनंर  बनाया
 जा  सकता  जिनके  नेतृत्व  में  राज्य  सरकार  सुचारू  रूप  चलाया  जा  संकता  ऐसे

 उपयुक्त  लोगों  को  ही  गवन  र  बनाया  जाता  है  जो  कि  ठीक  प्रकार  से  राज्य  की  सारी  व्यवस्थाओं
 को  संचालित  कर  सके  और  राज्य  सरकार  को  गाइड  कर  साथ  ही  यदि  राज्य  में  कोई
 अव्यवस्था  पैदा  करना  चाहे  तो  उसकी  जानकारी  केरद्र  सरकार  को  दें  ताकि  केन्द्रीय  सरकार  उनके
 परामशं  से  कार्यवाही  कर  सके  |  यह  व्यवस्था  कोई  आज  की  नहीं  ब्रिटिग  गवनंमेन्ट  के  जम।ने
 में  क्वीन  की  ओर  से  जो  गवनंर  बनते  थे  उन्हें  तो  बहुत  अधिक  जिम्मेदारियां  मिलती  थीं  जबकि
 आज  उनके  पास  वह  जिम्मेदारियां  नहीं  अब  गबनंर  केवल  कांस्ट.ट्यूशनल  हेड  यदि  कहीं
 पर  कोई  गड़बड़ी  की  बात  होती  है  या  संविधान  के  अनुसार  सरकार  नद्वीं  चल  रही  है  या  जनता
 को  तकलीफ  है  तो  निश्चित  रूप  से  गवनंर  के  पास  यह  अधिकार  है  कि  वे  अपनी  सलाह  राष्ट्रपति

 दें  और  उसके  बाद  जो  भी  कार्यवाही  आवश्यक  होती  है  वह  की  जाती  लेकिन  ये  लोग

 चाहते  हैं  कि  गवर्नर  इन  लोगों  की  मंशा  के  मुताबिक  रखा  जाये  ताकि  गलत  काम  हो  सके  ।  इन

 लोगों  की  हां  में  हां  गबनेर  म्लायें  लेकित  अगर  ऐसे  लोग  गवर्नर  बनाये  जायेंगे  तो  इस  की

 व्यवस्था  सुचारु  रुप  से  कंसे  चलेगी  ।  फिर  तो  देश  में  कोई  व्यवस्था  चल  नहीं  सा

 यवस्थायें  ठीक  प्रकार  से  चल/ने  के  लिये  ही  हमारे  संविधान  में  आवश्यक  प्रावधान  रखे  गये  हैं

 और  उन्हीं  के  आघार  पर  हमारी  व्यवस्थायें  चल  रही  माननीय  श्री  जयपाल

 ने  जो  प्रस्ताव  रख  वह  बिल्कुल  बेकार  है  और  गलत  है  इस  प्रस्ताव  को  निश्चित  तरीके  से
 रह  किया  जाना  चाहिए  और  अस्वीकार  किथा  जाना  चाहिए  ।  यह  प्रस्ताव  बिल्कुल  निरथंक  है
 और  हमारे  संविधान  के  विपरीत  है  ।  संविधान  के  निर्माताओं  ने  दो-्तीन  साल  देखभाल  करके

 संविधान  को  बनाया  सारे  देश  के  विद्वानों  गारे  दश  के  स्द्॒तन्त्रता  सैनानियों  ने  और  देश  के

 बड़े-बड़े  नेता  ओं  ने  हरदल  के  नेताओं  ने  मिलकर  इस  संदिधान  को  बनाया  उस  संविधान  के

 विपरीत  जो  सुझाव  यहां  पर  दिया  गया  वह  बि  न्कुल  निरथंक  है  और  बेकार  इसलिए  इस

 प्रस्ताव को  निरस्त  औरं  अस्वीकार  किया  जाए  ।

 जे  तक

 रेड  डी
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 डा०  गौरीशंकर  राजहुंस  :  उपाध्यक्ष  देश  में  वही  वातावरण  हो  रहा

 जो किसी  न  किसी  तरह  से  1974-75  के  आसपास  हुआ  था  ।  उस  वक्त  लोगों  को  याद  होगा  कि

 एक  अराजकता  लाने  की  देश  में  कोशिश  हुई  थी  ।  रेलवे  स्ट्राइक  कराया  गया  जगह-जगह  बन्द  हुए
 भे  और  लोगों  को  गुम  राह  करने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  था  ।  ठीक  वही  बात  किसी  न  किसी  रूप

 में  आज  फिर  से  दोहराई  जा  रही  आप  विरोध  पक्ष  के  नेता  जिनमें  कि  एक  मत  है  ही  नहीं
 और  जिनके  बारे  में  रोज  समाचार  आते  हैं  कि  आपस  में  लड़  रहे  एक  बिन्दु  पर  वे  जरूर
 सहमत  हैं  कि  कंसे  कांग्रेस  दल  को  बदनाम  करो  और  नीचा  करने  का  प्रयास  करो  और  प्रयास  तो

 हो  ही  रहा  है  ।  बहुत  जोर  से  यह  बात  उठाई  जा  रही  है  कि  गवर्नर  के  एम्पवाइटमेंट  में  और  गवनर
 के  ट्रांसफर  में  मनमानी  हो  रही  है  ।  यह  किस  तरह  की  मनमानी  हो  रही  यदि  उनके  मन
 बिक  काम  किया  जाये  तो  इस  देश  में  क्योस  हो  जायेगा  ।  यदि  क्योस  हो  जाये  तब  तो  मनमानी  नहीं
 हो  रही  यदि  आइंर  हो  तो  मनमानी  है  ।  मैं  कहता  हूं  कि  कहां  पर  गवनंर  के  एप्वाइमेंट  और
 द्वांसफर  में  दिक्कत  है  ।  आप  कानन्‍्सटीचर्गेट  एसेम्बली  की  डिबेट  को  इतने  दिनों  तक  जो  गवनंर

 [  इन्स्टीयूशन  चल  रहा  है  उसको  देखें  तो  आप  पायेंगे  कि  ठीक  ठाक  चल  रहा  इसमें  संशोधन
 की  कहीं  कोई  गुजाइश  नहीं  है  ।  लोग  कहते  हैं  कि  गवनंर  के  बहाल  करने  के  लिये  और  गवनंर  के

 करने  के  लिये  गाइडलाइन्स  बनाई  जाये  ।  आज  वे  गवनंर  के  लिये  कह  रहे  कल  वे  कहेंगे
 कि  प्राइम  मिनिस्टर  भी  जो  अपने  काउन्सिन्त  आफ  भिनिस्टर  बनाते  उनके  लिये  भी  गाइड  लाइन
 बनाई  जाये  ।  फिर  एसेम्बली  के  लोग  कहेंगे  कि  इस  तरह  की  बात  ।  कान्सटीचूशन  में  साफ  लिखा

 हुआ  है  र-एज-एन-इंडिविज्युअल-एक्टस  एट-दि-प्लेजर-आफ-दि-प्रेजीडेंट  ।  इसमें  दो  राय  नहीं
 पजजर  आफ  प्रेजीडट  का  मतलब  है  केन्द्रीय  सरकार  से  ।  आज  तक  जितने  भी  गवनंर  बनाये  गये

 सभी  इंटिग्रिटी  के  लोग  रहें  विपक्ष  के  लोग  जब  सत्ता  में  आये  तो  उन्होंने  भी  गवनंर
 बनाये  उस  समय  तो  हम  लोगों  ने  नहीं  कहा  था  कि  वे  गवनंर  गलत  ढंग  के  लोग  हैं|  हमने  भी
 उनका  स्वागत  किया  था  ।  गवनेर  की  पोस्ट  तो  बहुत  ही  संजीदगी  की  पोस्ट  होती  है  ।  उसमें  अच्छे
 प्रोफेसर  भी  आते  अच्छे  वकील  भी  आते  हैं  और  अच्छे  जज  भी  आते  जो  रिटायर  कर  चके

 होते
 हैं  ।  अच्छे  राजनीतिज्ञ  भी  होते  हैं  और  अच्छे  ब्यूरोक्र  ट  भी  होते  हर  तबके  के  लोग  किसी

 न  किसी  तरह  से  गवर्न  र  की  पौस्ट  पर  आते  हैं  और  आज  भी  हैं  ।  बड़ी  भारी  कन्द्रोवर्सी  उठाई  गई
 पश्चिम  बंगाल  के  बररे  केरल  के  बारे  में  और  कर्नाटक  के  बारे  में  ।  मैं  कहता  था  और  कहता  हूं
 कि  जब  नुरुल  हसन  जी  पश्चिम  बंगाल  के  गवनंर  तब  तो  उनको  शान्ति  से  नहीं  रहने  दिया
 रोज  कोई  न  कोई  आरोप  लगाते  थे  और  जब  वे  चले  तो  कह  रहे  हैं  कि  वे  ठीक  उन
 को  क्‍यों  हटाया  गया  ।  यह  कोई  बात  हुई  ।  श्रीमती  रामदुलारी  सिन्हा  के  खिलाफ  एसेम्बली  में
 रिज्यूलशन  थास  कर  दिया  ।  गर  क|न्‌  नी  और  असंवंधानिक  काम  करने  की  भी  कोई  सीमा  होती
 है  ।  ऐसा  आज  तक  इरा  देश  में  नहीं  हुआ  था  कि  गवर्नर  के  खिलाफ  एसेम्बली  रिज्यूलशन  पास  कर
 दे  |  बाहर  के  मुलकों  के  लोग  जब  यह  पढ़ते  होंगे  या  सुनते  तो  यह  सोचते  होंगे  कि  यहां  पर
 विपक्ष  के  लोग  कितने  हताश  हो  गये  हैं  जो  इस  तरह  की  गैर-काननी  बातें  करते  सरकारिया
 कमीणन  ने  हूँ  कि  गवर्नर  की  पोस्‍ट  एक  बहुत  ही  इज्जत  की  पोस्ट  यह  कहीं  कांस्टी
 शन  में  नहीं  लिखा  हुआ  है  और  कांस्टीट्येन्ट  एसेम्बली  की  डिवंट्स  में  कहीं  इस  बात  का  जिक्र  नहीं
 हैं  कि  गधनंर  का  एप।इन्टमेंट  राज्य  सरकारों  की  मर्जी  के  मुताविक  होना  चाहिये  ।  ऐसा  कभी  नही
 होना  चाहिये  चाहे  कांग्रेस  की  सरकार  हो  या  विपक्ष  की  सरकार  राज्य  सरकारों  से  पूछ  कर
 गवनं र  का  एपाइन्टमेंट  कभी  नहीं  किया  जाना  धाहिये  |  गबनंर  जो  होता  वह  केन्द्र  का
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 निधि  होता  है  और  अक्सर  मोमेन्ट्स  आफ  क्राइसिस  जब  आते  हैं  और  मोमेन्ट्स  आफ  क्राइसिस  किसी
 को  कह  कर  नहीं  आते  व ेअचानक  आ  जते  उस  समय  इनटेग्रिटी  का  आदमी  सूझबूझ  का

 आदमी  तो  वह  अपने  विचार  से  निर्णय  लेता  कौन  चीफ  मिनिस्टर  जो  लूज  करते  हुए  यह्‌
 नहीं  कहता  है  कि  अभी  भी  स्टेट  में  उसके  साथ  यदि  उसे  लगे  कि  हाऊस  में  बहू
 अपनी  मेजोरिटी  प्रृूव  कर  सकेगा  और  हाऊस  का  सैशन  बुलाने  में  दो-तीन  सप्ताह  तो  बहू

 कहेगा  कि  नहीं  |  गवर्भर  के  घर  पर  कोई  परेड  की  बात  मैं  नहीं  हाऊस  में  कराइये  और
 इस  बीच  वह  को  तोड़ेगा  और  हौसं-ट्रें डग  होगी  और  एक-एक  को  उसकी
 तरफ  आने  लिये  50  एक  लाख  और  दो  लाख  रुपये  दिया  जायेगा  और  यदि  उसे  लगा
 कि  हाऊस  में  अपनी  मेजोरिटी  नहीं  साबित  कर  सक्‌  तो  कहेगा  कि  हम  देख  लेते  अभी  हमें
 हटाने  की  जरुरत  नहीं  है  ।  जो  कुछ  तमिलनाडू  में  जो  कुछ  नागार्लंड  में  उसको  देखकर
 यदि  गवनं  र  ठीक-ठाक  न  तो  इस  देश  में  अराजकता  आ  जाती  ।  यह  दूसरी  बात  है  कि

 तमिलनाड़  में  कांग्रेस  हार  गई  ।  डभोक्र सी  में  कोई  पार्टी  हारती  है और  कोई  जीतती  यह  कोई
 सवाल  नहीं  है  लेकिन  वहां  के  गबनंर  ने  यह्‌  ठीक  किया  कि  एसेम्बली  को  भंग  कर  दिया  और
 लेंड  के  गवनंर  ने  ठीक  किथा  कि  वहां  क्री  एसेम्बली  को  भंग  कर  दिया  और  लोग  संतुष्ट  हुए  |  मैं

 कहूंगा  कि  गवनंर  की  जो  जगह  वह  ऊपर  से  देखने  में  इनोकुअस  लगे  लेकिन  मोमेंट्स  आफ
 सिस  में  उसकी  जगह  बहुत  महत्वपूर्ण  है  और  वह  राज्य  सरकार  में  क्‍या  गतिविधियां  हो  रही
 उनके  बारे  में  राष्ट्रपति  को  खबर  देता  मान  लीजिये  कि  सेन्टर  से  किसी  राज्य  को  जो  पैसा
 जाता  उसको  वह  राज्य  अपनी  पार्टी  के  हित  में  खर्च  करता  तो  क्‍या  यह  गवनंर  का  कर्तव्य
 नहीं  है  कि  वह  केन्द्र  सरकार  को  सूचित  करे  कि  या  तो  उसे  पंसा  देना  बन्द  किया  जाये  था
 जेन्स  एजेन्सियों  के  द्वारा  यह  पता  लगाया  जाये  कि  वह  पैसा  कहां  खर्च  हो  रहा  है  और  ऐसा  कई
 राज्यों  में  हो  रहा  है  ।  अक्सर  यह  सुनने  में  आता  है  कि  केन्द्र  बहुत  ही  दखलान्दाजी  करता
 राज्यों  में  गवर्नर  के  द्वारा  दबाव  बना  रहता  है  कि  वह  देखें  कि  कहां  क्या  हो  रहा  चाहे  कुमुद

 बेन  जोशी  या  श्री  वंकट  सुबंया  हों  या  श्रीमती  रामदुलारी  सिन्हा  इन  लोगों  ने  कहीं  कोई
 ऐसा  काम  जिससे  लोग  परेशान  हों  लेकिन  आजकल  समाचार  पत्रों  में  बड़े  एडीटोरियल  आ
 रहें  हैं  और  खासकर  एक  पत्र  जो  लोगों  को  भड़का  रहा  आज  ही  एक  समाचार  पत्र  में
 सम्पादकीय  आया  है  जिसमें  लिखा  है  कि  गबनंर  की  अपोइंटमेंट  में  बहुत  दखलन्दाजी  होती  है  ।  मैं
 कहता  हूं  कि  यह  तो  छाया  को  भूत  समझने  वाली  बात  यह  ठीक  नहीं  है  ।

 5.00

 सबसे  बड़ी  सर्वोपरि  बात  यह  है  कि  हम  राष्ट्रहित  को  देखें  ।  किसी  भी  राज्य  का  प्रशासन
 ठीक  ढंग  से  चल  पा  रहा  है  या  गरीबों  को और  आम  लोगों  को  राहृत  मिल  रही  है  या

 ला  एण्ड  आर्डर  की  स्थिति  ठीक  है  या  यदि  कोई  राज्य  सरकार  यह  सब  करने  में  विफल
 रहती  है  तो  यह  काम  गवनं  र  का  है  कि  वह  सारी  बातों  को  देखे  और  सच  बात  को  सच  कहे  ।  क्या
 उसको  ऐसी  स्थिति  में  चुप  रहना  चाहिये  ?  यदि  वह्‌  वहां  की  स्थिति  के  बारे  में  केन्द्र  से  सच  बात
 करता  है  तो  आप  कह  देते  हैं  कि  उस  गवनं  र  को  हटाया  जाये  ।  आप  कहते  हैं  कि  हम  इसको  चलने

 नहीं  देंगे  ।

 गवनर  का  एक  ख।स  महत्व  होता  हरेक  राज्य  में  वह  अपने  पद  पर  रहकर  उस  राज्य
 के  सारे  विश्वविद्यालयों  का  कुलपति  होता  है  और  उन  सारे  विश्वविद्यालयों  के  बारे  में  स्वतन्त्र
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 निर्णय  लेता  है  और  स्वतन्त्र  रूप  से  उनके  कामकाज  को  देखता  बहुत  से  राज्यों  को  यह
 भी

 नही ंहै
 कि  किसी  भी  विश्वविद्यालय  में  वाइस  चांसलर  की  नियुक्ति  उसकी  इच्छा  से  होती  है

 सी  राज्य  सरकारें  यह  च।हती  हैं  कि  विश्वविद्यालय  का  वाइस  चांसलर  बिल्कुल  उनकी  मु
 कोई  भी  पोलिटिशियन  हो  और  विश्वविद्यालयों  में  ऊधम  मचता  रहे  उनकी  पार्टी  से  किसी

 बहाने  सहयोग  करता  रहें  ।  गवनंर  का  यह  फर्ज  होता  है  कि  विश्वविद्यालय  का  चांसलर  हूं  ने  के
 नाते  वह  विश्वविद्यालय  में  अपना  पूरा  रोल  अदा  करे  ताकि  वहां  सही  ढंग  से  काम  चलता  रहे  ।

 मैं  कहूंगा  कि  यह  जो  प्रस्ताव  लाया  गया  है  वह  बिल्कुल  बेसानी  |  संविधान  में  यह
 धान  है  कि  सरकार  और  गवनंर  ठीक  ढंग  से  काम  करें  और  हमारे  देश  में  गवनंर  की  इंस्टीच्युशन
 ठीक  ढं  म  से  चल  रही  इसमें  कोई  दो  राय  नहीं  है  ।  इसलिये  इसमें  कोई  भी  थरिवतंन  करने  की
 आवश्यकता  नहीं  धन्यवाद  ।

 ;

 भ्रो  एन०  टोम्बों  विह  :  उपाध्याय  श्री  जुयपाल  रेडंडीं  द्वारा
 प्रस्ताबित  संकल्प  का  मैं  पूर्ण  विरोध  करता  हू  ।  राज्यपालों  की  हमारे  संबिधेन  के  अनुसार
 और  इस  संविधान  को  कर्थान्वित  करने  का  चालीस  वर्षों  का  हमारा  अनुभव  राज्यपालों  की

 उनके  महत्व  और  प्रतिष्ठा  को  स्पप्ट  करता  है  ।  राज्य  द्वारा  नये  दिशा  निर्देश  दिए
 जाने  की  मांग  को  हम  आवश्यक  नहीं  समझते  हैं  ।

 जेसाकि  मुझसे  पिछले  वक्ता  ने  अभी  जिक्र  किया  है  कि  राज्यपाल  का  अलग  व्यक्तित्व
 होता  है  और  वे  विभिन्‍न  क्षेत्रों  से  चुने  जाते  किसी  दिए  गए  सन्दर्भ  में  विभिन्‍त  परिस्थितियों

 या  अन्य  जगह  पर  समय-समय  पर  पिरोधाभांस  होना  निश्चित  यहाँ  तक  कि
 जब  सभी  राज्यपाल  कांग्रेसी  दलों  के  थे  तव  भी  ऐसे  अवसर  आये  थे  जब  प्रक्राशित  या  अप्रकांशित
 रूप  से  विरोध  उत्पन्न  हुआ  था  ।  हम  वस्तु  स्थिति  जानते  हैं  क्‍योंकि  हम  में  से  जो  केन्द्र  अथंवा
 राज्य में  जनजीवन  के  बीच  रहते  जानते  हैं  कि  इस  संस्था  का  किस  प्रकार  उपयोग  किया  जाता
 है  ।  राज्यों  की  राजधानी  में  राज्यपालों  की  उपस्थिति  अति  भहंत्वपूर्ण  है  ।  कुछ  राज्य  बहुत  छोटे

 एक  समय  पूर्वोत्तर  राज्य  में  एक  राज्यपाल  ने  पाँच  राज्यों  का  कार्य  भार  उठाया  था  ।

 5.05  ञझ०  प०

 हा

 सोमनाथ  रथ  पीठासीन

 मजाकिया  तौर  पर  हमें  उन्हें  गवनंर  जनरल  कहते  थे  क्योंकि  वे  पांच  राज्यों  का  कायंभार

 सम्भाल  रहे  हमने  मन्त्री  और  अन्य  नेताओं  से  कहा  था  कि  प्रत्येक  राज्य  में  एक
 राज्यपाल  होना  चाहिए  क्योंकि  व्यक्तिगत  रूप  में  राज्यपाल  की  में  राज्यपाल  की
 उपस्थिति  के  कार्य  कलापों  परं  बड़ा  प्रभाव  डालती  यह  एक  अलग  विषय  है  कि  वे  भाग
 संबंधरनिक  प्रधान  हैं  या  नाम  भागं  के  अथवा  नहीं  और  एक  स्वीकाराट्मक  तथ्य  लेकित
 राज्य  की  राजधानी  के  राजभवन  में  राज्यपाल  की  व्या+तगत  उपस्थिति  बड़ा  डालती  है  ।

 इस  आधार  पर  हम  में  से  जो  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  ने  तत्कालीन  प्रधान  मन्त्रीं  श्रीमती

 चाहिए  ।  यदि  कीं  उपंस्थिति  की  आवश्यकता  महुसूस  नहीं  करते  तो  हम  यह  प्रस्ताव
 क्‍यों  पेश  करते  ?  राज्यपाल  एक  बहुत  हीं  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाते
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 आज  भी  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  क ेचार  राज्य  ऐसे  हैं  जहाँ  पृथक  राज्यपाल  नहीं  अरुणाचल
 में  राज्यपाल  हैं  और  मिजोरम  में  राज्यपाल  हैं  और  असम  में  राज्यपाल  असम  के  साथ

 मणिपुर  और  ,  त्रिपुरा  भी  सम्बन्धित  प्रत्येक  बड़े  अथवा  छोटे  राज्य  की
 राजप्वानी  में  राज्यपाल  की  उपस्थिति  के  दृष्टिकोण  से  यह  क्षावश्यक  एक  छोठा  णज्य
 होने  के  बूवजूद  राज्यपाल  गोवा  में  राज्यपाल  हिमाचल  प्रदेश  में  राज्यपाल

 हैं....यह्‌  इन  राज्यों  के  लिए  बहुत  अच्छी  ब।त  है  ।  यदि  नागालैंड  और  मेघालय  में
 तीन  राज्यपाल  वियुक्त  कर  प्राये.तो  मैं  समझता  कि  राज्यपालों  के  द्वारा  केन्द्र  का  अच्छा  नियंत्रण
 स्थापित  हो

 अनुभव  की  बात  है  कि  मणिपुर  राज्य  की  राजनीति  कमोबेश  क्षेत्रीय  दलों  द्वारा
 प्रभावित  थी  तो  उन  दलों  में  जो  सत्ता  में  आना  चाहते  थे  राज्यपाल  के  अनुमोदन  के  ही
 संघर्ष  क्योंकि  उस  समय  करीब-करीव  सभी  दलों  को  बरावर  बहुमत  प्राप्त  अतः  उन्हें
 राज्यप्राल  के  निर्णय  पर  ही  आंधारित  होना  पड़ा  वभी-कभी  बहुत  विवाद  उत्पन्त  हुआ
 विपक्ष  द्वारा  शासित  आलश्र  प्रदेश  या  केरल  या  अन्य  राज्यों  जहाँ  विपक्ष  सत्तारूढ़  के  विवाद  की
 भाँति  यह  विवाद  नहीं  था  ।

 आन्ध्र  प्रदेश  और  केरल  में  उत्पन्न  विवाद  बहुत  ही  दुर्भाग्यपूर्ण  ब्रयोंकि  संकल्प  की
 ्॒रस्तावना  में  जयपाल  रेडडी  जी  द्वारा  दिया  भाषण  यह  स्पष्ट  करता  है  कि  उन्होंने  इस  संकल्प

 का  उपयोग  विरोश्र  बड़ाने  के  लिये  करना  च।हा  और  बेवजह  इससे  एफ  मुद्दा  उठाना
 उन्होंने  इस  संकल्प  का  पूर्ण  रूप  से  उययोग  फरना  चाहा  और  आ+न्‍ध्न  प्रदेश  से  सम्  बन्धित
 और  यहां  के  राज्यपालों  के  चरित्र  और  क्रिया  कलापों  से  ध्तम्वन्धित  विषयों  की  चर्चा  करमी  चाहिए

 ।  शायद  यह  इतना  महत्वपूर्ण  था  कि  इसे  छिपाया  न  जा  सका  ।

 इस  तरह  के  विक्रदों  पर  हम  अपना  समय  बरबाद  करना  नहीं  तो  भी  कुछ
 पहलुओं  तक  अपने  आपको  सम्बोधित  कर  सकते  में  चाहें.जो  भी  सरक्र/र  इसःबेश
 को  चाहे  जो  भी  चला  रहा  चुकि  इस  देश  में  अनेक  राज्य  और  संघशासित  प्रदेश  यह

 '  लिश्चित  है  कि  कभी  भी  जैसा  कि  आज  केन्द्र  में  कोई  दल  सत्तारूढ़  ट्रो  और  विभिन्‍न  राज्यों  में
 भिन्न-भिन्न  दल  सत्तारूढ़  हों  ।  इस  प्रकार  की  स्थिति  में  जो  कि  बिल्कुल  संभव  है  कु०  विवादों  का

 न्‍न  होना  निश्चित  लेकिन  वे  विवाद  इस  प्रकार  की  नहीं  होती  चाहिए  ।  क्योंकि  केरल  और
 प्रान्ध्र  प्रदेशों  में  ईकषाने  सरकार  और  राज्यपाल  के  मतभेदों  का  राजती  तेफरग  कर  दिया  है  ।  जी

 मतभेद  अवश्य  उत्पन्न  लेकिन  हम  उनका  राजनीतिकरण  बयों  करें  और  उन्हें  नीचता
 की  हद  तक  क्‍यों  ले  जायें  ?  इस  तरह  के  विवादों  को  समाप्त  कर  देना  चाहिए  और  राज्यपालों  की ह

 संस्था  को  इस  प्रकार  के  विवादों  में  नहीं  घमीटना  चाहिए  ।

 फिर  भी  हम  गह  मंत्रालय  को  चेतावनी  दे  सकते  हैं  और  इस  प्रहार  केन्द्र  में  अवस्थित  केन्द्र
 सरकार  को  भी  कि  राज्यपालों  के  चुनाव  में  हुंत  अधिक  सावधान  रहना  चाहिए  ।  हम
 जानते  हैं  कि  प्रशासकों  और  अन्‍य  क्षेत्रों  पं  विशिष्ट  व्यक्तियों  को
 राज्यपाल  के  रूप  में  चुना  जाता  है  लेकित  राज्यपाल  के  चुनाव  के  वक्‍त  हम  बहुत  ही  सावधान  रहना
 अआहिए  क्‍योंकि  यदि  हम  ऐसे  व्यक्तियों  का  चुनाव  करते  हैं  जिदकी  अपनी  कोई  विचार  अभिव्यक्ति

 ,  न  हो  और  जो  कहीं  और  से  या  की  प्रतिक्षा  करते  रहें  तो  राज्यपालों  की  सम्यूर्ण  संस्था
 संविधान  का  ढाँचा  अव्यवस्थित  और  बदनाम  हो  जाता  अतः  सभी  परिस्थितियों  के  लिए

 हम  राज्यपालों  के  ज्लुनाव  में  केन्द्र  सरकार  को  सावधाल  कर  सकते  हैं  ।
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 अन्त  में  इस  विधेयक  का  लाभ  उठाते  हुए  मैं  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहूगा  कि  हममें  से

 जो  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  महसस  करते  हैं
 कि  इस  गवर्तर  जनरल  की  धारणा  वहाँ  बनी  रहने  के

 कारण  हम  लोग  कष्ट  उठा  रहे  हमारे  यहाँ  प्रत्येक  बड़  या  छोटे  राज्य  के  लिए  एक  राज्यपाल
 होना  चाहिए  तब  इन  छोटे  राज्यों  में  गुणात्मक  और  स्थायित्व  की  दृष्टि  से  काफी  विकास  होगा  ।
 मैं  समझता  हू  कि  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  और  उनके  माध्यम  से  प्रधान  मन्त्री  इस  मुद्दे  पर
 गम्भीरता  पूर्वक  विचार  करंगे  और  पूर्वोत्तर  राज्यों  के लिए  अलग  राज्यपालों  की  नियुक्ति

 इन  शब्दों  के  साथ  मुझे  बोलने  का  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  मैं  अध्यक्ष  पीठ  को  धन्यवाद '
 और  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हू  । su  अं  ०५ ।

 *डा०  फूलरेण  गुहा  :  सभापति  हम  राज्यपालों  की  नियुक्ति  और
 न्तरण  के  मार्ण  निइंश  तेयार  करने  सम्बस्यी  श्री  जयपाल  रेडडी  के  संकल्प  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।

 हमारी  संविधान  सभा  ने  हमारे  देश  की  सरकार  को  चलाने  के  सम्बन्ध  में  काफी  समय
 तक  और  गहराई  से  विचार  विमर्श  किया  और  उसके  परिणाम  स्वरूप  उन्होंने  देश  को  त्र  टि  रहित

 बधान  दिया  इस  देश  की  सरकार  उस  त्र  टिहीन  संविधान  पर  चल  रही  मैं  नहीं
 झती  कि  राज्यपालों  के  बारे  में  चर्चा  करने  की  कोई  जरुरत  श्री  जयपाल  रेड्डी  ने  अपने  संकल्प
 पर  चर्चा  आरम्भ  करते  हुए  अपने  भाषण  भें  जो  कुछ  कहा  मैं  उस  बारे  में  कुछ  नहीं  कहना
 वह  उतका  व्यक्तिगत  मत  है  ।  मैं  इस  संकल्प  के  ब  कुछ  शब्द  कहना  चाहती  किन्तु
 मैं  यह  कहे  बिना  नहीं  रह  सकती  कि  श्री  रेड्डी  ने  अपने  भाषण  में  कुछ  राज्यपालों  का  गाली  दी
 हैं

 ।  उन्होंने  उनके  पूर्व  चित  का  मजाक  उड़ाया  मैं  यह  कहना  चाहती  हूं  कि
 राज्यपाल  केवल  व्यक्ति  ही  नहीं  वह  एक  संस्था  है  और  उसे  व्यक्ति  मानना  गलत  होगा  ।

 उसे  एक  संस्था  माना  जाना  चाहिए

 राज्लपाल  निश्चित  रुप  से  राज्य  सरकार  के  सहयोग  से  काम  करता  किन्तु  यदि  राज्य
 सरकार  कोई  ऐसा  काम  करे  जिसे  राज्यपाल  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  या  यदि  राज्यपाल  यह
 अनुभव  करे  कि  राज्य  सरकार  का  कोई  काय॑  पूर्णतः  असंवंधानिक  है  तो  वह  उस  पर  निश्चित
 रूप  से  राय  प्रकट  कर  सकता  है  या  फिर  राज्य  सरकार  के  साथ  उस  मामले  पर  विचार  विमर्श

 कर  सकता  यदि  उसका  कोर  परिणाम  नहीं  निकलता  तो  वह  निश्चित  रूप  में  अपनी  रिपोर्ट
 केन्द्रीय  सरकार  या  भारत  के  राष्ट्रपति  को  भेज  सकता  है  क्‍योंकि  वह  वहां  पर  एक  संस्था  के  रूप
 में  कार्य  कर  रहा  सभापति  मैं  आपको  एक  बात  याद  दिलाना  चाहती  हूं  ।  जो  माननीय

 प्दस्य  इस  संकल्प  को  इस  सभा  के  समक्ष  लाये  हैं  उतके  दल  ने  भी  तो  इस  देश  की  सरकार  चलाई
 थी  चाहे  थोड़े  समय  के  लिये  ।  उस  समय  उन्होंने  भी  बहुत  से  राज्यों  में  राज्यपाल  नियुक्त  किये

 किन्तु  उन्होंने  उस  समय  इन  बातों  के  बारे  मैं  नहीं  ।  उन्होंने  अपने  शासनकाल  के  दौरान
 राज्यपालों  की  नियुक्ति  के  लिए  मार्ग  निर्देश  बनाने  की  बात  क्‍यों  नहीं  उठाई

 मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  हो  रहा  है  हम  रे  बहुत  से  सहयोगी  यह  भूल  जाते  हैं  कि

 जब वे  स्वयं  सत्ता  में  थे  तो  उन्होंने  कया  किया  ।  वे  यह  समझते  हैं  कि  जो  कुछ  वे  करते  हैं  वही
 ठीक  है  और  जो  कुछ  अन्य  लोग  करते  हैं  वे  हमेशा  ही  गलत  करते  किन्तु  इस  प्रकार  की

 पा नक्कज््््् -+-++-+- में दिए गये भाव के अंब्रेती अतुताद का हिल्दी रूवाल्तर । 208
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 मनोवृत्ति  प्रजातंत्र  में  नहीं  चल  सकती  ।  यदि  वे  अपने  सोचने  का  ढंग  नहीं  बदलते  तो  इस  देश  की
 समस्‍यायें  बढ़ेगी  ही  देश  को  चलाने  के  लिए  विभिन्न  विश्वासों  और  विचार  घाराओं  के  लोगों  को  अपने
 साथ  लेना  होता  है  ।  और  संविधान  के  उपबन्धों  के  भीतर  रह  कर  ही  काम  करना  होता  है  ।  हमारा
 देश  प्रजातंत्र  में  विश्वास  रखता  है  और  लोकतांत्रिक  सिद्धांन्तों  पर  चल  रहा  है  तथा  चुनाव  भी
 लोकतांत्रिक  सिद्धांतों  और  तरीकों  से  कराये  जाते  हैं  ।  केन्द्र  सरकार  तथा  विभिन्‍न  राज्यों  की  सरकारें
 लोकतांत्रिक  सिद्धान्तों  पर  चल  रही  है  ।  किन्तु  ऐसे  नहीं  हो  सकता  कि  हम  अपनी  सुविधा  से
 तांत्रिक  प्रक्रिया  का  एक  भाग  तो  माने  और  नहीं  ।  इस  प्रकार  का  हृष्टिकोण  और  मानसिकता
 अत्यन्त  दुर्भाग्यपूर्ण  सभापति  मैं  का  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहती  ।  मैं  अपनी
 बात  यह  कह  कर  समाप्त  करती  हूं  कि  मैं  इस  संकल्प  का  समर्थन  नहीं  करती  और  इसका  पूर्णतः
 विरोध  करती  हूं  ।

 श्री  श्रीवहलभ  पाणिप्रही  :  सभापति  मैं  श्री  जयपाय  रेड्डी  द्वारा  प्रस्तुत
 किए  गए  संकल्प  का  विरोध  करता  हूं  ।  मुझे  इस  संकल्प  को  सदन  में  प्रस्तुत  करने  में  कोई
 मानी  नजर  नहीं  विशेषकर  उस  समय  जब  सदन  में  केन्द्र  राज्य  सम्बन्धों  पर  चर्चा  होते  बाली

 है  ।  आप  जानते  हैं  कि सरकारिया  आयोग  ने  भी  इस  सम्बन्ध  में  काम  किया  सरकारिया
 आयोग  की  रिपोर्ट  भी  चर्चा  के  लिए  सदन  के  समक्ष  उस  विशेष  संकल्प  लाने  में

 जल्दबाजी  नहीं  की  जानी  चाहिए  ।  संकल्प  प्रस्तुत  करते  समय  माननीय  सदस्य  अपनी  सीमा  से

 बाहर  चले  गये  हैं  और  उन्होंने  कई  ब।हरी  बिययों  को  शामिल  कर  लिया  आय  जानते  हैं  कि
 राज्यपाल  हमारे  देश  में  एक  सम्मानित  संस्था  जब  इस  विप्रय  पर  संविधात  सभा  में  बहस

 हुई  थी  तो  कई  विचार  प्रकट  किए  गए  थे  ।  उनमें  से  एक  विचारध/रा  यह  थी  कि  राज्यपाल  का

 चुनाव  होता  चाहिए  ।  कित्तु  संविधान  समाले  अपनी  बुद्धितत्ता  से  इसका  विरोध  किया  और

 उन्होंने  राष्ट्रपति  अर्थात  भारत  सरकार  द्वारा  राज्यपाल  को  नामित  करने  का  प्रावधान  किया  ।

 राष्ट्रपति  अपने  आप  कुछ  नही  कर  सकता  ।  मन्त्रिपरिषद  उसकी  सहायता  करता  वह  मन्त्रि

 परिषद  की  सलाह  से  कार्य  करता  मन्त्रि  परिषद  जो  भी  सुझाव  देता  है  तथा  गृह  मन्त्रालय

 जो  भी  सुझाव  देता  है  राष्ट्रपति  उन्हें  ही  राज्यपाल  के  रूप  में  नियुक्त  करता  बेणक  राज्यपाल
 अपने-अपने  राज्य  में  भारत  के  राष्ट्रपति  के  प्रतिनिधि  के  रूप  में  कार्य  करते  हैं  ।

 संविधान  सभा  के  बाद-विवाद  से  यह  भी  पता  चलता  है  कि  मूलतः  राज्यपाल  की  भूमिका
 सीमिति  रखी  गई  थी  किन्तु  बाद  में  संविधान  के  निर्माताओं  ने  इस  ब्रतत  पर  बल  दिया  कि  उसे
 व्यापक  कानूनी  शक्तियां  दी  जानी  चाहिए  ।  मेरे  विचार  से  वे  द्रदर्शी  ये  और  उनकी  यह  बात

 सही  थी  कि  उसकी  शक्तियां  सीमित  नहीं  होनी  उसके  पास  व्यापक  कानूनी  शक्तियां
 होनी  चाहिए  ।  राज्यपाल  राज्य  का  संविधानिक  प्रमुख  होता  है  ।

 सभापति  महोदय  :  इस  मद  के  लिए  अबंटित  समय  समाप्त  हो  गया  क्‍या  सभा  इस

 मद  के  लिए  समय  बढाए  जाने  के  लिये  सहमत  है  ।

 अतेक  साननीय  सदस्य  :  जी  एक  घंटा  बढ़ा  दिया  जाए  ।

 सभापति  सहोदय  :  ठीक  इस  मद  के  लिए  एक  घंटा  बढ़ा  दिया  गया  है  ।

 ः  श्री  श्रीबल्लभ  पाणिग्रहो  :  राज्यपाल  के  नाम  राज्य  का  प्रशासन  चलता

 हालांकि  तकनीकी  रूप  से  यह  स्थिति  है  वास्तव  में  व्यवहारिक  रूप  से  राज्य  का  प्रगासन

 मुथ्य  मन्‍्त्री  की  अध्यक्षता  में  मंत्रियरिबद  द/र।  हे  ।  अत  बहू  र्वामाविक
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 श्रीबललभ  पराणिग्रही ]

 ही  है  कि  हर  हैर  मौके  पर  और  प्रत्मेंक्त  मामलों  में  राज्ववाल  और  मुख्यमस्त्री  की  राव  एक
 ही  हो  यह  जरूरी  गहीं  हम  इसकी  आशा  भी  नहीं  उनमें  कई  बार  मतभेष  भी  होतत
 है  ।  ज॑सा  कि  मेरे  से  बहले  बकता  ने  ठीक  ही  कहा  है  कि  उन  सभी  राज्यों  में  जहां  कांग्रेल  की
 सरकार  है  और  राज्यपाल  भी  कांग्रेस  सरकार  द्वारा  माशित  किये  जाते  वह  जरूरी  नहीं  कि
 राज्यपाल  और  मु्य  नगरी  प्रत्येक  मुहँ  पर  सहेतत  ही  इस  तब्रकार  के  बहुत  से  उदाहरण  हैं  ।
 आज  यदि  एक  राज्यपाल  मुख्यमन्त्री  से सहमत  नहीं  हो  फता  तो  हम  उस  राज्वपालਂ  या  मुख्यमंत्री
 में  दोक  नहीं  बता  सकते  |  हमारे  यहां  ऐसी  ही  व्यवस्था  है  |  उन्हें  समझौता  करना  होता  है  ।

 उन्हें  अबन्ी  सीमा  के  भीतर  काम  करना  होता  कुछ  निर्धारित  माषदष्ड  इसलिए  आज  जो

 कुछ  आन्ध्र  प्रदेश  में  हो  रहा  किसी  को  परेशान  होने  की  जरुरत  नहीं  है  ।  दुर्भाग्य  से  विषक्ष  के
 सदस्य  अनुपस्थित  बरना  मैं  तेलुग  देशम  के  सदस्यों  से  पूछता  कि  मुख्य  मन्त्री  से  बड़ा  राजनेंतिक

 तानाशाह  कौन  है

 सभापत्ति  भहोददथ  :  नाम  काय  वाही  ब्रतरंत  में  सम्मिलित  नहीं  होगा  ;  मुख्य  मंत्री  कहिए  ।
 अरि  भोजल्लल  वपाणिग्रही  :  ठीक  श्रीमान  |  तब  कौनसा  ऐसा  राज्यपाल  जिसमें

 सम्मान  और  गरिमा  ओर  मुख्य  मन्तज्री  जो  कुछ  भी  कहेमा  उसे  शतप्रतिमत  मान  लेगा  ?  मानो
 वह  लोकपाल  की  खियुक्ति  से  सम्बन्धित  कुछ  फाइलें  मंगवाता  है  ।  फाइनें  नहीं  भेजी  जाती  ।  बाद
 में  कोई  बिचाद  उठ  खड़ा  है  और  यह  पाया  जाता  है  कि  हालांकि  यह  कहा  गया  था  कि
 फाइलें  भेजी  गई  हैं  किस्तु  दास्तव  में  वह  नहीं  भेजी  गई  ।  और  यह  सब  गलती  रो  इस  प्रकार
 की  बातें  होती  राश्मपाल  को  फाइलें  मंगवाने  और  सरकार  को  सलाह  देने  और  चेताबनी  देने
 का  पूरा  अधिकार  विश्व  में  हमारा  सबसे  बड़ा  प्रजातंत्र  हमारे  यट्रां  बिभिन्‍न  राजनंतिक
 दल  और  राजनंतिक  दलों  में  भी  गुट  हैं  ।

 आज  आमनध्र  प्रदेश  में  क्या  हो  रहा  सत्ताधारी  दल  में  ही  कई  गुट  वह  एक  दूसरे
 के  खिलाफ  दोष  निकालते  रहते  किसी  को  भी  कोई  शियायत  है  तो  वह  राजभवन  जाकर
 राज्यपाल  से  अपनी  शिकायत  कर  सकता  राज्यपाल  तो  एक  अम्पायर  की  भांति  हमें  यह
 देखना  है  कि  वह  किस  प्रकार  का  निर्णय  लेता  है  या  लेती  किन्तु  आज  हो  यह  रहा  है  फि
 यदि  किसी  को  कोई  भी  शिकायत  होती  है  तो  बह  राजभवन  जाकर  रा|ज्यपाल  में  दोष  है  ।

 इस  संकल्प  का  प्रस्तुतकर्ता  राज्यपालों  की  नियुक्ति  के  बारे  में  कुछ  मार्ग  निर्देश  चाहता
 जेसा  कि  मैं  समझता  हूं  उनका  कहना  यह  है  कि  राजनतिक  लोगों  को  र/ज्यपाल  के  पद  पर

 नियुक्त  नहीं  किया  जानाਂ  चाहिए  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  राजनतिक  लोगों  ने  ऐसा  कौन  सा  जुमे
 किया  है  कि  उन्हें  राज्यपाल  के  रुप  में  नियुक्त  करने  के  लिए  अछत  समझा  गया  है  यह  बात  मेरी
 सभझ  में  नहीं  जाकी  है  ।  यह  विश्व  का  सबसे  बड़ा  लोकतंत्र  है  ।

 क्या  आप  जानते  हैं  कि  अमरीका  में  क्या  हो  रहा  जब  व्हाइट  हाउस  में  राष्ट्रपति
 बदलता  है  तो  उसके  साथ  सचिव  भी  बदल  जाते  सवर्निर्वाचित  राष्ट्रफत्ति  अपने  सक्षिक  लाता  है
 यहां  सबसे  बड़े  प्रजाकन्ज्र  पें  एर  प्रशासक  को  राज्यपाल  के  रूप  में  तिथुत्त  किया  जा  सकस्त  है  एक
 सेन  अध्यक्ष  या  एक  पत्रकर  हो  राज्यपाल  के  रूप  में  नियुक्त  किया  जा  सकता  है  ।  यदि  वे
 पाल  बतते  हैं  तो  मैं  इसके  वि-ोध  में  नहीं  इसी  तरह  प्रतिष्ठित  खिलाड़ी  और  प्रतिभाशाली  ब्यक्ति ज+ 08  उृ  ७ख  ीऊझ॒ख  ख_खऑझऑऑ

 व॒तांस  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।  हर
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 राज्यपाल  बन  सकते  हैं  किन्तु  वे  राजनीतिश  नहीं  बन  सकते  ।  हम  राजनीलिज्ञीं  के  बिना  लोकसन्त्र
 की  कल्पना  भी  नहीं  कर  सकते  ।  वे  राज्यपाल  क्यों  मुह्ठीं  बन  सकते

 ?
 हमारे  रथ्ट्रपति  जी  के  अरे

 में  अपप  क्‍या  कहेंगे  ?  कम्मा  वह  राजनीतिज्ञ  नहीं  है  ?  हमारे  उप-राष्ट्रपति  और  अध्य्रक्ष  मह्लेदस  के
 बारे  में  आप  क्‍या  जो  हमारे  प्रभारी  अधिकारी  भी  हैं  ?  क्या  वे  राजनीतिज्ञ  नहीं  हैं  ?  किन्तु
 जध  ये  पद  को  संभाल  लेते  हैं  तो  कभी  भी  वे  राजनंतिक  नहीं  माने  जले  ओर  बे  अभने  कारय॑
 निश्पक्षता  से  करते  हैं  ।  हमारे  राष्ट्रपति  स्वश्व॑  राज्य  सजा  के  सभापति  हैं  |  धही  हमपरे  लोकतन्त्र  की
 खासियत  है  ।  हमारा  यह  कहना  कि  किसी  भ्री  राजनी  तिज्ञ  को  राज्यपाल  के  रूत  में  राजभवन  नहीं
 भेजा  अपने  लोकलन्त्र  को  कमजोर  बनाना  माना  जाएगा  ।

 में  इस  बाल  से  सहमत  हूं  कि  कहीं  कुछ  ब्रथ्टियां  हो  सकती  उसका  अर्थ  मह  नहीं  है  कि
 हमें  हल  निस्‍्कर्ष  पर  पहुँच  जाना  जो  जोग  जो  हस  समय  इस  विश्रय  पर  बोल  रहे
 1977  से  1980  के  जब  वे  सत्ता  में  उनके  ही  कई  साथी  राज्यपास  थे  ।  क्‍या  उन्होंने
 अपने  दल  के  कार्यकर्त्ताओं  को  राज्यपाल  नियुक्त  नहीं  किया  ?  मैं  उन  सबके  माम  कता  सकता  हूं  ।
 लिश्खय  ही  मैं  उनके  द्वारा  इस  तरह  की  नियुक्ति  किए  जाने  के  विरुद्ध  नहीं  है  |  ब्रद्धि  वे  देशभक्त  और

 सुयोग्य  तो  उन्हें  राज्यपाल  नियुक्त  किया  जा  सकता  हमारे  वर्ननान  उपसब्ट्रपति  भी
 पाल  रह  चुके  हैं  ।  क्या  किसी  ने  उनमें  कोई  दोष  पाया  ?  वे  यह  क॑से  कह  सकते  हैं  कि  राजनीतिज्ञों
 के  अलावा  किसी  को  भी  राज्लपाल  बनाया  जाए  |  यह  सच्मुथ  अद्भुत  बात  मैं  इस  तरह  की
 आरणा  के  एकदम  विरुद्ध  साथ  में  यह  भी  कहूंगा  कि  इस  उच्च  पद  के  लिए  सही  ग्यक्ति
 करा  खवन  किया  जाना  सरकार  को  इसका  चयन  सावधानीयूवंक  करना  होमा  |  कुछ  साल

 एक  राज्यपाल  ने  आंप्रभ्रदेश  राज्य  में  कुछ  घोटाला  किया  हसीलिए  मैंने  कहा  कि  हमें
 व्यक्तियों  का  चनाव  करते  समय  साबधानी  बरतनी  चाहिए  ।  वास्तविकता  यह  है  कि  उस  व्यक्ति  की
 गलितियों  के  उस  राज्य  में  सत्तारूढ़  दल  सत्ता  से  हट  सकता  मैं  उनका  नाम  लेना  नहीं
 चाहता  |  में  समझता  हूं  कि  उन्हें  उसका  आभारी  होना  चाहिए  क्‍योंकि  उस  व्यक्ति  की  त्रुटियों  के
 कारण  ही  बे  सत्ता  में  भा  पाये  ।  जब  बे  लोग  प्रयास  कर  रहे  उस  व्यक्ति  की  त्रूटियों  क ेकारण
 उन्हें  सहायता  मिली  ।

 भरौ  हरोश  रावत  :  भब  वही  व्यक्ति  उनका  साथी  है  ।

 की  ओबल्लभ  प्राणिब्रही  :  वह  बड़  अवसरवादी  हैं  ।

 अब  मुझे  यह  सुनकर  हैरानी  हो  रही  है  कि  ये  लोग  राज्यपाल  का  पद  ही  समाप्त  करना
 चाहते  हैं  ।  मैं  हैरान  हूं  कि  उनके  दिमाण  में  इस  तरह  की  बातें  कंसे  आ  जाती  थह  तो  ऐसे  हुआ
 कि  सिरदर्दद  को  दर  भगाने  के  लिए  सिर  को  ही  काट  दिया  जाय  |  यदि  कुछ  समस्थायें  है  तो  हमें
 जलका  समाधान  खोजने  का  प्रयास  करणा  चाहिए  |  हमें  रज्यपाल  का  पद  ही  समाप्त  करने  की
 मांग  नहीं  करमी  चाहिए  ?  राज्यपाल  की  भूमिका  बहुत  महत्वपूर्ण  उसका  पद  भाश्त  के  संघीय
 ढांचे  में  विशेष  रूप  से  संगत  है  ।  भारत  की  इसके  विभिन्न  परभ्पर।ओं  और

 संस्कृति  तथा  विविधता  को  देखते  हुए  हमें  इसे  लघु-विश्व  की  दे  सकते  विविधता  में

 इसकी  एकता  को  मजबूत  बनाने  और  इसे  कायम  रखने  के  लिए  केन्द्र  का  मजबूत  होना  जरूरी  है  ।

 औन्‍द्र  को  मजबूत  बनाए  बिना  हम  देश  की  एकता  और  अखण्डता  को  बनाए  नहीं  रख  सकते  और  न

 ही  देश  को  प्रगति  और  समृद्धि  के  मार्ग  पर  लेजा  सकते  हैं  ।  हमें  केन्द्र  को  मजबूत  बनाना  हूँ  गा
 और  संघीय  ढचि  में  केन्द्र  का  राज्यों  पर  कुछ  नियन्त्रण  होना  चाहिए  ।  कई  बार  देश  के  कुछ  भागों

 211



 राज्यपाल  की  नियुक्ति-जारी  17  1989

 बल्लभ

 में  प्रदेशिकता  बढ़  जाती  है  और  इसे  भावुकता  के  साथ  जोड़ा  जाता  भावकता  को  प्रादेशिकता  से
 अलग  नहीं  किया  जा  सकता  कई  बार  भावुकता  काम  नहीं  आती  ।  राज्य  का  प्रशासन  राष्ट्रीय
 अपथधार  पर  काम  नहीं  करता  ।  क्‍या  इस  पर  केन्द्र  से  नजर  रखने  की  जरूरत  नहीं  है  ?  वह  काम
 कोन  करेगा

 ?
 सक्षम  राज्यपाल  के  बिता  यह्‌  संभव  नही  कुछ  मुख्यमन्त्री  ऐसे  हैं  जो  चाहते  हैँ

 कि  उनके  राज्यपाल  उनकी  कठपुतलियां  बनें  ।  जब  उन्होंने  देखा  कि  वे  उनका  साथ  नहीं  देते  अथवा
 उनका  विरोध  करते  तब  वे  कई  कहानियां  गढ़ते  हैं  और  राज्यपाल  के  पद  की  निदा  करते  हैं  ।
 और  उसका  महत्व  कम  करते  हैं  ।  इस  ब।त  को  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  जा  सकता  :

 आप  पंजाब  की  स्थिति  देखिए  ।  क्‍या  कोई  व्यक्ति  यह  कह  सकता  है  कि  वर्तमान  में
 पाल  कुछ  काम  नहीं  कर  रहा  है  ?  लोगों  का  कहना  है  कि  राज्यपाल  पद  मात्र  पेंशन  का  पद  अथवा
 आराम  का  पद  है  ।  आप  देखिए  चण्डीगढ़  में  राजभवन  के  वर्तमान  पदस्थ  अधिकारी  अथति  पंजाब
 के  राज्यपाल  को  कितनी  गंभीरता  से  समस्या  का  समाधान  करना  पड़  रहा  है  ।  उसे  हर  तरह  से
 सराहना  की  जरूरत  क्या  कोई  उसमें  तुटि  निकाल  सकता  है  ?  क्‍या  हमें  पंजाब  में  श्री  सिद्धाय्
 शंकर  राय  से  अच्छा  कोई  राज्यपाल  मिल  सकता  है  ?

 तमिलनाडु  में  जब  राज्यपाल  शासन  की  घोषणा  की  गई  उस  की  जानकारी  सबको  है  ।

 श्री  पी०  सी०  अजेबजेंण्डर  ने  ततिलनाड  में  काफी  कुछ  उन्होंने  राज्य  प्रशासन  को  पुनः  सही
 स्थिति  में  लाने  के  भथसक  प्रयास  करिए  ।  र/ज्य  प्रशासन  की  स्थिति  खराब  हो  चुकी  इसकी
 ज/नकारी  सबको  है  |  इसी  जम्मू  और  कश्मीर  के  राज्यपाल  श्री  जगमोहन  ने  भी  कई  काये

 किए  ।  यह  प्रशंतनीय  था  ।  यदि  किसी  व्यक्ति  ने  कुछ  ऐसा  किया  है  जो  राज्य  के  मुख्य  मन्‍्त्री

 को  पसंद  नहीं  है  तो  हमें  इस  निस्‍्कर्ष  पर  नहीं  पहुँच  चाना  चाहिए  हमें  राज्यपाल  का  पद  ही
 समाप्त  कर  देना  चाहिए  और  उस  पर  कुछ  प्रतिबन्ध  लगा  देने  चाहिए  राज्यपाल  का  पद  एक
 प्रतिप्ठत  पद  आप  मार्गंदर्शी  सिद्धांत  क्‍यों  बनाते  हैं  ?  वे  सम्माननीय  लोग  हैं  ।  उन्हें  सावंजनिक
 जीवन  का  काफी  अनुभव  है  और  उन्हें  अपनी  भूमिका  की  जानकारी  भी  किसी  दिन  विपक्ष  के

 लोग  आकर  यह  भी  कह  सकते  हैं  कि  राज्यप।लों  के  लिए  उपस्थिति  रजिस्टर  होना  चाहिए  और  उसे
 राज  उसमें  हस्ताक्षर  करने  चाहिए  तथा  इसी  तरह  वह  जहां  भी  जाए  उन्हें  यात्रा  भत्ता  और  महंगाई
 भत्ता  के  बिल  भी  तेयार  करना  चाहिए  |  जो  भी  क्‍या  हम  राज्यपाल  के  पद  की  महत्व  कम

 आंकंगे  ।  अब  हम  केन्द्र  राज्य  संबंधों  की  भी  चर्चा  हमारे  प्रधानमन्त्री  राज्यपाल  की  नियुक्ति
 से  पूर्व  त्रिपक्षी  नेताओं  के  साथ  विशेत  रूप  से  परामर्श  या  बेठक  करना  पसंद  करते  पण्डित

 जवाहरलाल  नेहरू  के  समय  से  यह  प्रक्रिया  चली  आ  रही  वह  हर  अवसर  पर  उनसे  परामर्श
 करते  थे  लेकिन  इसे  उनकी  कमजोरी  मानी  गई  ।  यहां  तक  कि  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  बंठकों
 में  भी  कुछ  मुख्यमन्त्ती  असाधारण  व्यवहार  कर  रहे  थे  और  निराली-बातें  उठा  रहे  थे  ।  हमारा  देश

 कहां  जा  रहा  है  ।  स्वाभाविक  है  कि  मुख्यमन्त्रियों  को  अपनी  सीमा  में  रहना  चाहिए  ।

 थहु  एक  बहुत  नाजुक  विषय  है  ।  भारत  सरकार  उसे  सहज  रूप  में  नहीं  ले  रही  लोगों
 का  चुनाव  करते  उन्हें  बड़ी  शतकंता  बरतनी  चाहिए  ।  साथ  ही  हमें  अपनी  प्रणाली  का  संघीय
 रूप  बनाये  रखना  है  हमें  इन  बातों  पर  चर्चा  करते  समय  देश  की  एकता  और  अखंडता  की  सम्पूर्णता
 को  बताये  रखना  चाहिए  ।  हमें  मात्र  हिमायती  बनकर  नहीं  बोलते  रहना  चाहिए  ।
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 हम  लोकतन्त्र  चला  रहे  हैं  ।  हमारा  देश  विश्व  में  सबसे  बड़ा  लोकतांत्रिक  देश  लोकतंत्र

 में  राजनीति  और  राजनीतिज्ञों  का  महत्व  होता  राजनीतिजश्  अलग  नहीं  मैं  कई  लोगों  के

 नाम  ले  सकता  हूं  मैंने  कुछ  के  नाम  बताये  हैं  ।  श्री  उमाशंकर  दीक्षित  को  वह  भी

 पाल  ये  ।  उनमें  कोई  व्यक्ति  दोष  नहीं  निकाल  सकता  ।  ऐसे  कई  .  प्रतिष्छित  लोग  हैं  जिनका

 जनिक  सेवा  के  दौरान  का  रिकार्ड  साफ-सुथरा  था  ।  हम  जीवन  के  अन्य  क्षेत्रों  से  लोगों  की  नियुक्ति
 करके  बरिष्ठ  राजनैतिक  हस्तियों  के  साथ  अन्याय  कसे  कर  सकते  हैं  ?  हम  उन  लोगों  में  से

 समय  पर  राज्यपाल  की  नियुक्ति  करके  उनकी  परिपक्‍्वता  का  लाभ  उठा  सकते  हैं  जिनकी

 जनिक  क्षेत्र  में  काफी  साख  रही  है  ।

 इन  शब्दों  के  मैं  आपको  घन्यवाद  देता  हुँ  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  अवसर  दिया  ।
 माननीय  सदस्य  श्री  जयपाल  रेड्डी  द्वारा  प्रस्तावित  संकल्प  के  पीछे  मात्र  अंधभक्ति  ही  अतः  मैं

 इस  संकल्प  का  विरोध  करता  हूं  ।

 श्रो  ह्रोश  रावत  :  अधिष्ठाता  जयपाल  रेड्डी  जी  ने  जो  संकल्प  प्रस्तुत
 किया  उसमें  साफ  कहा  गया

 बाद  ]
 सभा  सिफारिश  करती  है  कि  सरकार  राज्यपालों  की  नियुक्ति  और  स्थानान्तरण  के

 लिए  स्पष्ट  मागंदर्शी  सिद्धांत  रखे  ।

 हि

 किन  आधारों  पर  गवनंरों  की  नियुक्ति  किन  सकंम्सटान्सेस  में  उनको  एक  राज्य  से

 दूसरे  राज्य  में  ट्रांसफर  किया  जा  सकता  है--इसके  विषय  में  एक  बार  नहीं  कई  बार  विचार
 किया  गया  संविधान  में  स्थिति  तो  स्पष्ट  है  ही  ।  पिछले  दिनों  सरकारिया  कमीशन  ने  भी
 विचार  किया  और  उन्होंने  भी  अपनी  सिफारिशें  दी  जयपाल  रेड्डी  जी  को  मैं  जब  सुन  रहा

 तो  उनकी  बात  बिल्कुल  साफ  थी  ।  वे  इस  मामले  में  इन्टरं  स्टेड  नहीं  थे  कि  क्या  गाइडलाइन्स
 होनी  उनमें  कहां  पर  सुधार  की  जरूरत  तो  सुधार  के  विषय  में  उन्होंने  सारे
 मामले  को  राजनीतिक  रंग  देने  की  कोशिश  की  है  ।  उन्होंने  न  केवल  राजनीतिक  रंग  देने  की
 कोशिश  बल्कि  कतिपय  गवर्नरों  के  ऊपर  कई  प्रकार  के  प्रत्यक्ष  और  अप्रत्यक्ष  आरोप  लगाने
 की  भी  चेष्टा  की  ।  मैं  समझता  हू  कि  यह  एक  गलत  परम्परा  है  और  एक  गलत  शुरुआत
 हम  सदन  का  उपयोग  गवरनेरों  की  मान-मर्यादा  को  प्रतिष्ठित  न  करके  उसको  बिगाड़ने  की  कोशिश
 करें  तो  इससे  ज्यादा  दुर्भाग्यजनक  बात  और  क्या  हो  सकती  कोई  भी  गवनेर  इस  पूरे
 सिस्टम  के  अन्दर  उसका  एक  अपना  स्थान  है  ।  एक  ऐसा  स्थान  जिस  स्थान  को  कम  करके

 आंका  नहीं  जा  सकता  है  और  न  आंका  जाना  एक  बार  नहीं  जब  कभी  भी  राज्यों  में
 किसी  प्रकार  का  संकट  राजनीतिक  संकट  आया  तो  राजनीतिक  संकट  के  निवारण  के  लिए
 हमेशा  राजपालों  ने  कुछ  कदम  उठाए  और  उन  कदमों  की  वजह  से  राज्य  के  अन्दर  राजनीतिक
 परिपक्वता  आई  है  और  राजनीतिक  स्थिति  में  स्थिरता  आई  है  और  राज्यों  का  हित  हुआ  है  ।

 इस  से  पालीटीकल  सिस्टम  का  हित  ह्वी  नहीं  हुआ  है  बल्कि  लोकतन्त्र  को  भी  उससे  ताकत  मिली
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 है  ।  दि  हम  एक  ऐसी  इ  स्टीट्यूश्षन  पर  इस  सर्वोच्च  सदन  में  छींटाकशी  करने  की  कोशिश
 तो  यह  ठीक  नहीं  है  ।  कुछ  लोगों  से  हम  नाराज  हो  सकते  हैं  और  कुछ  लोगों  के  काम  करने  के
 तरीके  हमें  पसन्द  महीं

 अः  सकते  लेकिन  बुनियादी  तरीके  से  संविधान  के  अम्दर  जो  कुछ  कहा
 गत  उस  के  अन्दर  जब  लक  काम  करते  तब  तक  मैं  समझत्ता  हू  कि  गवर्मर  की  भूमिका  वे
 विषम  में  बार  बार  संका  जाहिर  करना  और  उस  मामले  को  सदन  में  उठाना  किसी  प्रकार  से
 उचित  नहीं  है  ।  तक  संगत  नहीं  है  और  यह  राजनीतिक  परिषयता  का  परिचायफ  नहीं  है  ।
 माननीय  जयपाल  रेड्डी  आज  सदन  में  नही  राजनीतिक  कारणों  से  उन्होंने  हल्ला-गुल्ला  भचा
 कर  सदन  का  समय  वरवाद  किया  और  अन्त  में  उपाध्यक्ष  महोदय  ने  यह  उचित  समझा  कि  उन
 को  सदन  से  निष्कासित  किया  जाए  ।  अच्छी  बात  होती  यदि  बे  यहां  पर  मौजूद  होते  |  हम  उन  से

 पूछना  चाहते  थे  क्योंकि  जिस  समय  वे  उस  समय  उन्होंने  इस  बात  को  कहीं  नहीं  कहा  कि
 कहीं  पर  गवनंर  की  नियुक्ति  के  मामले  में  केन्द्र  सरकार  ने  नियमों  को  वायलेट  किया  कहीं  पर
 नियमों  का  उल्लंचन  हुआ  है  और  नियुक्ति  के  संबंध  में  हमारे  संविधान  निर्माताओं  मे  जो  कहा

 उस  का  परिपालन  केन्द्र  सरकार  नहीं  किया  यदि  वे  एक  भी  उदाहरण  तो  हम
 सन  का  अहसान  उनका  गुणणगाण  करते  और  हम  अपनी  सरकार  से  कहते  कि  अमुक-अमुक
 मामले  में  आप  ने  गवर्नर  के  मामले  में  जो  संविधान  निर्माता  चाहते  उसका  परिषालन  नहीं
 किया  ।  जो  योग्यता  गवर्नर  के  लिए  होनी  यदि  उन  योग्यताओं  के  न  होने  काले  किसी
 गवनेर  को  नियुक्त  किया  जा  रहा  तो  निश्चित  रूप  से  सारा  देश  जानना  चाहेगा  कि  आखिर

 ऐसा  व्यक्ति  कौन  है  मगर  श्री  जयपाल  रेड्डी  और  उन  की  पार्टी  के  लोगों  को  यदि  कोई  ब्यक्ति
 केवल  इस  लिए  पसन्द  नहीं  है  कि  उसका  अतीत  किसी  राजनीतिक  दल  से  तो  भगवान  ही
 उन  का  मालिक  है  और  उनकी  बुद्धि  और  विवेक  पर  मुझे  तरस  आता  हिन्दुस्तान  जैसे
 प्रजातांत्रिक  देश  में  इस  तरह  के  पद  पर  हमेशा  राजनीतिक  पार्टी  से  सम्बद्द  लोग  ही
 थदि  राजनीति  नहीं  शो  हिन्दुस्तान  की  आजादी  की  लड़ाई  नहीं  लड़ी  जा  सकती

 हिन्दुस्तान  अ।जाद  हुआ  और  हमने  प्रजातांश्रिक  सिस्टम  को  हमने  दलीय  राजनीतिक  प्रणाली
 को  इसलिए  इस  पर  यक्रीनन  राजनीतिक  पार्टियों  से  सभ्धद्ध  लोग  आएगें  और  मैं  लमश्नता

 हू  कि  जो  पार्टी  केन्द्र  में  शासन  में  उस  बार्टी  को  पूरा  अधिकार  है  इस  बाल  का  कि  कौन  ध्यक्ति

 ऐसा  है  जो  संविधान  के  संविश्वाल  निर्माताओं  के  द्वारा  बताई  गई  ग।इडलाइम्स  के  अम्तशग्गंत
 काम  कर  सकता  जिस  को  वह  अच्छी  तरीके  से  जामती  है  और  उसके  बारे  में  संतुष्ट
 उस्च  को  वह  नियुत्ञत  क्र  सकती  हमारे  घथिपक्ष  के  मित्रों  को  ऐसा  लगता  है  कि  जिस  को  भी
 कैन्द्र  सरकार  लिशुक्षत  करती  है  या  कांग्रेस  सरकार  नियुक्त  करती  विशेष  कर  उम  राज्यों  में

 जहां  पर  विपक्षी  दलों  की  सरकार  उन्हें  वह  अच्छा  नहीं  लगता  और  उस  अ्यक्षित  में  उन  को
 खाजियां  ही  खामित्रां  दिखाई  पड़ती  उन  का  अतीत  अकछा  जहीं  लगता  है  और  वकत्तंभान  भी
 अच्छा  नहीं  लगता  और  उनकी  कार्य  प्रणाली  में  दोष  ही  दोष  दिखाई  देते  कुछ  शेसे  राज्य
 खितलें  विपक्षी  दलों  के  मुख्य  मंत्री  हैं  जेकिल  मे  शम्भीर  और  शुव्यबवस्थित  विघारों  के  रहे  तो
 उन  राज्यों  में  गवर्नर  के  साथ  निभी  है  लेकिश  यह  स्थिति  हर  शाज्य  में  नहीं  है  |  कुछ  राज्यों
 के  अन्दर  मुख्य  मंत्री  गवनं  श  के  पद  का  उपयोग  अपने  राजनीशिक  हितों  क ेलिए  करना  चाहते  हैं
 और  जन  गवर्नर  उन  की  कात  माममे  से  दरत़॒कार  करता  है  और  उनका  किसी  प्रकार  का  मोहरा  बनने

 मे  इनकार  करता  वह  जो  कुछ  कहता  एस  को  सासने  की  जो  कुछ  सुझाव  थह  देना
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 चाहता  है  क्योंकि  गवनंर  की  सरकार  तो  उसके  वे  सुझाव  नहीं  माने  जाते  अगर
 कोई  गक्नंर  अपनी  सरकार  को  कुछ  सुझाव  देता  तो  इस  में  कोई  असंगति  नहीं  संविधान
 के  अस्तर्कत  जो  कुछ  कहा  गया  उसके  अन्तगंत  ही  वह  कुछ  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  कुछ
 राज्यों  में  जो  इस  समय  किषक्षी  दलों  की  सरकार  वें  गवर्नर  के  पद  का  उपयोग  अपने  राजनीतिक
 सवा  की  पूर्ति  के  लिए  करना  चाहती  हैं  और  जब  गवनंर  उन  के  राजनीतिक  स्वार्थ  की  पूर्ति  करनें
 से  इनकार  करता  तो  उस  पर  नाना  प्रकार  के  कटाक्ष  कर  उस  के  खिलाफ  कई  प्रकार  की  बात

 कह  अखबारों  में  बात  कह  राजनीतिक  मंचों  का  उपयोग  करके  और  विधान  मण्डलों  का
 उपयोग  कर  उत्ष  को  बढनाम  करने  की  चेष्टा  की  जाती  गवनंर  के  पद  को  बदनाम  करने
 की  च्ेष्टा  की  जाती  मैं  समझता  हू  कि  सदत  को  एक  मत  से  इस  की  निन्‍दा  करनी  चाहिए  ।
 और  हमारे  विपक्ष  के  मित्रों  को  भी  इस  क्थिय  में  सोचना  मुझे  तो  ऐसा  लगता  है  कि

 एक्सथ  राज्य  के  मुख्य  मंत्री  को  ऐसे  हैं  कि  वे  कुछ  दिनों  के  बाद  यह  भी  कहने  लगेंगे  कि  गवर्नर  को
 किस  प्रकार  के  कपड़े  पहनने  खददर  नहीं  पहननी  चाहियें  और  इस  रंग  का  कपड़ा  नहीं  पहनना
 चाहिए  और  ऐसी  साड़ी  पहननी  चाहिए  ।  वे  इस  सीमा  तक  जाने  को  तंयार  आन्ध्र  प्रदेश  के

 वर्तमान  मुख्य  मंत्रीਂ  केवल  रॉजनीतिक  दृष्टिकोण  से  सारे  काम  को  देखते  हैं  और  कांग्रेस  से  और  कांग्रेस
 की  कल्घर  से  घृणा  करने  वालें  वे  व्यक्ति  हैं  क्योंकि  अतीत  में  वे  न  तो  स्वाधीनता  के  साथ  जुड़े
 रहें  और  न  देश  के  निर्माण  के  साथ  जुड़  रहे  और  केवल  फिल्मों  में  काम  कर  एक  ग्लेमर

 हासिल  कर  के  किसी  तरीके  से  इस  गददी  पर  पहुंचे  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  उन  के  राज्य  की
 जो  गवर्नर  गो  देश  की  आजादीਂ  के  लिए  संघर्ष  करने  व।ली  सीड़ी  के  साथ  सम्बद्ध  रही  देश
 की  आजादी  के  लिये  लड़ने  वाले  परिवार  के  साथ  उत  का  सम्बद्ध  इसलिए  वे  उनको  अच्छी
 नहीं  लगती  |  जब  गवर्नर  वामाजिक  कार्य  में  रुचि  लेती  बाल-कल्याण  के  कार्यों  में  रुचि  लेती

 तो  उस  में  उन्हें  राजनीति  दिखाई  देती  मैं  समझता  हुਂ  कि  यह  ब,त  किसी  तरह  से  भी

 उचित  नहीं  है  और  उनको  अपनी  ज्ावनाओं  पर  कन्ट्रौल  करना  सीखना  चाहिए  और  यह  सीखंगा

 चाहिए  कि  किस  तरह  से  गबनेर  का  आदर  करना  चाहिए  और  गवर्नर  के  पद  का  आदर  करना

 याहिए  ।

 केरल  के  जो  मुझुय  मन्त्री  वे इस  से  भी  बढ़  कर  कार्य  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  |
 उस  राज्य  के  गवनंर  और  उस  राज्य  की  सरकार  के  बीच  अच्छे  तालूक।त  होने  चाहिये  लेकिन
 हमें  बड़ी  तकलीफ  होती  है  जब  हम  यह  देखते  हैं  कि  जो  सत्तारूढ़  पार्टी  केरल  में  उस  के  कुछ
 संदश्फयणण  गवनंर  के  खिंखाफ  न  केवल  वहां  के  विधान  मण्डल  का  उपयोग  करना  चाहते  हैं  बल्कि
 विधान  मण्डल  में  उन  के  खिलाफ  निन्‍्दा  प्रस्ताव  लाने  की  कोशिश  करते  हैं  और  वहां  के  जो
 नेत्गण  जो  मुख्य  मंत्री  वे  उन  को  प्रोत्साहित  करते  यह  परम्परा  हम  को  कहां  ले

 जरयेंगी  ।  इस  पर  न  केवल  कांग्रेस  को  बल्कि  सारे  राजनीतिक  दलों  को  तिचार  करना  चाहिये  बौर
 बड़ी  शान्ति  के  साथ  विचार  करना  चाहिए  ।

 मैं  श्री  जयपाल  रेडडी  का  जो  प्रस्ताव  उस  को  इस  नजरिये  से  देखता  हू  कि  यह  प्रस्ताव

 किसी  प्रणाली  में  सुधार  लाने  के  लिये  नहीं  लाया  गया  यह  यह  संकल्प  इसलिये

 लाया  गया  है  कि  गवनंरों  को  किसी  प्रक/र  से  ब्नैक-मेल  किया  जा  सके  और  गवर्नरों  पर  दबाव
 जा  सके  और  सजनेर  मपने  विवेक  से  और  संविधान  निर्माताओं  के  द्वारा  निर्धारित  रीमाओं

 के  अन्तबंत  कार्य  न  कर  सके  ।  यहां  यह  कहा  गवा  कि  रास्यों  में  गवर्नर  की  नियुक्ति  से  पहले

 मुख्य  मस्ती
 के  साथ  पराभशे  नहीं  किवा  जाता  और  रिया  कमौशन  इस  विषय  में  कहा
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 है  कि  राज्य  के  मुख्य  मन्त्री  से  यदि  परामर्श  कर  लिया  तो  ठीक  मैं  यह  नहीं  कहता  कि
 परामश  नहीं  करना  चाहिए  मगर  इस  सिस्टम  चुताव  की  इस  पद्धति
 दल  की  सरकार  हो  और  ध्रान्तों  में  दूसरे  दल  की  सरकार  कितना  मर्तक्य  इस  मामले  में  होगा
 और  किसी  एक  व्यक्ति  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  परामर्श  करना  गृह  मंत्रालय  परामर्श
 करना  भी  तो  र।ज्य  के  मुख्य  मन्त्री  कुछ  न  कुछ  अड़गा  लगायेंगे  और  उनसे  बात  चीत
 करने  के  बाद  यदि  उन  के  मन-म।फिक  व्यक्ति  नियुक्त  नहीं  किया  तो  राजनीतिक  वातावरण
 को  विषाक्त  करने  की  चेष्टा  की  जायेगी  ।  मैं  समझता  हू  कि  सरकारिया  कमीशम  ने  जो  इस
 विषय  में  कहा  उस  ने  एक  लिमिट  से  बाहर  जा  कर  इस  बात  को  कहा  बल्कि  एक  संत
 बनने  अपने  आप  को  उस  रूप  में  प्रोजेक्ट  करने  की  जो  भावना  होती  है  कि  उसकी  सीमा  तक
 जाया  उस  रूप  में  कमीशन  ने  कहा  है  ।  इसकों  मानने  की  या  इस  पर  अमल  करने  की  कोई
 बात  नहीं  है  क्योंकि  इससे  कोई  हित  होने  नहीं  है  ।

 हां  कहा  है  कि  गवनंरों  के  जो  दिशा  निर्देशक  सिद्धांत  हैं  उममें  संशोधन  किया  जाना
 चाहिए  ।  केन्द्र  और  राज्यों  के  संबंधों  के  विषय  के  बारे  में  प्रशासनिक  संघार  आयोग  ने  विचार
 किया  था  और  उसके  वाद  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  की  और  गवनंरों  की  भी  एक  बेठक  हुई
 उसके  बाद  इस  बात  का  निष्कर्ष  निकला  कि  वर्तमान  जो  मानक  गाईडलाइज  हैं  उनमें  कुछ
 सुधार  करने  की  कोई  आबश्यक्रता  नहीं  कोई  गुंजाइश  नहीं  जो  कुछ  कहा  गया  जो

 मार्गदर्शक  सिद्धांत  तय  किये  गये  हैं  उनको  अपने  आप  में  पूर्ण  पाया  गया  था  ।

 माननीय  अधि८ठाता  मैं  समझता  हू  कि  यहां  पर  जो  बातें  कही  गयी  माननीय

 जयपाल  रेड्डी  जी  वे  राजनीतिक  उद्देश्य  से  कही  गयी  हैं  और  उन्होंने  परिस्थितियों  का
 फायदा  उठा  कर  इस  सदन  का  फायदा  उठा  कर  के  गवनेर  पद  के  ऊपर  लांछन  लगाने  की
 कोशिश  की  व्यक्तियों  के  ऊपर  लांछन  लगाने  की  कोशिश  की  है  ।

 मैं  समझता  हू  कि  इस  संकल्प  में  न  केवल  त्रटियां  हैं  बल्कि  उसके  पीछे  जो  मनोभावना  छिपी

 हुई  है  वह  भी  माननीय  नहीं  हो  सकती  है  ।  इसलिए  मैं  इस  संकल्प  का  पुरजोर  विरोध  करता  हू  ।

 ]

 क्री  रामसह  यादव  :  मैं  श्री  जयपाल  रेडडी  द्वारा  प्रस्तुत  संकल्प  का  विरोध
 करता  हूं  ।

 यह  संकल्प  स्वयं  में  राजनेतिक  रूप  से  प्रेरित  है  तथा  संविधान  के  सिद्धान्तों  के  विरुद्ध  है  ।

 संकल्प  की  भाषा  संविधान  के  उहृए्यों  तथा  संविधान  में  उल्लिखित  नियुक्ति  के  अधिकारों  के

 नुरूप  नहीं  है  ।  जहां  तक  राज्यपाल  की  नियुक्ति  का  सम्बन्ध  उसमें  कुछ  अस्पष्टता  नहीं  है  ।

 संविधान  में  उनके  स्थानान्तरण  के  सम्बन्ध  में  कुछ  भी  नहीं  कहा  है  किन्तु  इसका  विशेष  रूप  से

 उल्लेख  किया  गया  है  कि  राज्यपाल  तब  तक  पद  पर  बना  जबतक  राष्ट्रपति  चाहेगा  ॥

 जैप्ता  कि  संकल्प  में  उल्लेख  किया  गया  का  प्रश्न  ही  उठता  ।

 राज्यपाल  की  नियुक्त  के  ब.रे  में  संविधान  के  अनुच्छेद  में  विशेष  उल्लेख  इस

 अनुच्छेद  से  यह  एकदम  स्पष्ट  है  कि  राज्यपाल  की  नियुक्ति  राष्ट्रपति  द्वारा  ही  की  जानी  चाहिए  ॥

 मैं  नहीं  जानता  कि  इस  संकल्प
 के  प्रस्तावक  राज्ययाल  की  नियुक्ति  के  लिए  किस  तरह  के  निदेश
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 चाहते  संविधान  के  अनुच्छेद  155  में  कहीं  अस्पष्टता  नहीं  अतः  यह  संकल्प  स्वयं  संविधान
 के  उपबस्धों  के  विरुद्ध  है  और  ऐसा  है  कि  माननीय  प्रस्तावक  मात्र  राजनीतिक  प्रेरणा  से  ऐसा
 कर  रहे  हैं  ।

 6.00  भ०  प०

 अब  मैं  दूसरा  मुद्दा  उठाता  अर्थात  राज्यपालों  के  तबादले  राज्यपालों  के  तबादले
 कौ  बात  कहीं  भी  नहीं  कही  गई  है  ।  158  (1)  में  जिन  शब्दों  का  प्रयोग  किया  गया  है
 वह  इस  प्रकार  हैं  :

 संसद  के  किसी  सदन  का  या  किसी  राज्य  के  विधान  मण्डल  के  किसी  सदन
 का  सदस्य  नहीं  होगा  और  यदि  संसद  के  किसी  सदन  का  या  ऐसे  किसी  राज्य  के
 मण्डल  के  किसी  सदन  का  सदस्य  राज्यपाल  नियुक्त  हो  जाता  है  तो  यह  समझा  जाएगा  कि
 उसने  उस  सदन  को  अपना  स्थान  राज्यपाल  के  रूप  में  अपने  पद  ग्रहण  की  तारीख  से  रिक्त
 कर  दिया  है  ।

 राज्यपाल  की  पदावधि  के  सम्बन्ध  में  अनुच्चेद  156  में  लिखा  हुआ  है  कि

 “(1)  राष्ट्रपति  के  प्रसादपयंन्‍्त  पद  घारण  करेगा  ।

 (2)  राष्ट्रपति  को  सम्बोधित  अपने  हस्ताक्षर  सहित  लेख  द्वारा  अपना  पद
 त्याग  सकेगा  ।

 (3)  इस  अनुच्छेद  के  पूवंगामी  उपबन्धों  के  अधीन  रहते  राज्यपाल  अपने  पद  ग्रहण
 की  तारीख  से  पांच  वर्ष  की  अवधि  तक  पद  धारण  करेगा  :

 परन्तु  अपने  पद  की  अवधि  समाप्त  हो  जाने  पर  भी  तब  तक  पद  धारण
 करता  रहेगा  जब  तक  उसका  उत्तराधिकारी  अपना  पद  ग्रहण  नही  कर  लेता  है  ।”

 राज्यपाल  का  तबादलाਂ  शब्दों  की  अपेक्षा  संविधान  में  नहीं  की  गई  है  अतः  संविधान  के
 अधीन  तबादले  का  कोई  प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।

 संकल्प  का  प्रस्ताव  करने  वाला  राज्पालों  के  साथ  सरकारी  कमंचारियों  जैसा  व्यवहार
 चाहता  है  ।  वास्तव  में  वह  राज्यपाल  के  पद  के  ही  खिलाफ  विपक्ष  का  रवेया  यही  रहा

 है  कि  राज्यपाल  के  पद  को  बदनाम  किया  जाए  जब  श्री  धमंवीर  बंगाल  के  राज्यपाल  थे  उस
 समय  भी  विपक्ष  राज्यपाल  के  पद  को  बदनाम  करना  चाहता  था  वे  नेतिकता  के
 दस्ती  संविधान  के  विरुद्ध  चाहते  हैं  कि  उस  राज्यपाल  के  अधीन  जो  मन्त्री  तथा  मुख्यमन्त्री  जी  काम
 कर  रहे  थे  उन्हें  वही  राज्यपाल  अपराधी  ठहराए  जो  उस  समय  राज्य  के  अध्यक्ष  भरे  ।  अतः  मैं  कह
 सकता  हूं  कि  जहां  तक  विपक्ष  का  सम्बन्ध  वे  राज्यपाल  के  पद  के  विरुद्ध  वे उनका  उपहास
 करना  चाहते  राज्यपाल  के  पद  को  वदनाम  करना  चाहते  हैं  ।  इतना  ही  नहीं  कई  बार  उन्होंने

 यह  दावा  किया  है  कि  राज्यपाल  केन्द्र  की  या  केन्द्रीय  सरकार  के  हाथों  में  कठपुतली  की  भांति  काम
 करते  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  निवेदन  करता  हूं  कि  इस  मामले  पर  कई  वार  न्यायालयों  ने
 निश्चय  किया  हैं  और  यही  माना  गया  है  कि  राज्यपाल  को  संविधान  द्वारा  जो  भी  निर्णायक  शक्ति

 दे  दी  गई  अर्थात  सम्पूर्ण  निणंय  और  इसे  किसी  व्यक्ति  के  काम  से  अथवा  कसी  प्राधिकरण  की

 किसी  सलाह
 से  नहीं  जा  पता  है  इत  तल्वस्त्र  में-मैं  परिवा  अल  के  एक  मे।भत्रे  जिक
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 रा्भावह

 करता  हूं  यह  एक  '  ऐसा  मामला  है  जिसका  निर्णय  वर्ष  1968  में  कियां  गया  था  और  यह
 एम०  पी०  शर्मा  बनाम  पी०  सी०  घोष  ।  इस  विशेष  मामले  में  राज्यपाल  ने  विधानसभा को  सच्र

 बुलाया  किन्तु  बेठक  होने  से  पूर्व  अध्यक्ष  ने  एक  अन्तरिम  विनियोग  दिया  कि  सभा  का  अवैध  रूप
 सत्राक्सान  किया  गया  था  अतः  वह  इसको  अनिश्चत  काल  के  लिए  स्थगित  करते  न्यायालय  ने

 कुछ  निर्णय  दिए  हैं  और  एक  निर्णय  है  :  अनुच्छेद  163  (2)  के  राज्यपाल  को  एकमात्र
 निर्णायक  बनाया  गया  कि  वह  अपने  विवेकानुसार  कार्य  करें  और  न्यायालयों  को  इस  प्रश्न  का
 निर्णय  लेने  से  प्रतिबन्धित  किए  गए  ।  अब  सारा  अधिकार  राज्यपाल  के  अधिकार  में  ही  है  ।

 पाल  को  संविधन  कै  अन्तर्गत  जो  सम्पूर्ण  अधिकार  दिया  गया  है  वह  यह  है  कि  इसकी  कंसे  प्रयोग
 से  लाया  विपंक्ष  चांहता  है  कि  ऐसे  राज्यों  में  जहां  विपक्षी  सरकार  है  राज्यपाल  को  अपनी
 सरकार  अथवा  उनकी  सरकार  की  सलाह  अथवा  पसन्द  के  अनुसार  काम  करना  ऐसा
 करना  उस  सिद्धांत  के  विरुद्ध  होगा  जो  स्ययं  संविधान  में  व्यक्त  की  गई  है  या  जिन  पर  विचार
 किया  गया  है  ।

 राज्यपाल  का  पद  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  पद  है  ।  यह  इस  लिए  महत्वपूर्ण  हैं  क्योंकि  अनुच्छेद
 163  में  व्यवस्था  है  कि  :

 अातों  में  इस  संविधान  द्वारा  या  इसके  अधीन  राज्यपाल  से  यह  अपेक्षित है  कि  वह
 अपने  कृत्यों  या  उनमें  स ेकिसी  को  अपने  विवेकानुसार  करे  उन  बातों  को  छोड़कर  राज्यपाल  को
 उसके  क्ृत्यों  का  प्रयोग  करने  में  सहायता  और  सलाह  देने  के  लिए  एक  मन्प्रि-५रिपद  होगी  जिसका
 प्रधान  मुख्यमन्त्री  होगा  ।'

 सलाहਂ  शब्द  विशेष  रूप  से  संविधान  के  अनुच्छेद  163  में  दिए  गए  हैं  सदन  के
 विपक्षीय  सदस्य  इसे  ब।त  से  बहुत  परेशान  हैं  कि  वे  चाहते  हैं  कि  शब्द  जो  राज्यपाल  को
 दिया  गया  है  उसको  अलग  किया  जाना  चाहिए  और  राज्यपाल  की  शक्तियां  तथा  कृत्य  उस  विशेष
 सरकार  की  इच्छा  के  अनुसार  होने  चाहिए  जहां  राज्यपाल  उस  विशेष  सरकार  का  अध्यक्ष  है  ।  इस
 पर  बारम्ह़्ार  चर्चायं  और  विवाद  तथा  निर्णय  किए  गए  हैं  कि  राज्यपाल  की  शक्तियां  क्‍या  हैं  और
 किस  प्रकार  शाज्यपॉल  इन  शक्तियों  का  उपयोग  कर  सकता  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह्‌  कह  सकता  हूं
 कि  ऐसी  निर्णायक  स्थिति  भी  उत्पन्न  होती  है  जब  राज्यपाल  का  पद  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  और  उन्हें
 निश्चित  करना  है  कि  किस  दल  को  सभा  में  बहुमत  प्राप्त  है  और  किसको  सरकार  बनाने
 अधिकार  है  ।  ऐसे  निर्णायक  समय  पर  कभी-कभी  विपक्ष  बहुत  चितित  होता  है  ।  ऐसा  राजस्थान  के
 मामले  में  वर्ष  1967  में  हुआ  था  और  अन्य  राज्यों  में  भी  राज्यपाल  के  अधिकार  को  चुनौती  दी
 गई  है  कि  कया  किसी  विशेष  दल  को  बहुमत  प्राप्त  है  या  नहीं  कि  क्‍या  वह  सरकार  बना  सकता  है
 या  नहीं  ।  राजस्थाम  में  जिस  दल  को  वर्ष  1967  में  सरकार  बनाने  का  अधिकार  दियां  गया  वही
 दल  कहने  लगा  कि  उन्हें  बहुमत  प्राप्त  ह ैऔर  वह  बहुमत  सदन  में  सिद्ध  किया
 इतना  ही  नहीं  ।  विपक्ष  का  तक॑  यह  है  कि  मन्त्रालय  को  अधिक  से  अधिक  शपितयां  दी  जानी

 चाहिए  और  राज्यपाल  को  नहीं  और  वे  चाहते  हैं  कि  राज्य  को  अधिक  शबितयां  दी  जानी  चाहिए
 और  मुख्य  मम्त्री  राज्यपालों  दी  में  और  भारत  सरकार  की  तुलना  में  अधिक  शबितशाली

 होना  चाहिए  ।  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  सरकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट  में  भी  इस  बात  की
 रिश की  गई  है  कि  केन्द्र  शब्तिशाली  होना  चाहिए  और  यदि  केन्द्र  शबितशाली  है  तो  राज्म  भी gem
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 ही  शक्तिशाली  होंगे  ।  वास्तव  यह्‌  तकं॑  और  फिर  विपक्ष  की  ओर  से  तक  कि
 को  अधिक  शक्तियां  दी  जानी  जो  शक्तियां  संविधान  द्वारा  गई  हैं  उन्हें  हू

 किया  जा  सकता  है  ।  यह  ऐसी  शक्तियां  हैं  जिनका  उपयोग  सोच-समझ  के  किया  जाता  है
 और  यदि  ऐसा  अवसर  कभी  आता  है  कि  इन  का  उपयोग  सोच-समझ  कर  नहीं  किया
 जाता  है  तो  राज्यपाल  इसको  रोक  सकता  है  नियंत्रित  कर  सकता  है  और  व्यवस्थित
 करता  अतः  राज्यपाल  का  पाद  अत्यन्त  सुसंगत  और  संविधान  के  उपबन्धों  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  जो  राज्यपाल  की  के  सम्बन्ध  में  अत्यन्त  स्पष्ट  है  राज्यपाल  के  कृत्य  और
 राज़्यपाल  के  विवेकाधिकार  के  सम्बन्ध  में  मेरा  यह  नम्र  निवेदन  है  कि  इस  संकल्प  में  कोई  शक्ति
 नहीं  है  ।  यह  संविधान  की  भावना  से  ही  अलग  है  और  यह  संवेधानिक  विधि  के  जटिल  सिद्धान्त  के
 विरुद्ध  है  अतः  मैं  इस  संकल्प  का  सख्ती  से  विरोध  कर  रहा  हूं  और  इस  संकल्प  का  सदन  के  सभी
 सदस्यों  को  विरोध  करना  चाहिए  क्योंकि  संविधान  के  वतंमान  उपबन्‍्धों  की  हृष्टि  में  इसकी  कोई
 सम्बद्धता  नहीं  है  ।

 डाल  चम्द्र  :  माननीय  सभापति  हमारे  थिपक्ष  के  -  सदस्य  श्री  जयप्राल
 रेडडी  जी  ने  राज्यपालों  की  नियुक्ति  और  स्थानान्तरण  के  लिए  स्पष्ट  दिशा-निर्देश  संबंधी  प्रस्ताव
 पेश  किया  मैं  उसका  हूं  और  विरोध  के  निश्चित  कारण  हमारा  इतना  बड़ा
 देश  इसमें  अनेक  तरह  की  अनेक  तरह  की  भाषाएं  और  अनेक  तरह  के  लोगों  के

 हन-सहन  के  तरीके  इन  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  हम,रे  राष्ट्रपति  प्रान्तों  में  राज्यपालों  की

 नियुक्ति  करते  हैं  ।  प्रशासन  धुधार  आयोग  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  कहा  है  कि  हमारे  केन्द्र  को  मजबूत
 होना  चाहिए  और  हमारे  देश  की  सर्वोच्च  सत्ता  राष्ट्रपति  के  हाथ  में  होती  उनके  द्वारा  नियुक्ति
 हुई  है  राज्यपाल  इस  तरह  के  किसी  भी  प्रस्ताव  को  हमररे  देश  में  मानना  उचित  नहीं  होगा  । &

 xT -4। हमारे  राज्यपाल  नियुक्त  होते  हैं  उसमे  केन्द्रीय  शासन  वहां  की  बहां  की  बहां
 की  संस्कृति  के  अनुसार  और  आस-पास  के  जो  प्रदेश  हैं  उनको  देखते  हुए  उनकी  नियुक्ति  होती  है  ।

 राज्यपाल  अपनी  प्रान्त  का  एक  सर्वोच्च  प्रशासनिक  का  अधिकारी  होता  है  और  विशेष
 परिस्थितियों  में  राज्यपाल  को  वहां  की  विषम  परिस्थितियों  विभिन्‍त  राजनीतिक  दलों  द्वारा
 उत्पन्न  स्थितियों  से  करना  होता  है  ।  में  विपक्ष  की  पार्टी  रहती  है  निश्चित  रूप  से

 उनके  हितों  की  कभी-कभी  अवहेलना  हो  सकती  लेकिन  इन  छोटी-छोटी  बातों  पर  ध्यान  नहीं
 देना  चाहिए  ।  संविधान  में  यह  प्रावधान  है  कि  राज्यपाल  की  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  और  उसके
 कार्य-कलापों  के  सम्बन्ध  में  ऐसी  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  कि  इस  पर  विचार  किया  जाये  |  हमारे
 विपक्ष  को  संकल्प  रखने  का  अधिकार  है  उन्हेँ  कुछ  कार्य  करना  है  राजनीतिक  कार्य  है
 जिसका  उद्देश्य  प्रचार  हो  भौर  उसके  लिए  हमारे  मित्र  ने  यह  संकल्प  रखा  अगर  आज  वह
 उपस्थित  हमारे  साथियों  ने  आज  जो  विचार  व्यक्त  किये  हैं  तो  उनको  भरी  मानना  पड़ता  कि

 हमारा  संकल्प  इस  सदन  का  करने  के  अलावा  भर  कुछ  नही  है  ।  इसलिए  मैं  इस  संकल्प

 का  विरोध  करता  हूं  और  जो  संविधान  में  वतंनान  में  राज्यपाल  के  सम्बन्ध  प्रावधान  है  बह

 और  मभीमा  सिञ्र  :  सभापति  मैं  शुक्रगुजार  हूं  आपका  कि  आपने

 मुझे  इस  पर  बोलने  का  समय  दिया  जो  कि  हमारे  विपक्ष  के  माननीय  ने  रखा

 Le
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 राज्यपाल  की  17  9 कया  जय  जन  लेकिन  मैं

 श्री  राम  गंगीना  मि

 हमारे  बहुत  से  साथियों  ने  इस  मक्षले  परू  कानूनी  हवाले  लेकिन  मैं  एक  सीधी  बात  कहना
 हूं  ।  हमारे  जयपाल  रेड्डी  साहब  बहुत  तेज-तर्रार  आदमी  हैं  और  काफी  हल्ला  करते  हैँ  ।

 कुछ  उनको  याद  होगा  तो  उनकी  भी  यहां  पर  सरकार  थी  और  उनको  भी  विशाल  बहुमत  प्राप्त
 उस  समय  वह  कहां  अगर  उस  समय  यह  प्रस्ताव  लाते  तो  अधिक  उपयुक्त  होता  ।  '  किन्तु

 उस  समय  वे  यह  प्रस्ताव  नहीं  लाये  ।  उस  समय  भारी  बहुमत  में  होते  हुऐं  भी  आज  के  विरोधी
 नेताओं  ने  तब  यह  महसूस  नहीं  किया  कि  भारत  जैसे  विशाल  देश  में  जहाँ  पर  चालीस  साल  से

 यह  प्रावधान  चल  रहा  है  और  जो  संगैधानिक  तरीका  है  गवनंर  की  नियुक्ति  का  वह  उचित  नहीं
 है

 ।  यह  जानकर  वह  आज  यह  प्रस्ताव  नहीं

 आज  भी  सुबह  यहां  चर्चा  भारत  वर्ष  ही  एक  ऐसा  मुल्क  है  जो  80  करोड़
 की  आबादी  वाला  है  और  आज  41  साल  के  बाद  भी  यहाँ  प्रजातन्त्र  बरकरार  है  और  प्रजातंज
 की  नींव  मजबूत  हुई  इसलिए  इस  मुल्क  की  कोई  बराबरी  इस  मामले  में  नहीं  की  जा  सकती

 जितने  भी  और  मुल्क  हैं  चाहे  वे  क्षेत्रफल  में  बड़े  हैं  या  आबादी  में  इतने  सफल  तरीके  से
 प्रजातन्त्र  नहीं  चल  रहा  जितना  भारत  में  चल  रहा  इतने  बड़े  मुल्क  के  संविधान  के  जो

 निर्माता  जो  मुल्क  को  आजाद  कराने  वाले  उन्होंने  बहुत  सोच  समझ  कर  संविधान-की
 रचना  की  है  और  जिस  संविधान  की  रचना  के  अनुसार  आज  गवर्नर  राष्ट्रपति  द्वारा  होती  उसको
 आज  इन्होंने  बदलने  की  सिफारिश  की  जो  किसी  भी  हालत  में  नहीं  मानी  जा  सकती  है  ।

 आज  40  साल  के  अन्दर  यह  देखा  गया  है  कि  कुछ  प्रदेशों  में  सेंटर  में  जो  पार्टी

 है  उसके  विरोधी  दल  की  सरकार  किन्तु  आज  तक  कोई  ऐसी  बात  नहीं  हुई  ।  हमें  याद  है
 जब  डा०लोहिया  साहब  उन्होंने  एक  संयुक्त  दल  बनाया  और  बहुत  से  प्रदेशों  में  कांग्रेस  के  विपरीत

 हुकूमत  बनी  लेकिन  उस  वक्‍त  भी  डा०  लोहिया  ऐसा  प्रस्ताव  नहीं  लाये  लेकिन  आज  ये  जयपाल  रेड्डी
 साहब  प्रस्ताव  लाए  यह  मखोल  है  ।  मान  लीजिए  थोड़े  समय  के  यह  संघीय  शासन  है  ।

 आज  भी  विपक्ष  की  कई  पार्टियां  हैं  जिनकी  हुकूमत  कई  प्रदेशों  में  चल  रही  तो  संघीय  शासन
 ”  मैं  कुछ  अधिकार  प्रदेश  के  होते  हैं  और  कुछ  अधिकार  सेंटर  के  होते  हैं  और  ये  सम्‌चे  राष्ट्र  की

 रक्षा  करते  हैं  ।  कुछ  ऐसी  विरोधी  दल  की  हुकूमतें  बनी  मगर  जयपाल  -  रेड्डी  साहब  जैसा

 चाहते  वसा  हो  शासन  चल  ही  नहीं  सकता  गवर्नर  एक  निष्पक्ष  होता  है  और

 राष्ट्रपति  का  भेजा  हुआ  एक  प्रतीक  होता  वह  न्‍्यायसंगत  बात  करने  वाला  और  इस  देश  को

 एक  रखने  के  लिए  संविधान  में  जो  व्यवस्थाए  उनकी  स्थापना  के  लिए  होता  है|  जो

 पुरानी  परम्पराएं  चली  आ  रही  वे  सब  बेहतरीन  हैं  ।  संविधान  में  गवनंर  को  नियुक्त  करने

 की  जो  व्यवस्था  की  गई  आज  तक  कोई  ऐसा  व्यक्ति  नहीं  आया  है  जिसने  उसके  खिलाफ  विचार
 व्यक्त  किए  लेकिन  आज  वह  व्यक्ति  ऐसा  प्रस्ताव  लाया  है  जिसमे  कभी  अपने  जीवन  में

 नियमानुसार  काम  नहीं  कभी  नियम  का  पालन  ही  नहीं  हमेशा  अवेधानिक  काम  किया

 वह  हमें  अब  संविधान  की  नसीहत  दे  रहा  है  ।

 मान्यव  अभी-अभी  हमने  सब  आदमी  पढ़ें-लिखे  अपोजीशन  वालों  ने  कसा  मंगा
 नाच  यहां  किया  ।  अध्यक्ष  की  बात  मानना  सबके  लिए  जरूरी  लेकिन  इन्होंने  अध्यक्ष  महोदय  की

 भो  बात  नहीं  मानी  ।  यदि  कोई  ऐसा  व्यक्ति  जो  थोड़ी-बहुत  गलती  कर  तो  उसे  क्षमा  किया
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 जा  सकता  लेकिन  ये  अपोजीशन  वाले  तो  अपने  आपको  ज्ञानी  समझते  हैं  और  हमेशा
 अध्यक्ष  महोदय  की  आज्ञा  की  अवहेलना  करते  दो  दिन  पहले  इन्होंने  जो  यहां  नंगा  नाच
 बह  क्षम्य  नही  अगर  इनकी  यह  गवनंर  सम्बन्धी  बात  मान  ली  तो  प्रजातन्त्र  से
 समाप्त  हो  जाएगा  ।  इसलिए  जयपाल  रेड्डी  साहब  जो  प्रस्ताव  लाये  मैं  उसका  विरोध  करता  हूं
 ओर  आपके  माध्यम  से  सदन  से  निवेदन  करता  हूं  कि  हमारे  संविधान  के  निर्माताओं  ने  देश  की
 बहबूदी  के  लिए  प्रजातन्त्र  को  कायम  रखने  के  राष्ट्र  की  एकता  के  लिए  जो  गवनंर  की  नियक्ति
 का  प्रावधान  रखा  वह  बिलकुल  वेधानिक  इसमें  कोई  भी  संशोधन  नहीं  होना
 अगर  संशोधन  होता  तो  आप  देख  लीजिएगा  इस  देश  से  प्रजातन्त्र  उठ  जाएगा  ।  आज  आप  देख
 लीजिए  प्रदेशों  में  जहां  अपोजीशन  की  सरकारें  वहां  क्‍या  स्थति  आज  प०  बंगाल  में  क्‍या
 हो  रहा  वहां  प्रजातन्‍्त्र  का  गला  घोंटा  जा  रहा  वहां  पर  विरोधी  दल  में  कांग्रेस  और
 हमारे  कांग्रेस  के  जो  विधायक  जाते  उन  पर  विधान  सभा  में  हमला  करते  चुनावों  में  हमले
 होते  हैं  । अगर  उनकी  बात  मान  ली  जायेगी  तो  यह  प्रजातन्त्र  नहीं  उसी  प्रकार  आप
 आन्ध्र  प्रदेश  में  चले  जाइये  ।  तेलगू  देशम  पार्टी  में  क्या  हो  रहा  वहां  पर  एक  विधायक  ने
 अनशन  किया"*“**  वहां  पर  एक  नंगा  नाच  हो  रहा  है  ।  बहां  के  जो  नेता  हैं  और  जो
 कि  वहां  के  मुख्यमन्त्री  हैं  उनको  अपने  मन्त्रियों  पर  विश्वास  नहीं  है  वहां  पर  जो  बजट  पेश  होने  जा

 रहा  था  बह  बजट  पहले  ही  लीक  आउट  हो  गया  ।  जो  भारत  का  प्रधानमन्त्री  बनने  का  खराब  देख

 रहे  हैं  वह  कैसे  देश  का  शासन  चला  सकते  है  ।  ऐसे  लोगों  को  तो  पहले  खुद  इस्तीफा  देना
 न  मालूम  क्‍यों  उन्होंने  पहले  अपने  मन्त्रियों  से  इस्तीफा  ले  आज  ऐसे  लोग  हम  को  उपदेश
 देते  हैं  ।

 यह  सब  जानते  हैं  कि  हमारी  हुकूमत  पूरे  देश  में  रही  और  वह  आज  भी  आज
 तक  ऐसी  कोई  घटना  नहीं  हुई  जिससे  कि  किसी  को  कोई  ठेस  पहुँची  हिसा  का  सहारा  लेकर
 और  लोगों  को  धोखा  देकर  यह  किसी  तरह  कुर्सी  पर  आ  गये  ।  उनको  इतना  भी  नहीं  मालम  कि
 बजट  की  गोपनीयता  कंसे  रखी  जाए  ।  आज  श्री  जयपाल  रेडडी  जिस  दल  के  नेता  हैं  उस  दल  की

 हालत  हमें  अच्छी  तरह  से  मालूम  कर्नाटक  में  आप  देख  लीजिए  ।  वहां  के  पूवव  मुख्य  मन्त्री
 श्री  हेगड़े  साहब  अपने  ही  मन्त्रियों  का  भेद  जानने  के  लिए  उनके  टेलीफोन  टेप  करते  रहे  ।  जब  यह
 भेद  खुल  गया  तो  उससे  उनको  जाना  पड़  गया  ।  आज  ऐसे  लोग  हम  को  नसीहत  देने  जा  रहे  हैं  ।

 ]

 सभापति  सहोदय  :  हस  मुह  पर  चर्चा  करने  के  लिए  आबंटित  समय  समाप्त  हो  गया  ।  कया

 यह  सदन  की  हच्छा  है  कि  चर्चा  के लिए  और  एक  घंटे  का  समय  बढ़ा  दिया  जाय  ?

 अनेक  माननीय  सदस्य  :  हाँ  ।

 सभापति  महोदय  :  सदन  द्वारा  इस  मुह  पर  चर्चा  के  समय  में  एक  घण्टा  बढ़ा  दिया  गया
 श्री  राम  नगीना  मिश्र  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 :
 ]  ु
 ओ  राम  नगीना  मिश्र  :  यह  मैं  आपको  कुछ  मिसालें  दे  रहा  दुर्भाग्य  से  एक

 बार  विरोधी  दल  की  हुकूमत  सेंटर  में
 भी  बनः  गई  उस  दौरान  वे  आपस  में  ही  लड़ते  रहे  और

 -  एक  दूसरे  को  यह  रहे  कि  तुमः  फलां  नेता  के  ऐजेण्ट  हो  ओर  यहां  तक  कहा  कि  तुम  रक्षिया
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 -  के  ऐजेण्ट  हो  ।  तीन  साल  से  ज्यादा  समय  तक  वह  रह  नहीं  सके  ।  उस  दौरान  बहुत  गलत  बयानी

 हुई  ।  राष्ट्रपति  के  पास  एक  दल  ने  यह  लिखकर  भेजा  कि  हमारा  दल  बहुमत  में  है  तो  दूसरे
 दल  ने  यह  लिखकर  भेजा  कि  हमारा  दल  बहुमत  में  राष्ट्रपति  जी  जब  इसके  विस्तार  में  गये  तो

 '
 मालूम  हुआ  कि  कोई  भी  बहुमत  में  नहीं  है।आज  तक  पूरे  विश्व  के  इतिहास  में  ऐसा  कोई  देश
 महीं  है  जहां  बिना  अबिश्वास  प्रस्ताव  के  अपने  आप  प्रधान  मन्त्री  हट  गया  यह  भी  एक  विचित्र
 घटना  है  |  इतना  ही  नहीं  इतिहास  में  ऐसी  कोई  मिसाल  नहीं  है  जिससे  यह  पता  लग  जाये  कि  ऐसा
 प्रधान  मन्‍्त्री  बना  हो  जो  एक  दिन  भी  लोक  सभा  में  प्रधांन  मन्त्री  की  कुर्सी  पर  न  बैठा  हो  ।  आज
 जयपाल  रेड्डी  साहब  का  दल  हम  को  नसीहत  देने  जा  रहा  आज  विरोधी  दल  के  नेता  इस
 लायक  नहीं  हैं  कि  प्रजातन्त्र  की  रक्षा  कर  सकें  और  देश  में  हुकूमत  कर  सके  ।  जयपाल  रेड्डी  आज

 यह  जो  प्रस्ताव  जाये  हैं  उसमें  कहते  हैं  कि  जो  हमारा  पुराना  संविधान  बना  हुआ  हैं  और  जिसको
 कि  बड़े-बड़े  नेताओं  ने  बनाया  उसमें  संशोधन  किया  जाये  ।  मैं  तो  यह  कहूंगा  कि  उसमें  कोई  भी
 खामियां  नहीं  इतिहास  में  कोई  ऐसी  मिसाल  नहीं  आयी  है  जिसमें  कि  विरोधी  दल  को  इस
 प्रकार  से  सस्पेंड  किया  हो  ।

 यह  उन  लोगों  की  करामात  आज  तक  ऐसी  आई  ।  आज  ऐसे  ब्विना  ठहरे

 हुए  आदमी  ऐसा  प्रस्ताव  लाते  है  जो  कि  यह  कहता  है  कि  संविधान  में  संशोधन  करो  तो  यह  सदन
 कैसे  मानने  को  तैयार  हो  सकता  है  ।  मैं  आपसे  यह  निवेदन  कर  रहा  था  कि  हमारे  ऋषियों
 हमारे  बड़े-बड़े  नेताओं  ने  अपना  खून  लाखों  आदमियों  की  कुर्वानी  देकर  इस  मुल्क  को  आजाद
 बनाया  और  यहां  प्रजातन्त्र  की  नींव  डाली  ।  आज  वह  प्रजातन्त्र  फल-फूल  रहा  विश्व  में  एक

 रिकार्ड  बनाया  है  कि  80  करोड़  का  मुल्क  आज  प्रजातन्त्र  पर  कायम  आज  ऐसी  कोई  मिशाल

 नहीं  है  इसलिए  मैं  सदन  के  सामने  यह  निवेदन  करूँगा  कि  यह  प्रस्ताव  बेबुनियाद  इममें  कोई

 तथ्य  नहीं  है  और  इसको  सब  सम्मति  से  अस्वीकार  करना  अगर  यह  विरोधी  दल  के  लोग

 होते  तो  मैं  उनसे  यह्‌  कहता  कि  यह  जो  प्रस्ताव  आप  लाये  आप  इसका  बिरोध  करो  क्‍यों  कि

 यह  प्रस्ताव  प्रस्ताव  नहीं  संद्धान्तिक  मुद्दा  सुनते  हैं  कि  रेड्डी  साहब  सिद्धान्त  के  मामले
 में  लोहिया  जी  के  विचार  मानने  वाले  हैं  गौर  जयप्रकाश  जी  के  विचार  मानने  वाले  जयप्रकाश
 जी  जैसा  देश  केਂ  महान  आदमी  ने  क्‍या  कभी  संविधान  में  संशोधन  किया  जयप्रकाश  जी  ने  कभी

 नहीं  किया  लोहिया  जी  भी  कभी  प्रस्ताव  नहीं  लाये  तो  यह  किस  खेत  की  मूली  कहां
 लिखे  क्रिस  नेता  के  मानने  वाले  हैं  ।

 आज  लेंक्चर  देने  में  उत्साह  महीं  बढ़  रहा  उत्साह  इसलिए  नहीं  बढ़  रहाਂ  है  कि  यहां
 अगर  अपोजीशन  होता  तो  मैं  सच  कहता  हूं  कि  अपने  दिल  ऊऋुमर  करता  और  उनसे

 कहलवाता  कि  बोलो  क्‍या  सही  है  और  क्‍या  गलत  है  |  इतना  ही  हमारे  यहां  एक  कहानी  है

 कि  गांव  में  तालाब  होता  है  और  लोग  मवेशी  रखते  हैं  और  तालाब  में  को  नहलाने  के  लिए
 ले  जाते  तालाब  में  एक  जोंक  नाक  का  कौड़ा  होता  भेंस  के  थन  में  दूध  रहता  है  लेकिन  वह

 दूध  नहीं  पीता  वह  खून  पीता  आज  हमारा  विरोधी  दल  क्या  केबल  खून  पीने  बाला

 पीने  वाला  ब्रहीं  है  ।  उनको  हमारे  दिखाई  नहीं  हमारे  अन्दर  एक  लाख  गुण  हों

 लेकिन  बह  सदेव  अवगुण  थोजते  हैं  ।  भ्राज  दल  क्या  कर  नाना  प्रकार से  देश
 -  गुमराह कर  रहा  नाना  प्रकार  की  गलत  ध्रांतियां:फ्रैदा  कर  रहा  है,-अपज  सही
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 तस्वीर  देश  के  सामने  नहीं  ला  सका  है  ।  प्रजातन्त्र  में  सत्ता  पक्ष  और  विरोध  पक्ष  होता  विरोध
 पक्ष  का  यह  पुनीत  कतंव्य  होता  है  कि  वह  देश  के  सामने  अपने  विचार  रखे  लेकिन  हमारे  यहां  आज
 तक॑  विरोधी  दल  दुर्बल  और  केमजोर  रहा  और  कोई  तस्वीर  देश  के  सामने  पेश  नहीं  कर
 सका  ।  बिरोध॑  पक्ष  का  यह  फर्ज  बनता  फजजं  कीजिए  बिरोधी  दल  की  हुकूमत  होती  है  तो  वह
 कैसे  राज  किस  वर्ग  को  सहुलियत  देश  में  कैसा  इन्तजाम  उनके  पास  ऐसा  कोई
 नवेशा  नहीं  है  क्योंकि  वह  सोचते  हैं  कि जीवन  में  कभी  सत्ता  पर  तो  आना  नहीं  है  जब  सत्ता  पर

 नहीं  आना  है  तो  उने  लोगों  ने  सीख  लिया  है  हर  बात  में  विरोध॑  करना  ।  हमारे  यहां  देहात  में  एक

 कहानी  एक  गांव  में  एक  पण्डित  जी  रहते  शादी  ब्याह  के  समय  में  लोग  जाते  हैं  तो  भक्सर

 पूछा  करते  हैं  कि  तुम्हारे  पास  किंतने  खेत  हैं  और  कितने  भाई  लड़का  महान  मूखं  था  तो  पण्डित
 जी  ने  अपने  लड़के  को  एक  शब्द  लड़का  पढ़ा  लिखा  नहीं  कि  अगर  लोग  पूछें  कि

 खेत  पर  कितने  हल  चलते  हम+रे  यहां  पर  एक  हल  १९  6  बीघा  जगीन  होती  तो  बता  देना
 खःढठलान  यानी  6  हल  चलते  इसका  मसलब  काफी  खेत  हैं  वह  नहीं  जानता  था  कि

 वह  लड़के  से  और  भी  सवाल  कर  सकते  हैं  तो  शादी  में  जितने  भी  लोग  देखने  आये  तो  लड़के  से

 पूछा  कितने  हल  चलते  हैं  कि  कितने  भाई  कितने  पिता  हैं-खःढलान  ।  तो

 पण्डित  जी  ने  कहा  अरे  बच्चे  हर  जगह  खःढहलाम  नहीं  है  ।  तो  वही  हाल  हमारे  विरोधी  दल  का

 है  ।  उन्हें  केवल  यही  सूझीਂ  है  कि  केबल  विरोध  केवल  विरोध  करो  ।  अगर  आप  पूरब  कहते
 हैं  तो  वे  कहते  हैं  गलत  बोलते  हो  यह  पश्चिम  है  ।  अगर  हम  कहते  हैं  दिन  है  तो  वे  कहते  हैं  नहीं
 रात  केवल  उल्टी  ब।त  कहनी  ही  उन्हें  स्थीकार  तो  ऐसे  विरोधी  दल  के  नेता  जयपाल  रेड्डी
 जी  हैं  और  उनका  प्रस्ताव  भी  उसी  तरह  का  इसलिए  मैं  इस  प्रस्ताव  का  विरोध  करता हूं
 और  मैं  समझता  हूं  इस  सदन  में  सबंसम्मति  से  इस  प्रस्ताव  का  विरोध  किया

 श्री  बोर  सेम  सभापति  यह  जो  प्रस्ताव  सदन  के  सामने  है  इसका  स्कीप

 बहुते  हो  समित  प्रस्ताव  कहता  है  :

 ]

 सभा  सरकार  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्यपालों  की  नियुक्ति  और  र॒थानान्तरण के
 लिए  स्पष्ट  दिशा-निर्देश  निर्धारित

 ]
 इसमें  गाइड-लाइन्स  की  वात  कही  गई  है  कि  एप्वाइन्टमेंट  और  ट्रांसफर  के  लिए

 लाइन्स  तय  की  जायें  ।  पहली  बात  तो  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  गवर्नर  के  मामले  में

 मेंट  की  बास  तो  सही  है  लेकिन  ट्रांसर  वाली  बात  का  उसमें  कोई  सवाल  ही
 नहीं  है  क्योंकि

 कास्टीटयूशन  में  गवर्मर  का  हर  चाहे  वह  एक  ही  आदमी  का  एप्वाइन्टमेंट  वह

 नया  एप्वाइन्टमेंट  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  उसको  ट्रांसफर  करके  किसी  पृ  सरी  जगह
 श्लेज  दिया  गया  '  और  नया  भी  जो  एप्वाइन्टमेंट  है उसका  टर्म  पांच  वर्ष  के  लिए  यह  बात

 अलग  है  कि  जो  कण्डीभन्स  हैं  उसके  टम्सं  आफ  आफिस  की  उसमें  यह  लिखा  है  कि  यह  प्रेसीडेन्ट  के

 प्लेजर  में  रहेया  ।  यामी  जब  तक  प्रेसीडेल्ट  उनसे  प्रत्न्न  उनके  कार्य  से  प्रसन्न  हैं  तब  तक  वे

 रहेंगे  ।  तो  यह  सिर्फ  इसलिए  किया  गया  है  कि  ऐसी  परिस्थितियां  हो  सकती  हैं  जय  कि  गवर्नर  को

 हटाने  की  आबश्यकता  पञ्ष  इन  चीजों  को  ध्यान  में  रखकर  प्ले  जरਂ
 !  शब्द  रखा  गया  है १९३  ॥
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 इसी  तरह  से  जो  पालंमेंटरी  सिस्टम  आफ  गवरनमेंट  है  उसमें  कोई  भी  गवनंमेंट  भी  प्रेसीडेन्  के  या
 गवर्नर  के  ड्यूरिंग  दि  प्लेजर  ही  रह  सकती  इसका  सिर्फ  मतलब  यह  है  कि  अगर  हा  उस  में
 कांफिडेन्स  है  किसी  गवनंमेंट  का  तब  तक  तो  वह  रहेगी  लेकिन  अगर  कॉफिडेंन्स  जाता  रहता  है  तो  उस
 वक्त  यह  माना  जाता  है  कि  प्रेसीडेन्ट  का  कॉफिडेन्स  भी  खत्म  हो  मैं  समझता  हूं  मबनंर  के
 बारे  में  इस  प्रकार  की  कोई  कांफिडेन्स  की  बात  किसी  के  ऊपर  मुनेहसर  करती  उसके  कांफिडेन्स
 न  रहने  पर  उसको  हटाया  जा  सकता  है-मैं  समझता  हूं  यह  ज्यादा  सही  बात  नहीं  इस
 तरीके  से  गवर्नर  एप्वाइन्टमेंट  और  ट्रांसफर  दोनों  चीजें  अलग-अलग  हैं  और  मैं  समझत्ता  हूं  ट्रांसफर
 नाम  की  कोई  बात  कांस्टीटयूणन  में  नहीं  है  ।

 लेकिन  एप्वाइन्टमेंट  के लिए  गाइड-लाइन्स  की  जो  बात  कही  जाती  मेरी  समझ  में  नहीं

 आता  कि  आखिर  गाइड-लाइन्स  क्‍या  हो  सकती  है  ?  क्‍या  कोई  क्वालिफिकेशंस  होंगी  जैसे  कि

 सरकारी  नौकरी  के  लिए  निश्चित  की  जाती  हैं  कि  मिनिमम  ग्रैजुएट  होना  चाहिए  या  कोर्ट  का  जज

 हो  या  कहीं  पर  कोई  एडमिनिस्ट्रेटिव  आफिस  होल्ड  किया  हो  या  उसकी  इंटेलिजेंस  का  जजमेंट  किया

 जाए  या  पब्लिक  अफेयर्स  में  उसकी  अण्डरस्टैंडिंग  का  जजमेंट  किया  जाए  लेकिन  मैं

 समझता  हूं  ये  सारी  सब्जैक्टिव  चीजें  हैं  जिनके  बारे  में  कोई  निर्णय  करना  किसी  भी  तरह  से  मुमकिन
 नहीं  होगा  ।  जिस  तरह  से  किसी  प्रेसीडेन्ट  के  बारे  में  या  किसी  मिनिस्टर  के  बारे  में  तय  नही  किया

 जा  सकता  कि  उसकी  क्‍या  क्वालिफिकेशंस  हों  या  पालंमेंट  के  मेम्बर  या  असेम्बली  के  भेम्बर  के

 बारे  में  भी  कोई  मिनिमम  क्वालिफिकेशंस  तय  कर  दी  जायें-वह  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  गवनंर  के  बारे  में  भी  यह्‌  बात  तय  करना  कि  गाइड-लाइन्स  तय  कर  दी

 जायें  कि  उसकी  क्वालिफिकेशन  क्‍या  होनी  कैसी  होनी  यह  मेरे  ख्याल  में  ऐसी  चीज

 जिसके  बारे  में  सोचा  नही  जा  सकता  है  कि  क्‍या  कंडीशन  रखी  जायें  ।  श्री  जयपाल  रेड्डी  जी  ने

 जो  प्रस्ताव  रखा  वह  यह  सोच  कर  रखा  है  कि  कि  ऐसे  गवनंर  नियुक्त  जिनका  व्यवहार
 उनके  खिलाफ  न  पड़  जाए  या  जहां  पर  विरोध  पक्ष  की  सरकार  उनके  खिलाफ  न  पड़  जाए  ।

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  क्या  गारन्टी  है  कि  वे  जिस  गाइडलाइन  को  बतायें  और  उसके  मुताबिक
 एप्वाइन्टमेंट  किया  तो  ऐसी  परिस्थिति  न  होगी  किसी  भी  राज्य  जहां  पर  विरोधी  दल

 का  राज्य  वहाँ  पर  गवर्नर  को  फैसला  खुद-ब-खुद  न  करना  पड़े  ।  परिस्थितियां  तो  कभी-कभी  खराब

 भी  पैदा  हो  जाती  खास-तौर  से  परिस्थिति  कब  पैदा  होती  जबकि  सदन  के  बाहर  इस  बात

 का  जिक्र  हो  और  इस  बात  के  प्रमाण  पैदा  होने  लगे  कि  किसी  सरकार  के  ऊपर  पूरा  विश्वास  नहीं

 रह  गया  म॑जोरिटी  का  विश्वास  नहीं  रह  गया  है  ।  ऐसी  दशा  में  गवर्नर  के  ऊपर  यह  जिम्मेदारी

 आ  जाती  है  कि  वह  निर्णय  करे  कि  वाकई  सरकार  में  सदन  का  विश्वास  है  या  नहीं  ऐसी  परिस्थिति

 पैदा  हो  जाती  है  कि  यह  संभव  नहीं  रहता  है  कि  तय  करना  गवर्नर  के  लिए  कि  फैसला  किस  तरह

 से  किया  जाए  ।  सदन  में  अक्सर  इस  बात  की  चर्चा  की  जाती  है  कि  सरकार  में  सदन  का  विश्वास

 है  या  नहीं  ।  उसके  बारे  में  सदन  के  फ्लोर  पर  तय  होना  लेकिन  ऐसी  परिस्थितियां  पैदा

 हुई  हैं  हमारे  देश  में  जब  कि  गवनंर  के  लिए  मुमकिन  नहीं  किसी  तरह  से  भी  सम्भव  नहीं  था

 कि  सदन  के  फ्लोर  पर  किस  तरह  से  तय  कर  सकें  ।  मुझे  ऐसा  याद  आता  है  बंगाल  में  इसी  तरह

 की  एक  बार  परिस्थिति  पैदा  हुई  ।  जिस  में  एसेम्बली  को  इस  बात  के  लिए  तय  करने  के  लिए

 बुलाया  गंय्रा  कि  मैजोरिटी  है  या  नहीं  ।  उम्त  बक  स्पीकर  ने  हाउस  एडजॉर्न  कर  दिया  ।  ऐसी

 224



 26  1910  राज्यपाल  की  नियुक्ति--जारी च्ञ्क्््््

 स्थितियां  पैदा  हो  जाती  हैं  कि  वहां  पर  गवर्नर  के  लिए  खुद-ब-खद  कोई  रास्ता  अख्तियार  करना
 जो  सदन  के  बाहर  करना  पड़े  ।  इसी  प्रकार  मिजोरम  का  मामला  भी  हमारे  सामने  है  ।  वहां

 स्पीकर  ने  यह  परिस्थिति  पैदा  कर  दी  कि  कुछ  सदस्यों  को  कह  दिया  कि  ये  मैम्बर्स  ही  नहीं  रहे  ।
 मंजोरिटी  को  माइनोरिटी  में  तबदील  करने  के  लिए  स्पीकर  ने  इस  तरह  का  व्यवहार  किया  |  उस
 वक्त  गवर्नर  किस  तरीके  से  फंसला  यह  एक  अहम  सवाल  फिर  ऐसी  स्थिति  में  यह  कहना
 कि  गवर्नर  पाशियल  है  या  केन्द्रीय  सरकार  का  ऐजेन्ट  मैं  समझता  हूं  कि  बिल्कुल  भी  उचित  नहीं

 गवर्नर  की  परिस्थितियों  में  काम  करना  बहुत  कठिन  काम  है  और  खास  तौर  से  उस  बक्त  जब
 यह  परिस्थिति  पैदा  हो  सदन  में  तय  नहीं  हो सकता  और  उनको  बाहर  तय  करना  पड़े  और
 किस  तरह  से  तय  यह  अलग-अलग  तरीके  से  अलग-अलग  राज्यपालों  ने  अलग-अलग  तरीके  से
 फेसला  करने  की  कोशिश  की  आखिर  में  फंसला  तो  उसे  ही  करना  यह  कहना  गलत  है  कि

 वह  ऐजेन्ट  तो  हमको  यह  फक  करना  ही  पड़ेगा  कि  वह  प्रैंसीडंट  का  ऐजेन्ट  है  या  सरकार  का

 ऐजेन्ट  मैं  समझता  हूं  कि  जहां  तक  संविधान  ने  स्थान  दिया  हुआ  है  और  जो  विद्वान  लोगों  की
 राय  है  कि  प्रेजीडेंट  और  गवनंर  दोनों  ऐक  ही  तरह  से  जिस  तरीके  से  प्रेजीडंट  को  तय  करना
 पड़ता  उसी  तरीके  से  गवनंर  को  भी  तय  करना  पड़ता  बसे  संविधान  में  लिखा  हुआ  है
 कि  गवनर  स्टेट  का  एग्जिक्यूटिव  हैड  ह ैऔर  उसको  सरकार  की  सलाह  के  मुताबिक  चलना  पड़ता

 65.39  म०  प०

 [  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन

 लेकिन  ऐसे  मामलों  में  जहां  उसको  चीफ  मिनिस्टिर  एप्वाइन्ट  करना  किसको  इन्वाइट  करना
 वहां  पर  खुद-ब-खुद  फंसला  करना  पड़ेगा  |  वहां  पर  उस  को  डिसक्रिशनरी  पावर  अपनी  इस्तेमाल

 करनी  पड़ती  है  और  देखना  पड़ता  है  कि  कौन  सी  सरकार  चल  सकती  है  और  कौन  सी  सरकार

 नहीं  चल  सकती  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  ऐसी  हालत  में  यह  ख्याल  करना  कि  गवर्नर  किसी  पार्टी  का

 एजेन्ट  बिल्कुल  गलत  बात  कान्स्टीच्युशन  की  जिम्मेदारी  को  निभाने  के  लिए  पार्टी  का  एजेन्ट

 नहीं  हो  सकता  है  और  न  केन्द्रीय  सरकार  का  ऐजेन्ट  हो  सकता  है  और  न  ही  वह  प्रेजीडेंट  का  एजेन्ट
 हो  सकता  है  ।  वह  तो  इण्डिपेडेंट  ह ैऔर  उसको  अपने  विवेक  के  अनुसार  काम  करना  पड़ता  उस  को

 किसी  के  मातहत  काम  नहीं  करना  होता  है  ।  तो  उसको  अपनी  तरफ  से  फंसला  करना  ही

 जो  यह  प्रस्ताव  लाया  गया  है  इसमें  मुझे  कोई  और  दलील  नजर  नहीं  आती  है  ।  मेरे  बडयाल  से  यह

 प्रस्ताव  यह  सोच  कर  लाया  गया  है  कि  गवर्नर  की  पोजीशन  को  बांध  दिया  जैसे  कि  अंग्रेजी

 में  कहते  हैं  उसे  कटघरे  में  खड़ा  कर  दिया  मैं  समझता  हूं  कि  यह  संभव  नहीं  है  क्योंकि

 परिस्थितियां  बदलती  रहती  हैं  और  यह  भी  नहीं  जाना  जा  सकता  है  कि  कब  कौत-सी  परिस्थिति

 कैसी  मिसाल  के  लिए  जब  कांस्टीच्युशन  बना  तो  उस  वक्त  कोई  नहीं  जानता  था  कि  कितनी

 मुश्किल  से  विधान  बनता  है  ।

 जिस  वक्त  यह  कांस्टीच्युशन  बना  तो  किसी  को  भी  यह  एतराज  नहीं  था  कि  गवर्नर  के  जो

 अधिकार  उनका  प्रयोग  करने  पर  भी  किसी  को  एतराज  हो  सकता  उसके  अधिकारों  पर

 कोई  आक्षेप  कर  सकता  है  कि  वे  गलत  तरीके  से  इस्तेमाल  किए  जा  रहे  हैं  ।  लेकिन  परिस्थितियां

 ऐसी  सामने  आयीं  जबकि  गवनंर  को  अपनी  अक्ल  अपनी  विवेक  बुद्धि  का  इस्तेमाल  करना  पड़ा  |

 अब  40  साल  बाद  यह  आरोप  लगाना  कि  वह  किसी  के  इशारे  पर  उस  वक्त  यह  ख्थाल

 श्री  नहीं  था  कि  ऐसी  परिस्थितियां  पैदा  होंगी  ।
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 इसी  तसह  से  आज  से  20  साल  बाद  था  40  साल  बाद  यह  नहीं  कहा  ज़ा  सकता  कि  क्या
 परिस्थितियां  पैक  होंगी  और  गवर्नर  को  किन  हालात  में  से  गुजरना  इंसलिए  पैं  तो  भह
 समझता  हूं  कि  न  तो  किसी  तरह  की  गाइड-लाइन्ज  दी  जा  सकती  न  कुछ  और  किया  जा  सकता
 है  क्योंकि  मानव  स्वभाव  जो  जो  ह्युमन  रिलेशंस  हैं  उनके  बारे  में  पहले  से  कभी  नहीं-सोचा  जा
 सकता  आने  बाले  दिनों  में  कोई  आदमी  कसा  बिहेव़  उसके  बारे  में  प्रहले  से  नहीं  कही
 जा  सकता  इसलिए  यह  बेकार  का  ख्याल  है  क्रि.पहले  से  साहब  कोई  गाइश-लाइनज  तम  कर  दौ

 या  ग्रह  तय  कर  दिया  कि  इतना  पढ़ा  लिखा  इतचा  तालीमयाफ्ता  हो  ।  हाँअरगर  आप  कोई
 काठ  का  पुतला  बिठा  दें  तो  उसके  लिए  कोई  गाइडलाइस्ज  हो  जाएं  अगर  आप  किसी  बुद्धिमाने
 आदमी  को  बिठायेंगे  तो  फिर  यह  जरूरी  नहीं  है  कि  जैसा  दल  के  लोग  चाहते  हैं  यंत

 जैसा  कि  जयपाल  रेड्डी  चाहते  हैं  वसा  ही  वह  करे  ।  अगर  कोई  बुद्धिमान  गवर्मर  होगा  तो  ब्रह

 अपनी  बुद्धि  से  ही  काम

 आज  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  गवनंर  का  पद  जिश्न॒  तरह  से  कांस्टीच्युशन  बनाने  बालों
 ने  तय  किया  वसा  ही  रहे  |  उसमें  किसी  तब्दीली  की  जरूरत  नहीं  न  किसी  किस्म  की
 गाइड-लाइनज  तय  करने  की  जरूरत  है  ।  गाईड-लाइन्ज  तो  प्रेजीडेंट  के  विवेक  के  ऊपर  हैं  ।  वरना
 संविधान  में  तो  यह  है  कि  बिल  वी  ए  गवर्नरਂ  ।  संविधान  में  तो  सिर्फ  इतना  ही  लिखां  है|

 गवर्नर  की  नियुक्ति  के  बारे  में  मैं  यह  वात  जरूर  कहना  चाहूंगा  कि  यह  बात  क्ते  सही  है  कि
 जवाहरलाल  नेहरू  जी  ने  यह  कहा  था  कि  गवर्नर  ऐसा  आदमी  होना  चाहिए  जोकि  प्रांत  रांजनीसति
 से  उलझा  हुआ  न  बह  डिटेच्ड  होना  उसका  संबंध  किसी  पार्टी  से  नहीं  होना  चाहिए  ।

 यह  लाजिमी  हतना  मैं  जरूर  मानता  हूं  ।

 मैं  यह  भी  मानता  हूं  कि  सरकारी  नौकरों  को  या  ब्योरोक्नें  ट्स  को  रखा  यह  लाजमी
 नहीं  है  ।  ऐसे  लोगों  को  अधिकतर  रखा  जाऐ  जिनका  राजनीति  में  दखल  जो  देश  की  राजनीति
 और  आर्थिक  स्थितियों  को  सभझते  हों  और  जानते  हों  ।  जो  मानव  स्वभाव  को  अच्छी  तरीके से
 समझते  हों  और  जो  इलेक्शन  में  परेशानियां  होती  हैं  उनको  सुलझाने  की  उनमें  क्षमता  हो  ।  ऐसे
 राजतीतिक  लोग-हों  जो  राजनीतिक  सवालों  को  हल  कर  सके  ।  मेरी  राय  यह  है  कि  ब्योरोक्र  ट्स
 को  कम्न  स्थान  दिया  नहीं  के  बराबर  दिया  यह  ज्यादा  बेहतर  होगा  ।  जो  तजुर्बेकार
 पोलिटिशियन्स  हैं  उन्हीं  को  गवनंर  बनाया  जाना  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  प्रस्ताव  को  बिल्कुल  निरर्थंक  मान  कर  इसका  विरोध  करता  हूं  ।

 [  अनुवाद  ]

 गृह  म  ब्रालय  में  राज्यमन्ती  सन्‍्तोष  सोहनस  :  अध्यक्ष  दुर्भाग्यवश  इस
 संकल्प  को  प्रस्तुत  करने  वाले  सदस्य  इस  समय  सदन  में  उपस्थित  नहीं  हैं  ।  अपने  संकलप  में  उन्होंने
 कहा  है  कि  यह  सदन  सरकार  से  यह  सिफारिश  करती  है  कि  राण्यपालों  की  नियुक्ति  और
 स्तरण  के  लिए  स्पष्ट  दिशा  निर्देश  निर्घारित  दुर्भाग्यबश  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  ब्राले  को
 भारत  के  संविधान  का  कोई  ज्ञान  नहीं  है  जिसमें  राज्यवालों  की  नियुक्ति  के  लिए  स्पष्ट  मार्य  निर्देश

 दिए  गए  हैं  और  पिछले  42  वर्धों
 के  दौरान  देखा  गया  हैं  कि  राज्यपाल  की  निर्यक्त  संविधान  के

 अनुच्छेद  155  और  156  के  जनुप्तार  यह  अत्यन्त  प्रभावशाली  सिद्ध  हुई  है  ।  दुर्भाग्यवञ्ञ
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 विवाद  के  दौरान  यद्यपि  कुछ  सदस्यों  ने  कुछ  विशेष  राज्यपालों  के  सम्बन्ध  में  प्रश्न  मैं

 बिेष  मुद्दे  में  नहीं  जाना  चाहता  मेरे  विचार  से  इसे  सदन  को  इस  बात  की  सराहना  करनी
 मैं  उन  लोगों  के  बारे  में  बात  रहा  जो  स्वयं  उपस्थित  नहीं  राज्यपाल  की  पद

 प्राप्ति  के  वाद  वह  एक  संस्था  बनजाते  हैं  भौर  संविधान  के  अनुसार  काम  करते  इस  विशेष
 संकल्प  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  करते  हुए  व्यक्तियों  के  सम्बन्ध  में  नहीं  कहा  जाना  चाहिए  और  मैं
 समझ्षता  हूं  कि  यह  बेढंगा  भी  मैं  इस  विशेष  पहलू  के  सम्बन्ध  में  नहीं  कहना  चाहता  हूं  ।  प्रस्ताव

 प्रस्तुत  कस्ने  वाले  सदस्व  महोदय  पश्चिम  आन्ध्र  प्रदेश  आदि  के  सम्बन्ध  में  मुद्दे
 उठाए  ।  जहां  तक  मैं  जानता  हूं  सरकार  द्वारा  राज्यपालों  की  नियुक्ति  कुछ  ठोस  कारणों  से  होती  है
 संविधान  में  लिखा  है  कि  वह  35  वर्ष  से अधिक  आयु  च।हिए  और  उसकी  नियुक्ति  5  वर्ष

 लिए  है  ।  राज्यपाल  अपना  कार्यकाल  समाप्त  होने  के बाद  भी  उस  समय  तक  अपने  पद  पर

 रहेगा  तक  उसका  उत्तराधिकारी  कार्यभार  सम्भालेगा  ।  र/ज्यपाल  स्वयं  अपनी  इच्छा  से

 राष्ट्रपति  को  अपने  पद  त्याग  की  जानकारी  दे  सकते  हैं  अन्यथा  वह  अपने  पद  पर  बरकरार  रह  सकते
 आदरणीय  प्रस्तावक  ने  यह  मुद्दा  भी  उठाया  हैं  कि  मुख्य  मण्त्रियों  से  क्यों  सलाह  नहीं  ली

 जाती  यह  परम्परा  है  कि  किसी  ब्यक्ति  को  राज्य  का  राज्पाल  नियुक्त  करने  से  पूर्व  राज्य  के
 मख्यमन्त्री  स ेअनोपचारिक  रूप  से  सलाह  ली  जाती  है  ।  संविधान  में  कोई  ऐसा  विशेष  उपबन्ध

 नही  है  कि  राज्यपाल  की  नियुक्ति  से  पूर्व  किसी  विशेष  राज्य  के  किसी  जिशेष  मुख्य  मन्त्री  से  सलाह
 ली  जाएगी  ।  किन्तु  परम्परा  के  तौर  पर  जब  कोई  राज्यपाल  नियुक्त  किया  जाता  है  तो  सम्बद्ध

 मख्यमन्त्री  सदा  सलाह  ली  जाती  है  और  उनसे  चर्चा  के  पश्चात  नियुक्ति  होती  है  ।

 प्रशासनिक  सुधार  आयोग ने  केन्द्र  राज्य  सम्बन्ध  से  सम्बद्ध  अपने  प्रतिवेदन  में  राज्यपालों

 की  नियुक्ति  के  बारे  में  लिखा  है  ।  उन्होंने  यह्‌  भी  कहा  है  कि  संविधान  का  वर्तमान  उपबन्ध  सही  है

 और  इसमें  किसी  परिवर्तन  की  आवश्यकता  नही  हैं  ।  हर  सत्तारूढ़  दल  तथा  विपक्ष  दोनों  से  -  अनेक

 सदस्यों  ने  सरकारियां  आयोग  के  प्रतिवेदन  का  उल्लेख  किया  हैं  ।  सरक/रिया  आयोग  के  प्रतिवेदन

 पर  गह  मन्त्रालय  की  सलाहकार  समिति  में  भी  चर्चा  की  जा  चुकी  है  ।  यह  समाचार  पत्रों  में

 शित  हुई  है  ।  इतना  ही  नहीं  ।  इस  पर  राज्य  सभा  में  भी  चर्चा  हुई  है  ओर  हमने  मानतीय  सदस्यों

 द्वारा  सरकारिया  आयोग  के  सम्बंध  में  दिये  गये  विभिन्‍न  सुझावों  को  भी  नोट  किया  जब  गृह
 मन्‍्त्री  ने  राज्य  सभा  में  उत्तर  दिया  उन्होंने  स्पष्ट  रूप  से  कहा  है

 कि  सरकार  सरकारिया  आयोग
 की  सिफारिशों  के  बारे  में  बहुत  उदार  मनस्क  है  और  चर्चा  समाप्त  होने  पर  सरकार  इस  ब  रे  में

 अन्तिम  निर्णय  लेगी  ।  सरकारिया  आयोग  ने  अपनी  सिफारिशों  में  यह  नहीं  कहा  है  कि  राजनैतिक

 व्यक्तियों  की  नियुक्ति  नहीं  की  जानी,चाप्िए  |  उसमें  केवल  यह  उल्लेख  किया  गया
 है

 कि  वह  ऐसा

 व्यक्त  नहीं  होना  चाहिए  जिसने  राजनीति  में  ब्विशेष  रूप  से  हाल  ही  बहुत  अधिक
 भाग

 लिया

 हो  ।”  उन्होंने  ऐसा  कहा  है  ।  उन्होंने  ऐसा  कभी  नहीं  कहा  कि  उसे  एक  राजनीतिज्ञ  नहीं  होना  चाहिए

 संकल्प  के  प्रस्तावक  का  यह  कहना  उचित  नहीं  है  कि  एक  राजनीतिज्ञ  की  नियुक्ति  नहीं  की
 जानी

 चाहिए  ।  सरकारिया  आयोग  ने  यह  भी  कह  है  कि  उसे  किसी  क्षेत्र  में  विख्यात  व्यक्ति  होना  हए

 बेंहू  एक  सरकारी  सेवा  निवुत  सरकारी  कम  स्त्री  अथवा
 विद्वान

 व्यक्ति  हो

 सकता  राजनीतिज्ञों  पर  इस  बारे  में  कीई  प्र/तबंध  नहीं  है  परन्तु  राज्यपाल  राज्य  से  बाहर  का

 ,  व्यक्ति  हीना  राज्यपालों  की  नियुक्ति  करते  समय  सर्देव  इस  बात  का  अनुपालन  किया  जाता

 हैँ  और  हम  कभी  भी  सरकारिया  आयोग  के  इस  सुझाव  से  विचलिस  नहीं  हुए  हैं  ।
 उन्होंने  यह

 इल्लेक्  किया  हैਂ  कि  सरकारिंया  आयोग  ने  मह्‌  कहा  है  कि  राज्यपाल  की  नियुक्ति  करते  समय
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 बीत  रा

 सन्‍्तोष  मोहन

 अध्यक्ष  और  सभापति  अथवा  उपराष्ट्रपति  से  इस  विषय  पर  चर्चा  करनी  एसी  सिफारिश
 की  गई  हैं  ।  जेसा  कि  मैंने  कहा  है  विगत  में  इस  मामले  पर  चर्चा  की  गई  थी  और  भविष्य  में  भीं

 इस  बारे  में  चर्चा  की  जाएगी  ।  इस  बारे  में  सरकार  माननीय  सदस्यों  से  कोई  भी  सुझाव  प्राप्त  करने
 को  तैयार  है  ।

 बहुत  से  सदस्यों  ने  राज्याल  की  नियुक्ति  के  लिये  विभिन्‍न  प्रक्रियायें  अपनाने  का  सुझाव  दिया

 है  ।  मैंने  उन  सभी  सुझावों  को  ध्यान  में  लिया  है  जब  हम  सरकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट  पर  चर्चा

 करेंगे  तो  बहुत  से  और  सुझाव  सामने  आयेंगे  ।

 *  माननीय  सदस्य  श्री  जयपाल  रेडडी  ने  नागालंड  के  मुददे  को  उठाया  मैं  पूव  चर्चा

 में  भी  कह  चुका  हूं  कि  जब  नागालंड  में  राष्ट्रपति  शासन  की  घोषणा  पर  यहां  चर्चा  की  गई  थी

 तो  अन्तिम  आम  चुनाव  होने  के  कारण  उस  मुददे  को  कांग्रेस  आई  के  बिरोधी  दलों  ने  उठाया

 लोगों  ने  उस  मुददे  के  बारे  में  अपना  निर्णय  दे  दिया  जिससे  यह  वास्तविकता  सिद्ध  हो  गई  है
 कि  बात  रदद  हो  गई  है  कि  राज्यपाल  ने  गलत  कायंवाही  की  थी  ।

 मिजो रम  में  भी  ऐसा  ही  घटित  हुआ  उन्होंने  उच्च  न्यालय  में  एक  न्यायालय  के  मामले  के

 बारे  में  एक  मुददां  उठाया  ।  उन्होंने  कहा  कि  वह  निर्णय  एक  न्यायाधीश  की  पीठ  द्वारा  लिया  गया

 है  और  उसे  दो  न्यायाधीशों  की  पीठ  के  पास  भेजा  जाना  चाहिये  ।  मैं  इस  ब।रे  में  कीई  टिप्पणी  नही
 करना  चाहता  ।  इसका  निर्णय  करना  उच्च  न्यायालय  का  काम  है  और  जो  भी  निर्णय  वे  करेंगे  हम
 उसकी  जाँच  करेंगे  ।

 सदस्यों  ने  आंध्र  प्रदेश  में  राज्यपाल  के  शासन  के  बारे  में  भी  उल्लेख  किया  है  जो  व्यक्ति
 उस  समय  आंध्र.प्रदेश  का  राज्यपाल  था  वह  अब  विरोधी  पक्ष  का  एक  महत्वपूर्ण  सदस्य  इससे

 यह  सिद्ध  होता  है  कि  वे  किस  प्रकार  के  व्यक्ति  सरकार  ने  इस  वारे  में  उपचारात्मक  कार्यवाही
 की  है  ।  मैं  श्री  रामलाल  के  कायंकाल  की  उस  उपकथा  का  उल्लेख  करना  नहीं  चाहता  जिसका

 यहां  उल्लेख  किया  था  ।  हमें  यहां  किसी  विशेष  राज्पाल  की  कायंवाही  की  चर्चा  नहीं  करनी

 चाहिए  क्‍योंकि  वह  सदन  में  उपस्थित  नहीं  होता  ।

 कुछ  सदस्यों  ने  सरकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट  से  संबंधित  मुद्दे  को  उठाया  है  जिसमें  यह
 उल्लेख  किया  गया  है  :

 राज्य  में  राज्यपाल  के  पांच  साल  के  शासनकाल  की  अवधि  में  बाधा  नहीं  डालनी

 चाहिए  और  ऐसे  अवसर  बहुत  ही  कम  होने  चाहिए  तथा  वह  भी  अति  मजबूरी  की  हालत
 में  किया  जाए  ।”

 हमने  किसी  विशेष  राज्य  में  तव  तक  किसी  राज्यपाल  की  कायंवाही  के  बारे  में  हस्तक्षेप  नहीं  किया
 है  जब  तक  हम  ऐसा  करने  के  लिए  विवश  न  हुमे  और  हमने  केवल  सावंजनिक  हित  में  ही  ऐसा
 हस्तक्षेप  किया  है  किसी  अन्य  कारणवश  नहीं  ।  हम  इस  म/मले  में  राजनीति  नहीं  लाते  ।  यदि  कोई
 राज्यपाल  बीमार  पड़  जाता  है  अथवा  वह  पूर्व  सेवानिवति  के  लिए  कहता  है  अथवा  यदि  किसी
 विशेष  राज्य  की  जलवायु  उसके  अनुक्‌ल  नहीं  होती  है  केवल  -  तभी  सरकार  इसमें  हस्तक्षेप  करती  है
 अन्यथा  सरकार  इस  बारे  में  हस्तक्षेप  नहीं  करती  यहां  तक  की  कांग्रेस  शासित  राज्यों  में  भी
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 हमने  यह  वेखा  है  कि  अधिकांश  राज्यपालों  का  स्थानान्‍्तरण  उनके  अपने  अनुरोध  पर  किया  जाता
 राजनैतिक  हस्तक्षेप  द्वारा  ऐसा  नहीं  किया  जाता  |  यह  बात  गलत

 एक  मैं  समझता  हूं  कि  श्री  हरीश  जिन्होंने  अभी-अभी  भाषभ  दिया  है  ने
 सरकारिया  आदोग  कै  रिपोर्ट  के  प्याइल्ट  4.1606  का  उल्लेख  किया  सरकारिया  आयोग  के
 प्वाइन्ट  4.1606  की  सिफारिश  का  पाठ  इस  प्रकार

 स्थिति  को  छोड़कर  जिसमें  राष्ट्रपति  राज्य  की  सुरक्षा  के  हित  में  ऐसा  करना
 योचित  न  समझें  तब  तक  ऐसे  राज्यपाल  को  जिसके  शासनकाल  की  समयावधि  पांच  साल
 की  सामान्य  अवधि  की  समाप्ति  से  पहले  समाप्त  किये  जाने  की  संभावमा  हो  अनौपचारिक
 रूप  से  प्रस्तावित  कार्यवाही  का  आधार  उसे  बता  दिया  जाना  चाहिए  ताकि  उसे  कारण
 बताने  के  लिए  उचित  अवसर  मिल  सके  ।  यह  वांछनीय  है  कि  राष्ट्रपति  की  संघ
 परिषद  के  प्रभाव  को  उस  सम्बन्ध  में  स्पष्टीकरण  दिया  यदि  कोई  जब  किसी
 राज्यपाल  को  उसके  पद  से  हटायें  जाने  के  विरुद्ध  राज्यपाल  द्वारा  स्पष्टीकरण  प्रस्तुत  किया
 गया  और  उसकी  जांच  एक  सलाहकार  समिति  द्वारा  कराई  जाये  जिसमें  भाश्त  का
 उपराष्ट्रपति  लोक  सभा  अध्यक्ष

 यह  सरकारिया  आयोग  की  सिफारिश  है  |  सदन  में  इस  बारे  में  चर्चा  की  यह  कोई
 संविधान  का  उपबन्ध  नहीं  है  ।  सरकारिया  आयोग  ने  यह  सिफारिश  की  सरकारिया  आयोग  मे
 कुछ  अन्य  बातों  की  भी  शिफारिश  की  हमने  यह  कहा  है  कि  जब  इस  सदन  में  उस  रिपोर्ट  पर

 चर्चा
 की  जायेगी  तो  हम  उसे  सुनने  के  लिए  तैयार

 एक  अन्य  मुद्दा  यह  उठाया  गया  है  कि  केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  के  बारे  में  प्रशासनिक  सुधार
 आयोग  की  रिपोर्ट  को  सदन  में  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया  है  ।  उसे  विगत  में  ही  सदन  में  प्रस्तुत  कर
 दिया  गया  था  ।

 इस  संदर्भ  मैं  यह  अनुरोध  करना  चाहूंगा  कि  श्री  जयपाल  रेडडी  द्वारा  प्रस्तुत  संकल्प  को
 सदन  द्वारा  अस्वीकार  किया  जाना  चाहिए  ।  दुर्भाग्य  से  वह  सदन  में  उपस्थित  नहीं  उनके  यहां
 उपस्थि  न  होने  से  हमें  बहुत  खेद  है  ।  हम  चाहते  हैं  कि  वे  हमारे  पास  होते  ।  .

 मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि आप  इस  संकल्प  को  अस्वीकार  करने  के  लिए  सदन  में

 प्रस्तुत  करें  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  श्री  जयपाल  रेडडी  उत्तर  देने  के  लिए  यहां  उपस्थित  नहीं  अतः  मैं

 इस  संकल्प  को  सदन  में  मतदान  के  लिए  रखता  प्रश्न  यह  है

 सभा  सरकार  से  सिफारिश  करती  है  कि  वह  राज्यपालों  की  नियुक्ति  और  उनके

 स्थानान्तरण  के  लिए  स्पष्ट  दिशा-निर्देश  निर्धारित  करे  ।”

 प्रस्ताव  अस्वीकृत  हुला  ।

 अजय  या
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 उककर  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  वक्तव्य  17  1989
 है  —

 अआ० ए०
 ठनकरं  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  वक्तव्य

 :  ..  श्रधाम  मन्त्नो  राजोक  :  अध्यक्ष  31  1984  को  राष्ट्र  को  एक
 राष्ट्रीय  त्रासदी  सहन  करती  पड़ी  मेरे  लिऐ  यह  एक  व्यक्तिगतਂ  ऋरसंदी  थी  ।

 पिछले  कुछ  दिनों  की  घटनाओं  से  भारत  के  लोगों  को  बहुत  दुख  हुआ  है  ।  मुझे  एक  बार

 फिर  उस  भयंकर  यातना  से  गुजरना  पड़ा  है  ।

 ठक्कर  आयोग ने  राष्ट्र  के  प्रधानमन्त्री  की  हत्या  से  सम्बन्धित  की  जाँच  की  थी  ।
 *  उन  घटनाओं  का  मुझसे  और  मेरे  परिवार  से  बहुत  गहरा  सम्बन्ध  वे  मेरी  मां  थीं  और  मैं

 उनका  पुद्ष  हूं  ।

 हु

 जब  ठक्‍कर  आयोग  का  गठन  किया  गया  था  तो  यह  आशा  की  गई  थी  कि  जांच  आग्योग
 अधिनियम  के  अस्तगंत  जिस  प्रकार  अन्य  प्रतिवेदनों  को  प्रकाशित  किया  जाता  है  उसी  प्रकार  इस
 प्रतिवेदन  को  भी  प्रकाशित  किया  जायेगा  ।  न्यायमूर्ति  ठककर  ने  स्वयं  यह  सिफारिश  की  थी  कि
 उभके  इस  प्रतिवेदन  को  प्रकांशितं  न  किया  जाए  ।  उन्होंने  अपने  प्रतिवेदन  में  अपनी  इस  सिफारिश
 के  कारणों  का  उल्लेख  किया  उनका  यह  मत  था  कि  उनके  प्रतिवेदन  को  प्रकाशित  न  किया
 जाये  क्‍योंकि  इससे  उस  समय  की  जा  रही  आपराधिक  जांच  पर  असर  पड़  सकता  है  ।

 सरकार  ने  न्यायमूर्ति  ठककर  की  इस  सिफारिश  को  मान  लिया  सभा  कोਂ  इस  निर्णय  की

 सूचना  दे  दी  गई  थी  ।  इस  सभा  ने  यह  निर्णय  किया  था  कि  प्रतिवेदन  को  लोकसंभा  के  समक्ष  रखमा

 राष्ट्र  की  सुरक्षा  और  सावंजनिक  हित  में  नहीं  होगा  ।

 सभाचार  पत्रों  में  एक  समाचार  छपा  है  जिसे  इस  प्रतिवेदन  का  भाग  बताया  जाता

 इससे  जानबझ  कर  तथ्यों  को  तोड़ने-म  रोड़ने  और  गर  जिम्मेदार  तरीके  से  चरित्र  हनम  के  प्रथासों

 को  बढ़ावा  मिल  रहा  है  ।  इन  सब  बातों  को  समाप्त  करने  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  प्रतिवेदन
 के  पूरे  पाठ  को  प्रकाशित  किया  जाये  ।  मैंने  आपराधिक  जांच  के  सम्बन्ध  में  बतंमान  स्थिति  का  पता
 लगाया  है  ।  मुझे  यह  बताया  गया  है  कि  जांच  पूरी  हो  चुकी  हैँ  और  शीघ्र  ही  आंवश्यक  अनुवर्ती
 कार्यवाही  की  जायेगी  ।  अतः  अब  प्रतिवेदन  को  प्रकाशित  करने  से  क्री  जा  रही  आपराधिक  जांच
 पर  कोई  असर  नहीं  पड़ेगा  ।  ४

 अध्यंक्षਂ  में  आपकी  अनुमति  से  सभा  को  यह  करता  हूं  कि  आगामी  अवकाश

 के  सोमवार  27  मार्च  को  जब  सभा  की  बंठक  होगी  तब  ठक्कर  आयोग  के  प्रतिवेदन  को  सभा

 पटल  पर  रखने  के  लिए  तुरन्त  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  सोमवार  27  मार्च  बजे  म०  पू०  पर  पुनः  समवेत

 होने  तक  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 6:59  स०  प०

 तत्पश्चांतस  लोक  सभा  सोसबार  27  1989  6  1911  के

 ग्यारह  बजे  धू०  तक  के  लिए  रंयमित  हुई  ।
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